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 विषय-सूची

 क्त
 30  1968/7  1890

 No.  July  30,  1968/Sravana  7,  1890  (Saka)
 —————  ि

 के  मौखिक उत्तर उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  Ye  संख्या

 3.  Q.  Nos.
 विषय  SUBJEBT

 पृष्ठ  Paex

 181.  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  British  I  ia nda dia
 Corporation  *  s  .  1149

 s  1150 195.  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  British  India  Corporation

 182.  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिल  Sick  Textile  Mills  a  a  1134

 184.  लौह  अयस्क का  Production  of  Iron  Ore  1159

 185.  पश्चिमी बंगाल  में  प्रौद्योगिक  Industrial  Units  in  West  Bengal  .  .  1162

 कारखाने

 प्रश्नों  के  लिखित  wax  WRITTEN  A
 BRICUIT
 NSWE  RS  TO  QUESTIONS

 तारांकित  प्रश्न  संख्या

 Starred  Questions

 ent  nt 183.  भारत  Bharat  Alu  maint  um  Co.  Ltd.,  1163
 ं  एल्यूमिनियम  कम्पनी

 लिमिटेड

 186.  गाड़ियों का  देर  से  चलना  Late  Runnin  1.0  ना  थ oof  Tains  s  न  |  1164

 187.  तालमेल  औद्योगिक  समूह
 Talcher  Industrial  Complex  .  1164

 188.  बोकारो  इस्पात  कारखाने  Blast  furnace  of  Bokaro  Steel  Plant  1165

 की  मन  भटठी

 189.  इस्पात  का  ध  Price  of  Steel  a  a  1165

 Allotment  of  Steel  f, 190.  ड्रम  att  ढोल
 and  Barrels  नक  or

 fabrication  of  Drums
 .  1166

 बनाने  के  लिये  इस्पात  का

 दिया  जाना

 191.  रेलवे  के  फायर मनों  की  Strike  by  Railway  Firemen  a  1167

 हड़ताल
 वि

 मक्सी  नाम  पर  अंकित  यह  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य
 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 *The
 sign+  marked  above  th  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was  actually asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 To  प्री  संध्या

 SUBJECT  पृष्ठ |  paces

 §.Q.No.
 विषय

 1167
 Manufacture  of  Scooters

 192.  स्कूटरों
 का  निर्माण

 1168
 Indianisation  of  Staff

 193.  कर्मचारियों  का

 करण
 1168

 Import  of  Pharma fleliliea  ceuticals  by  STC  s
 194.  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 दवाइयों का  रायात

 Reservation  of  Seats  for  Private  Attendants
 1169

 196.  मैच  सरकारी  सेवकों के  लिए

 स्थानों का  प्रारक्षण

 Uneconomic  Railway  Lines  1169

 197.  लाभप्रद  रेलवे  लाइनें

 1169
 198.  इस्पात  मिलों  को  बेकार

 Unutilised  capacity  of  Steel  Mills

 क्षमता

 .  i170
 199.  सी एसी  को

 CACO

 1171
 200.  प्रो  fra  लाइसेंस  नीति  .  Indistrial  Licensing  Policy  s

 Loss  to  NCDC,  शी  s  1172
 201.  विकास

 निगम हानि

 202.  पटसन  के  स्टाक  Jute  Stocks  ह  क  1173

 Revision  of  Industrial  Policy  .  *  1173 203.  औद्योगिक  नीति  का

 पुनर्विलोकन

 Forelg  ‘ollaboration  किः  1174
 204.  सहयोग

 1174
 206.  संयंत्र  तथा  मशीनों  के  Licence  for  Import,of  Plant  and  Machinery.

 ara के  लिये  लाइसेंस

 1175 207.  द्वारा  आयातित  Use  of  Imported  Cars  by  Ministers

 कारों का  उपयोग

 1175. 208.  झायातकर्तारं  को  उधार  Credit  Facilities  to  Importers

 की  सुविधायें

 1176 209.  शभ्रौद्योगिक  क्षमता  का  Unauthorised  expansion  of  Industrial  capacity

 210.  केरल  में  टिटेनियम  Setting  up  of  a  Titanium  Dioxide  complex  in

 साइड  उद्योग  समूह  Kerala  J  *  e  e  चि  ध  क  1176

 स्थापित  किया  जना

 अतारांकित प्रश्न  संख्या

 Unstarred  Question

 1579.  स्टेनलेस इस्पात  का  झायात  Import  of  Stainless  Steel  ,  थि  1177

 Manufacture  of  Hospital  Equipment  from 1580.  इस्पात  के  अस्पताल  के

 उपकरणों का  बनाया  जाना  Stainless’  Steel  e  1177

 Gi)



 सख्या

 ५ 181:11.1 0 स WV.  Q.  Nos.  =  a

 1581.  पारादीप  पत्तन  तक  रेल
 Rail  Link  to  Paradeep  Port  e  e  1177

 लाइन

 1583.  नेवेली  लिग्नाइट  Supply  of  Electricity  by  Neyveli  Lignite  Cor-

 क  1178
 पोरेशन द्वारा  मद्रास  को  poration  to  Madras  *  *

 बिजली की  सप्लाई

 1584.  राज्य  व्यापार  निगम के  Foreign  Exchan  o ge  allotted  to  state  Trading

 लिये  नियत  की  गई  विदेशी  .  1178

 =]

 1180
 1585.  नाइलोन के  धागे  का  Import  of  Nylon  Yarn

 1586.  डिब्बों  में  बन्द  वास्तुबोध  Export  of  Canned  Items  to  USA  e  1180

 का  भ्रमरी का को  निर्यात

 1587.  रूस  के  सहयोग  से  जूते
 Shoe  and  Leather  Garments  Factories  in

 ी
 चमड़े  का  कपड़ा  बनाने  Collaboration  with  USSR

 |  क  1181

 के  कारखाने

 1588.  भ्रम्बेसेंडर॑  तथा  .  फियेट  Defective  Glass  Fitted  in  Fiat  and.  Ambas-

 sador  Cars  a  कि  नक  a  1181
 कारों

 रों  में  लगाये  गये  खराब
 शीशे

 1589.  वर्मा  स्टेशन पर  प्लेटफार्म  Sheds  over  Platform  and  bridge  on  Wardha

 .  .  1181
 तथा  पुल  के  ऊपर  शेड

 Station

 1590.  रुई  की  कीमतें  Prices  of  Cotton  id  क्  1182

 1591.  गेस  के  सिलैण्डरों का  निर्माण  Manufacture  of  Gas  Cylinders  cf  1182

 1592.  सिलिंडरों  का  आयात तथा  Import  and  Export  of  Cylinders.  1183

 निर्यात

 Out  agencies  near  Gangapur  city  and  Datisa 1593.  शहर  शौर  दौसा

 Stations  .  -  1184

 एजेंसियां

 1594.  जापान  द्वारा  कोयले  की  Purch  ase 0  f  coal  by  Japan.  1184

 खरीद

 1596.  शोरानूर  श्र  नीलामब्र प
 Train  between  Shoranur.  and  Nilambur  1184

 के  बीच  रेलगाड़ी

 1597.
 कोराटी के  निकट  दुर्घटना  Accident  near  Koratty  1185.

 1598.  कर्मचारी  कल्याण  सम्बन्धी  Departmental  Council  for  Staff  Welfare.  1185

 नि  ि  S.

 (iii)



 करता  प्०  संख्या

 U.S.Q.  Nos.  SUBJECT  i
 ‘PAGE

 चावल  पृष्ठ

 1631.  मास्टर  पु लर  एण्ड  कम्पनी  Caster  Pooler  and  Company  (Pvt.)  Lid,

 Calcutta  कि  क्  श  1201
 )

 e  चि  e  1202
 1632  अमरीका  से  रायात  Imports  from  USA  .  न

 1633  विदेशी  मिल्कियत  वाले  Employment  Pattern  in  Foreign  owned

 e  1204
 वायों  में  नियोजन  की  रूपरेखा  Companies  ,  क्  a  ह»

 1204 1634  Hatia  Mazdoor  Union,  Ranchi  .  e
 मजदूर

 रांची

 1635  Crisis  in  Textile  Industry  ,  *  क  च्  1204 कपड़ा उद्योग  में  संकट

 1636  एरणाकलम तथा  त्रिवेन्द्रम  Conversion  of  Metre  Gauge  Line  between

 Earnakulam  and  Trivandrum  into  Broad
 के  बीच  छोटी  लाइन  को

 Gauge  .  e  e  *  e  e  1206

 1637  चौथी  योजना  के  aaa  Industries  in  Fourth  Plan  .  td  e  a  1206

 उद्योग

 1638.  फर्मो  को  पंजीकरण  Grant  of  Registration  Certificates  and  Indus-

 s  1206 trial  Licences  to
 Firms

 e  e

 देना  any

 1639  ढोलों  श्र  ड्रमों  का  निर्माण  Industrial  Licence  to  I.0.C.  for  Manufac-

 करने
 के  भारतीय  turing  Battel§  4nd  Drums  t  .  1207

 तैल  निगम  को  प्रौद्योगिक
 लाइट्स

 1640  Hind  Galvanising  and  Engineering  Co.  1208

 हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड

 इंजीनियरिंग  कम्पनी

 1208 1641  काश्मीर  में  जिप्सम  कौर  Deposits  of  Mica  and  Gypsum  in  Kashmir

 अभ्रक  के  भण्डार

 1642  Rést6ration  of  Lawrence  of  Arabia  ,  +  4208 area  |=

 लाइन  का
 पुनः  बिछाया

 जाना  *

 1643  लघु  उद्योगों  के  लिये  कच्चे  Decentralisation  of  Raw  Material  for  Small

 माल  का  विकेन्द्रीकरण  Scale  Industries  e  ह  >  e  चि  1203

 1644  निर्यात  किये  जाने  वाले  Quality  of  Indian  Exports  .  ची  कि  1209

 भारतीय माल  की  किस्म

 1645  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  Hindustan  Steel  Ltd.  .  121}

 1646  कोयले कां  भण्डार  Stock  of  Coal  .  121  1

 1647.  नई  रेलवे  लाइन  बिछाना  Ta hea  ying  of  New  Railway  Lines  1212

 (vi)



 पता ०  प्र०  संख्या

 SUBJECT
 पृष्ठ  [Pace

 U.  S.  Q.  Nos.

 1599.  सिगनल  उपकरण  तथा  Signal  Equipment  and  Telecommunication

 1186
 Workshop  Secunderabad

 सिकन्दरा बाद

 Fertilizer  Factory  at  Talcher  (Orissa)  .  ी  1186
 1600.  तालमेल  का

 उकेरा  कारखाना

 Art  Silk  Weaving  Units  in  Ammitsar  .  1187
 1601.  प्र मृत सर  में  कृत्रिम  रेशम

 बनाने के  करवाने

 Art  Silk  Yarn  ,  a  1187
 1602.  कृत्रिम  रेशम  का  धागा

 with
 1603.  दक्षिण  पूर्व  एशिया  के  Regional  Economicy  Co-operation

 South  East  Asian  Countries  1188
 लोगों के  साथ  क्षेत्रीय

 झा धिक  सहयोग

 Foreign  Collaboration  थ 1604.  विदेशी  सहयोग  1188

 1189
 1605.  पटसन  को  लगने  Jute  Fire  Enquiry  Committee

 सम्बन्धी जांच  समिति

 1606.  दिल्ली  में  टायर  तथा  Distribution  of  Tyres  and  Tubes  in  Delhi  1189

 ट्यूबों का  वितरण

 a  a  1190 1607.  रबड़  समिति  Rubber  Enquiry  Committee

 1191 1608.  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  Farm  Goods  Export  a  चकी

 1609.  पंचवर्षीय  योजना  Industrial  Development  in  Fourth  Five  Year

 Plan  a  1191 में  प्रौद्योगिक  विकास  e  s

 1610.  दिल्‍ली  को  शुष्क  बन्दरगाह
 Delhi  as  Dry  Port  *  ी  .  1192

 बनाना

 1611.  सशस्त्र
 के  लिये  Woollen  Garments  tor  Armed  Forces  1192

 fz

 1612.  दिवस
 इन्डस्ट्रीज  Violation  of  Import  Licences  by  M/s.  Indus-

 बम्बई  द्वारा  trial  Engineering  Company,  Bombay  .  1193

 लाइसेंस

 का  उल्लंघन

 1613.  ऊन  नायलोन  के  Impost  Licences  for  wool  and  Nylon  Yarn  1193

 रेशे  के  आयात
 के  लिये

 लाइट्स

 1614.  विदेशी  कम्पनियों  का  Expansion  of  Foreign  Cos.  a  L  1194
 विस्तार

 1615.  भप्रफगानिस्तान  के  साथ  e Trade  with  Afghanistan  1194
 ब्पापार

 (fv)



 शता «  पक  सख्या

 U.S.Q  Nos.
 थि  शय

 SUBJECT

 Kathua-Jammu  B.G.  Rail  Link  .  *  1194 1616.  कटवा  ब्राडगेज  रेलवे

 लाइन

 1017.  सलाहकार  Advisory  Committees  and  Boards  1195
 समितियां  तथा

 1618.  सरकारी  aa  पर  विदेशों  Visits  Abroad  on  Government  Account  1195

 के  दौरे

 1619.  भ्र मो चन्द  प्यारेलाल  प्री  Enquiry  into  Steel  Transaction  of  Amin-

 1195
 की

 *
 कम्पनियों '  के  इस्पात

 chand  Pyarelal  Group  of  Companies  .

 के  सौदों को  जांच

 Demand  for  Metallurgica)  Coal  चक  क्  1196 1620.
 धातु  कॉमिक  कोयला

 की  मांग

 1621.  औद्योगिक  क्षेत्र  में  area  Import  Substitution  in  Industrial  Sectos  चक  1196

 होने  वंस्तुग्नों

 उत्पादन  a  ं
 का

 1622.  रेलवे  पटरी  के  साथ  लगे  Conversion  of  Marking  of  miles  into  Kilo-

 ractro  on  Poles  on  Railway  Tracks  a  1197 खम्भों पर  मील  के  चिन्हों

 का  किलोमीटर *में  बदलना

 1623.  कपड़े  के  मूत्य  में  वृद्ध  Increase  in  Prices  of  Cloth  .  चक  1197

 1624.  कारतूसों  की  कमी  Shortago  of  Cartridges  *  थक  s  1198

 1625.  एक्सप्रेस  तथा  मेल  गाड़ियों  Distance  Restrictions  on  Travels  by  Express

 दारा  पात्रा  करने  पर  दूरी
 or  Mail  Trains  *  चक  च्  ध  1198

 संबंधी  प्रतिबन्ध

 1139 1626.  रेलगाड़ियों  में  खराब  तथा  Defective  and  Discharged  Batteries  in  Trains

 इस्तेमालशुदा  )

 Trade  with  USSR  .  a 1627. रूस  के  साथ  व्यापार  श  क  थ्  1200

 1628  हैवी  दइंजीनिर्यारंग  ठाणा टीध1ट त  in  Heavy  Engineering  Cor-

 परेशान में  छंटनी  poration  e  कक  कक  e  1200

 1629  पूर्वोतर  रेलवे  में  धनसिरी  Recovery  of  Explosives  Beneath  Railway

 स्टेशन  के  निकट  Tracks  at  Dhansiri,  NEF  Railway  *  1200

 रेल  की  के  नीचे

 विस्फोटक  पदार्थों  का  पाया

 जानां

 Indo-American  Chambers  of  Commerce. 1630.  भारत
 अमरीकी  वाणिज्य  1201

 ast



 करता  प्र०  संख्या

 SUBJECT US  Nos:
 विषय  पृष्ठ

 FAG

 1212
 1648.  राष्ट्रीय  विकास  Committee  on  N.C.D.C.

 निगम  संबंधी  समिति

 1212
 1649.  रूस  के  सहयोग  सें  जूता

 Shoe  Factory  In  Collaboration  with  USSR

 निर्माण  कारखाना

 Small  Scale  Industries  1213
 1650.  लघु  ant

 Mineral  Wealth  of  Himalayas  1213
 1651.  खनिज

 सम्पत्ति

 Bharat  Barreland  Drum  Manufacturing 1652.  भारत  बैरल  एण्ड  डम

 ]  Company  च्  च्े  .  1213
 मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी

 Manufacture  of  Oil  Barrels  and  Bitumén 1653.  तेल  के  ढोलों  are  तारकोल

 के  ढोलों का  निर्माण  Drums  e  v  थ  .  1214

 Standard  Vacuum  Oil  Refinery  .  1215 1654.  स्टैन्ड  वैक्यूम  घायल

 रिफाइनरी

 a  1215 1655.  स्टैन्ड  ड्रा  एण्ड  बैरल  Standard  Drum  and  Barrel  Company  .

 कम्पनी

 1216 1656.  त्रिपुरा  के  fat  रेलवे  Railway  Faellitiés  for  Tripura  .

 सुविधायें

 plo  1216 1657.  रेलवे
 ©

 rf  को  Night  Allowance  to  Railway  Em  | ही

 fa  भत्ता

 Upgrading  of  Posts  in  Railway  Workshops 1658  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  वंशजों

 में  पदों  की  on  N.E.  Rly.  ष्  चक  .  के  1217

 Duty  Hours  of  Railway  Staff  of  N.E.  Railway  1217 1659.  पूर्वोत्तर  रेलवे  के

 चोरियों कार्यकाल

 1660.  भारत  निर्यात  व्यापार  India’s  Exports  *  1217

 1218 1662.  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  Per  Capita  Income  in
 Uttar  Pradesh  ,

 1663.  मीटर  गेंद  डीजल  Metre  Gauge  Diesel  Locomotive  .  *  1219

 1664.  नमक  उद्योग  के  लिये  Central  and  Regional  Advisory  Boards  for

 केन्द्रीय  प्रादेशिक  Salt  Industry  1219

 ats

 1665.  रेलवे  चिकित्सा  अधिकारी  Railway  Medical  Officers’  Associations  .  1220

 1666.  tad  भवन
 नई

 दिल्ली  Complaint  Cell
 at  Rail  Bhavan,  New  Delhi  1221

 1667.  न्रिवेन्द्रम  Trivandrum  Cape  Comorin  नुपपाएड एड

 तिरुनेलवेली  रेलवे  लाइन  Railway  Line  ग  को  1221

 (vii)



 पता  प्र०  संख्या

 चिया  पुच्छ  /  Paas
 U.S.Q.  Nos.  SUBJECT

 क  1222
 1668.  भारतीय  माल  का  निर्यात  Indian  Exports

 1222
 1669.  हापुड़  स्टेशन  Hapur  Station  .  कके  का  चो

 1670.  ays  से  दिल्‍ली  कौर नई
 Traln  Service  from  Hapur  to  Delhi  and  New

 cl  1223 दिल्‍ली  के  बीच  रेलगाड़ी
 Delhi  Stations  कके  चक  ्

 1671.  ara  निगम  Import  of  Soyabeen  Oil  by  State  Trading

 1223
 द्वारा  सोयाबीन के  तेल  का  Corporation  a

 1672.  देहरादून  Fixation  of  Standards  for  Kangra  and  Deh-

 को  radun  Tea  e  कि  *  ह  1224 चाय के  मानक

 निर्धारित  करना

 1673.  साइकिल  के  टायर  Cyele  Tyres  and  Tubes  कके  च्  1224

 an

 Overbridge  across  the  Railway  Line  near
 1674.  पदीकुन्नू

 के  निकट  रेलवे  लाइन  पर  Padikunnu  at  Talangara  .  e  .  1225

 ऊपरी  पुल

 1675.  में  कपड़ा  मिलों  Closure
 of  Textile  Mills  in  Madras  .  *  1225

 का  बन्द  होना

 1226. 1676.  प्रान्तर  प्रदेश  में  कोयले का  Unsold  Stocks  of  Coal  In  Andhra  Pradesh  .

 न  स्टाक

 1227 1677.  जापानी  व्यापारी  दल  की  Visit  by  Japanese  Trade  Team  to  India  .

 भारत  यात्रा

 1678.  ग्रामोद्योग  योजना  समिति  Rural  Industries  Planning  Committee  .  चक  1227

 Industries  in  U.P.  ी  1228 1679.  सत्तर  प्रदेश  में  उद्योग  क

 1680.  राज्य  व्यापार  निगम  State  Trading  Corporation  *  1228:

 1681.  निगम  Sale  of  Imported3  Carg  by  State  Trading

 द्वारा  भ्रायातित कारों  की  Corporation  e  1228

 बिक्री

 1682.  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  ware  Central  Industrial  Advisory  Council  1229:

 परिषद्‌

 Financial  Crisis  in  Coal  Industry 1683.
 कोयला

 उद्योग  में  वित्तीय  1230-
 सकट

 1684.  रबड़  का  ध्रायात  Import  of  atu Rut ore  | ber  1230:

 1685.  तकनीकी  विकास  wer  Functions  of  D.G.T.D  1230
 निदेशक  के  कृत्य

 (will)



 चता प्र संख्या To

 पृष्ठ  Page
 दिवस  SuBJECT

 U.S Q  Nos.

 1686.  हिन्दुस्तान  स्टील  Appointment
 of  Board  of  Directors  of  Hin-

 dustan  Steel  Ltd..  s  e  1232

 टैंड  के  निदेशक ate  की

 नियुक्ति

 Office  of  Geological  Survey  of  India,  Calcutta  1232

 1687.  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 कलकत्ता

 Demand  for  Aluminium  1233

 1688.  एल्यूमीनियम  की
 मांग

 1233

 1689.  चमड़ा  उत्पादन  सम्बन्धी  Committee  on  Leather  Production

 समिति

 1234.
 1690.  पटसन  के  माल  पर  निर्यात  Export  Duty  on  Jute  Goods

 शल्क

 Production  of  Coal  during  Fourth  Five  Year

 1691.  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में
 चि  चि  1234

 कोयले का  उत्पादन  Plan

 Tax  Content  in  the  Price  of  Cars  1235
 1692.  कारों  के  मूल्य  में  करों

 का

 योगदान

 1693.  साइकिल  टायरों  का  स्तर
 Deteriorating  Quality  of  Cycle  Tyres  .  1236

 frat

 1694.  राज्य  व्यापार  State  Trading  Corporation  1236

 Rupee  Payment  Trade  Agreements  1237 1695.  रुपये  A  भुगतान  वाले

 व्यापारी  रार

 Prices  of  Steel  .  a  1237 1697.  इस्पात  के  मूल्य

 Durgapur  Steel  Plant  च्  च्  क  1238 1698.  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 1699.  एरणाकुलम  स्टेशन  से  Late  running  of  morning  train  starting  from

 चलने  वाली  प्रात:कालीन  Ernakulam  Station  1239

 रेलगाड़ी का  देरी  चलना

 Resale  of  Motor  Cars  by  M.Ps.  .  a  1239 1700.  सजदा  सदस्यों  द्वारा  कारों

 की  बिक्री

 1701.  बरौनी  में  रेलगाड़ी  में  Looting  of  passengers  in  train  at  Barauni  1241

 यात्रियों लूटा  जाना

 1702.  पूर्वी  यूरोप  देशों
 को

 निर्यात  Exports  to  East  European  Countries  .  e  1241

 1703.  रूस के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  Talks  with  the  Soviet  Premier  a  1241

 बातचीत

 1704,  मैसूर  स्टोन  वेयर  पाइबस  =  Managing  Agents  of  Mysore  Stoneware  Pipes

 एण्ड  पा ट्रीज  लिमिटेड  and  Ltd.  चक  थि  1242

 के  मैनेजिंग  एजेन्ट

 (ix)



 धता  संध्या

 U.S.Q  Nos.
 faa  Supyect  पृष्ठ  | Page

 1243

 1705.  इंजी नय  री  वस्तुओं के
 Idle  capacity  of  engineering  items

 दन  को  क्षमता  का  प्रयोग

 1243
 1706.  |

 के  Manufacture  of  20  H.P.  indigenous  Tractors

 देशी  ट्रैक्टरों का  निर्माण
 1244

 1707.  रेलवे  कर्मचारियों
 के  Free  passes  to  Railway  Employees

 लिये  है  पास
 1244

 1708.  मुफ्त  tad  पास  Free  Railway  Passes

 Durga  Cotton  Mill,  Kadi  (Gujarat)  .  1245
 1709  दुर्गा  काटन  काड़ी

 में  सूती  कपड़ा

 मिलों की  बन्द  होना

 1245
 1710.  कांडला  रेलवे

 Disa-Kandla  Railway  Line

 Kokost  Shidhput  Rail  Link  1246
 1711.

 mets

 शोधपुर  रेलवे

 लाइन

 Railway  Platform  at  Pétlad  Junction  1246
 1712

 पेटलाद  जंक्शन  पर
 रेलवे

 4713  भावनगर  तारापुर  रेलवे  Bhaynagar—Tarapur  Railway  Liné  1246

 Export  of  Engineering  Products  .  1247 1714.  रूस  को
 इंजीनियरी

 कें

 सामान  का  निर्यात
 a

 1715.  ra  का  शाया  Import  of  Steel.  .  e  1248

 Railway  porters  in  South  .  कि  1248 1716  दक्षिण  भारत में  रेलवे  कुली

 Accident  at  BaslnBridge  (Madras)  1249 1717.
 बेसिन  ब्रिज

 पर

 1718.  फलबनी  जिला  New  Railway  Lines  in  Phulbanj  District

 में  नई  रेलवे
 लाइनें

 (Orissa)  .  1250

 1719.  खुदरा  से  बाल गिर  तक  Railway  Line  from  Khurda  to  Balangir  1250

 at
 1720.  तालमेल  बलरामपुर  Talchar  Berhampur  Railway  Line  .  1250

 तक  रेलवे  लाइन

 1721.  पश्चिम रेलवे  में  बस  तथा  Bus-Train  Collision  on  the  Western  Railway  1250

 टीमें
 टं

 (x)



 करता  To  संस्था

 U.S.Q.  Nos
 SUBJECT  पृष्ठ  |  980 | ह

 s  1252:
 1722  ल  का

 उत्पादन  Production  Target  for  Coal

 लक्ष्य

 1723.  वाणिज्यिक  क्लर्कों  की  Representation  from  Commercial  Clerks

 a  *  e  1251
 एसोसिएशन  का  Association  .

 1724.  चंडीग से  होकर  लुधियाना  Rail  Link  between  Ludhiana  and  Jagadhri  via

 Chandi  garh  चि  *  1252
 और  जगाधरी  के  बीच  BALI  क

 रेलवे  लाइन

 1253
 1725.  भारतीय कोरे  कपड़े  का  Re-Export  of  Indian  Unbleached  Cloth

 निर्यात  न्

 1253
 1726.  उत्तर  प्रदेश में  कागज  का  aper  Factory  in  Uttar  Pradesh

 कार खाता

 1253 1727.  हिन्दी  में  Work  in  Hindi BSLV  a  चि  s

 1728  किसानों के  लिये  ट्रैक्टरों  Supply  and  Manufacture  of  Tractors  for

 की  सप्लाई  निर्माण  Farmers  e  s  e  क्  1254

 1729.  दुर्गापुर  कौर
 Loss  to  Rourkela,  Durgapur  and  Bhilai  Steel

 भिलाई  इस्पात
 का  खानों  Plants  ,  .  1255

 को  हानि

 1730.  लोहू  वयस्क तथा  रही  Export  of  Iron  Ore  and  Steel  Scrap  1256

 इस्पात का  निर्यात

 1731.  रेलवे  क्रासिंग ों के  लिये  Safety  Device  for  Railway  Crossings  1256

 सुरक्षा  व्यवस्था

 1732.  was  बाजार  में  Demand  for  Indian  Tea  and  other  Commo-

 भारतीय चाय तथा अन्य चाय  qr  अन्य  dities in  International  Markets  e  1257

 वस्तुओं की  मांग

 1734.  गर-सरकारी  oat  में  Machinery  for  Wagon  Building  Private  Sector

 माल  डिब्बों at  निर्माण  Industr;  थ  च्  e  a  1258

 करने  वाले  उद्योगों के  लिये

 मशीनें

 1735.  विदेशों  में  प्रौद्योगिक  Industrial  Exhibitions  Abroad  .  1258

 wear

 1736.  अहमदाबाद  में  कपड़ा  Closure  of  Cotton  Mills  in  Ahmedabad  1259

 मिलों  का  बन्द  होना

 1737.  हिन्दुस्तान  केमिकल्स  Hindustan  Chemicals  Ltd.  Patna  1259

 पटना

 (xi)



 ता ०  कर  सख्या

 U.S.Q.  No.  पृष्ठ /  9968 frau

 1259

 1733.  ब्रिटिश  att  Share-Holders  of  British  India  Corporation

 पोरेशन के  wart
 1260

 Khalasis  in  Mughal  Saraj  Loco  Shed  .
 1739.  मुगलसराय

 लोको  शेड

 में  कार्य  करने  वाले  खलासी

 n
 1740.  हुमा

 साल्ट  प्रोडक्शन  Human  नी  दक द  क  2  AE Salt  Productio CLOT  a  Sales  Cooperative  So-

 e  कि  च्  चक  ह  1260

 एण्ड से
 ciety

 जज
 सोसाइटी

 1261
 17  41  Textile  Mills  in  Ahmedabad  ,

 अहमदाबाद  में  कपड़ा
 मिलें

 .  च्  1261
 1742  चमड़े का  निर्यात  Export  of  Leather

 1262
 1743  भारत  पाकिस्तान  Indo-Pak  Trade  Relations

 पार  सम्बन्ध

 1263
 1744  ate  wae  का  निर्यात  ‘Export  of  Iron  Ore  ,  ि

 Vier  Sea.  1263
 1745  रूरकेला  मिश्रित  Rourkela  A i  Aly  of  eel  Plant  .

 ner  Allen  1263
 1746  M/s.  Coo  per  Aven

 मेसर्स  कपूर  एलेन

 47
 x

 रि  लौह  Bailadila  Iron  Ore  Project
 1264

 48  एलजीयजें  सम्मेलन  Algiers  Conference  .  a  1264

 49  रूस से  जस्ते  Import  of  Zinc  and  Copper  from  USSR  1264

 का

 1750
 खाने  योग्य  सुखाये  हुए  Pioneering  Project  for  Edible  Dehydrafted

 1265 नारियल के  लिये  Coconuts  चि

 मक  परियोजना

 1751  1265 Trade  with  Afghanistan

 *

 1752  1266 दक्षिण gt  =  एशियाई  Trade  with  South  East  Asian  Region  .

 aa  के  साथ  व्यापार

 753  सीमेंट का  वितरण  Cement  Distribution  ,  e  1266

 1755
 भ्र यस् कों पक्ष  निर्यात  शुल्क  Abolition  of  Export  Duty  on  Ores  1266

 का  समाप्त किया  जाना

 1756.  कोयला खान  खनिकों  Payment  of  Dearness  Allowance  to  Coal  miners  1267

 लिये  मंगाई
 दत्त  को

 (xii)



 चता +  we  संख्या

 SUBJECT
 fours

 Paes
 Q.  Nos.

 1757.  खादी  गप्रामोदोग  Retrenchment  of  Employees  in  Khadi  and

 ्  1267
 Village  Industries  Commission  a

 ara
 में  क्यारियों  की

 छंटनी

 1267
 1758.  कपास  का  सहायता प्राप्त  Support  Prices  for  Cotton  .

 eq a
 1268

 1759.  क्रिया  इस्पात  Rourkela  Steel  Factory  Guest  House

 खाना  अतिथिगृह
 1268

 1760.  azar  में  अखबारी  Newsprint  Plant  in
 Dandakeranya

 कागज  कारखाना

 1268
 1761.  राज्  व्यापार निगम  द्वारा  Purchase  of  Jute  by  STC

 पटसन की खरीद की  खरीद

 1763.  मद्रास  बन्द
 ~

 Missing  of  consignment  of  Ammonium  Phos-

 e  1269
 से  भेजे  गये  अमोनियम  phate  despatched  from  Madras

 फास्फेट का  गुम  होना

 कि  1269 1764.  लाइसेंस देने  सम्बन्धी  Liberalised  Licensing  Policy

 उदार  नीति

 1765,  च्  1270 मीडिया से  व्यापार  Trade  Delegation  from  Malaysia

 निर्मल

 1766.  1271 तथा  निर्यात  लाइसेंस  Import  and  Export  Licences

 1767.  1271 सोहना रोड  स्टेशन  Lohna  Road  Station

 1768.
 मेरठ  कौर  दिल्ली  के  बीच

 Survey  of  passengers  Traffic  between  Meerut

 1271 यात्नी  यातायात का  सर्वेक्षण  and  Delhi  o

 1769.
 आध्यात्मिक  नगर  हाल्ट  Stoppage  of  5  M.D.  and  Hapur  Shuttle  Trains

 पर  5  एम० डी०  1272 at  Adhyatmik  Nagar  Halt

 ays  शटल  गाड़ी  का

 रुकना

 1770.  ऐस्वेटास चादरों  का  निर्माण  Production  of  Asbestos  Sheets  1272

 1771.  ट्रैक्टरों  तथा  कृषि  सम्बन्धी  Prices  of  Tractors  and  Agricultural  Machinery  1273

 मशीनों  के  मूल्य

 1772.  कोयला  खानों  का  बन्द  Closure  of  Collieries  1273

 होना

 177
 3.  क्षेत्रीय  रेलों  में  अंग्रेजी टाइप  Hirlng  of  English  typewriters  in  Zonal  Rail-

 मशीनों को  किराये  पर  लेना  1273 ways  क  ग्

 1274 1774.  तांबे  के  तारों  की  चोरी  Theft  of  Copper  Wire  .

 (wilt)



 श  ता०  सख्या

 U.S-Q.  No.  बीपी  SubJecr  qa/  Pace

 Industrial  Estates  |  .  1274
 1775.  बस्तियां

 1777  नई  दिल्‍ली कौर  दिल्‍ली
 रेलवे  Goods  lying at  New  Delhi  and  Delhi  Rail-

 क्  .  *  1275
 स्टेशनों पर  पड़ा  सामान  way  Stations  .

 1275
 1778  .

 दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  लिमिटेड
 Durgapur  Project  Ltd.

 1779  जापान  को  चाय  का  निर्यात  Export  of  Tea  to  Japan  1276

 Prices  of  Coal  .  1277
 1780  कोयले का  मूल्य

 1277
 1781  दुर्गापुर कोक  भट्टी  संयंत्र  Durgapur  Coke  Oven  Plant

 1782  Conference  of  Railwaymen’s  Trade  Unions  1278

 का  सम्मेलन

 1783
 1278

 Durgapur  Steel  Plant

 1784  विदेशियों के  कारखानों  में  Indianisation  in  High  salary  group  of  Foreign

 ऊंचे  वेतन  वाले  पदों  का  Owned  Units  1279

 भारतीयकरण

 1785  1279
 रेलवे  में  नियंत्रण पद्धति  का  Automation  for  Control  System  on  Railways

 स्वचालित किया  जाना

 1786  बोकारो  इस्पात  कारखाने  Appointment  of  Chief  Executive  for  Bokaro

 में  मुख्य  प्रशासनिक  अ्रधिकारी
 D1,  nt  *  1280 Steel  Fila

 की  नियुक्ति

 1787  1280 रेलवे  का  निर्यात  Export  of  Railway  Equipment

 1788  उच्च  अधिकारियों के  Relations
 of  High  ups  in  Employment  of

 सम्बन्धियों को  बिडला  1280 Birla  Group  of  Industries

 उद्योग समह  में  नौकरियां

 1789  रेलगाड़ियों का  डीजल  से  1280 Dieselisation  of  Rail  Traction

 चलाया  जाना

 1791.
 भारी  भ्र भि यांत्रिक निगम  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi  1281

 1792.  इन्दुमती  समह  Indu  Group  of  Mills  1281

 1793.
 सुपर  फाइन  कपड़े  पर  से  Decontrol  of  Superfine  Cloth  |  1282

 हटाना

 1795.  विदेशों
 में  भारतीय  प्रदर्शन  Indian  Show  rooms  in  Foreign  Countries  1282

 कक्ष

 1796.  कन्नूर  कोचीन  यात्नी  गाड़ी  1284 Cannanore-Cochin  Passenger  Train

 1797.
 ब्रिटेन  को  रेशम  का  निर्यात  Export  of  Silk  to  UK  1284

 (xiv)



 अना ०  Yo  संद्या

 0.  Nos.  fata
 SUBJECT

 पृष्ठ  /  95४5

 1285
 1798.  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  Industrial  Licensing  Policy  Committee

 समिति

 1799.  कोयले  का  उत्पादन  Coal  Production  1285

 1800.  बिहार  में  तांबे  के  निक्षेप  Copper  Deposits  in  Bihar  .  1286

 1801.  प्रौद्योगिक  लाइसेंसिंग  Violation  of  Provisions  of
 Industrial

 licen-

 अधिनियम की  wrest  sing  Act  1286

 का  उल्लंघन

 Gold  Deposits  in  Mysore  1286 1802.
 मैसूर  में  सोने  के  निक्षेप

 1803.  रेलवे  दबाव  कम  Negotiations  with  States  for  relieving  Pressure

 करने  के  बारे  में  राज्यों  से  1287 on  Railways.

 बातचीत

 1287 1804.  काश्मीर  की  हथकरघा  Export  of  Kashmir  Handicrafts

 वस्त्रों का निर्यात का  निर्यात

 1288 1805.  प्यारेलाल  का  Aminchand  Pyarelal  Affair
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 लोक-सभो  वाद-विधान  safer

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 30  जुलाई  1968  /8  1890

 Tuesday,  July  30.0  1968]  Sravana  8,  1890  (Saka)

 लोक-तभी  ग्यारह  बजे  समवेत  as

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  &f-the  Clock

 अध्यक्ष
 महे

 दय  पीठासीन  हुए
 Mr,  Speaker  in  the  Chat:

 fates  इडिया  कारवोरदान

 1181.  श्री  विश्वनाथ  मतन

 अनिरुद्ध

 श्री  नम्बियार

 थी  है ०  कठ  गोपालन

 क्या  औद्योगिक  festa  तथा  समवाय-काटे  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है.कि  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन के  4  प्रतिशत अंश  सरकार  के  नियंत्रण

 यदि  तो  कप  प्रबन्ध  पर  पूर्ण  नियंत्रण प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  का विचार  ब्रिटिश

 इंडिया  कारपोरेशन  प्रतिशत  ate  खरीदने  का  है

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उन  समाचारों  की  are  दिलाया  गया  है  कि  ब्रिटिश  इंडिया

 कारपोरेशन
 के  हवाला  प्रबन्धकों  के  दबाव  के  कारण  सरकार  ग्रंथ  नहीं  खरीद  रही है  a

 यदि  तो  क्या  यह  समाचार  ठीक  है
 ?

 नौद्योगिक्  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघुनाथ  :

 जीवन  बीमा  निगम  जिस  के  पास  हिस्सों  का  16  67  प्रतिशत  है  तथा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ़  इंडिया  के  0.  2

 ताकत  हिस्सों  के  अतिरिकत  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  भारत  के  राष्ट्रपति के  22  21  प्रतिशत

 हिस्से हैं  ।

 सरकार  के  समक्ष  हिस्सों का  9  प्रतिशत  खरीदने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  ।

 तथा  (=)  यस ब्  प्रकार  की की  रिपोर्टे  का  कोई  आधार  नहीं  है  |

 1149
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 @ral  Answers  July,  30  1968

 क  ही

 थो  ato  के  चक्रपाणी  :
 प्रशन  vere  a 1Sleaw  ही  प्रशन  195  का  भी  उत्तर दे  दिया

 जाय  |

 mea  महोदय  al

 fafen  इंडिया  फाॉरयोरशन

 “195.  ो  चकपाशिग  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायर  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  लगाये  गये  गबन  ate  धोखधड़ी

 के  areal  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  समिति  नियुक्त  की  गई

 यदि  तो  स्मिति के  निर्देश-कद  कबा  हैं

 उस  के  सदस्यों  के  नाशन  और  शासकीय  पदनाम  कया
 शौर

 समिति  ग्लानि  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रघुनाथ
 :

 तथा  पिछली  वार्षिक  बैठक  के  प्रचार  पर  उपस्थित  हरनेक  कम्पनी  की  पति

 शाखाओं  तथा  कूपर  एलन  यूनिट  के  कार्य  के  विष  टलुअ्री, भ्  चीनी  कम्पनियों  के  हिस्सों  को

 श्री  बी०  एल०  बाजोरिया की  दी  गई  जिन  के  कारण  कुछ  निदेशक  कम्पनी

 के  जांचे  गये  लेख  पर  हस्ताक्षर  न  कर  fe  को  मिला  कर  अनेक  इंगित ों  पर  स्पष्टीकरण  चाहते

 थे  ।  कुछ  हिस्सेघारियों  प्रश्नों  जिन्हें  वह  बैठक  में  पूछना  afar  सुचना  भी  दी  थी  ।

 ton  पूछ  गये  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  लिये  समय  की  दृष्टि  लेखे  से

 संबंधित  अ्रथवी  उस  के  बारे में  पूछे  गये  प्रश्नों  को  परीक्षा  करने  के  लिये  बैठक  में  एक  समिति

 नियुक्त  की  गई  थी  ।
 समिति  को  इन  प्रश्नों  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  को  एक  प्रति  कम्पनी

 fata  बोर्ड को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  wafers  है  ।  समिति  थका-संभव  site  रिपोर्ट
 प्राप्त  होने

 की  आशा की  जाती  है  ।

 हिस्सेघारियों  निम्नलिखित  को  समंजिस  करते  हुए  एक  समिति  नियुक्त  करने  का

 सकल्प  किंया

 1.  बस्त्र  प्रयुक्त  का  एक  मनोनीत

 2.  जीवन  बीमा  निगम  का  एक  मनोनीत

 कम्पनी  निधि  बोड़ें  का  छुक  मनोनीत

 met  were  ब्य  धारियों  का  एक्  wert

 एस०  सी ०  चाटंर  प्राप्त

 ठ  बाजौश्यीं  का  अमीनिधि

 कम्पनी  विधि  ate  कम्पनी  अधिनियम  के  कुछ  सांविधिक  कार्यवाही  करनी  है  !

 कम्पनी  के
 हिस्से  रियों  द्वीश  चय  की  गई  समिति  के  साथ  चम्म्बती  Fafa  के  प्रतिनिधि  का

 संस्थित  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  कम्पनी  को  इस  स्थिति  की  सुचना  दे  दी  गई  है
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 श्री  विश्वनाथ

 मेल
 :  उपरोक्त  mel  Bia  से

 कि  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  wg

 के  विरुद्ध  कुप्रबंध के  arta  हैं  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  निदेशकों  ने  स्पष्ट  रूप

 है  कि  वे  बीटी  इन्डिया  कारपोरेशन  के  मामलों  को  नियंत्रित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  थे
 *

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रो  ase  wet  :  मैं  स्थिति  स्पष्ट
 ः

 करना  चाहता  हूं
 ।

 सरकार  ढार  किसी  निदेशक  की  नियुक्ति  जैसी  कोई  बात  नहीं  है
 ।

 बहुसंख्यक

 बाजोरिया  तथा  सरकार  के  मध्य  एक  समझौता  हुआ  था  )
 |

 इलाहबाद  उच्च

 न्यायालय में  याचिका  वेने  से  पूत  जिस  के  आधार  पर  नये  नियुक्त  किये  गये  यह  समझोता

 हो  गया  ध  कि  निदेशकों की  नियति  सरकार के  श्रीमोहन  के  पश्चात  होमी  ।  अब  भी  इस

 समवाय  में  कोई  निदेशक  नियुक्त  किया  जाता  सरकार  री  अनुमति  प्राप्त  की  ही  जाती  है  |

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  जैसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  ण्क  परम्परा रही  है  कि  कुछ  निदेशकों का  सुझाव  हम

 देते  हूँ  तथा
 जब

 उन
 का

 अनुमोदन  मं
 इल

 द्वारा  श्रद्वा  विधिक
 साधारण

 सभा  द्वारा  हो  जाता  है  तब  यह

 हमारे  झनुभोदतार्थ  जाता  है  ।
 alt  हाल  ही  में  जिन  निदेशकों  का  सुझाव  दिया  गया  था  वे  हैं  aft  हिम्मत

 सिंह  तथा  श्री  बिलग्रामी  इन  के  लिये  मण्डल  ने  तथा  वधिक  सामान्य  सभा  ने  भी  अनुमोदन  किया  था

 अत्र  वे  यह  विचार  प्रकट  कर  रहे  हैं  कि  प्रबन्ध  सुचारू  रूप  से  नहीं  चल  रहा  है  तथा  हानि  हो  रही

 श्री  विश्वनाथ लेसन  :  कया  मैं  जात  सकता हूं  कि  कया  यह  सत्य  है  कि  6  1968 की  कांग्रेस

 ,
 संसदीय दल  की  में  कुछ  सदस्यों  द्वारा  यह  मांग  की  गई  थी

 कि  श्री  हिम्मत  सिंह
 को

 ब्रिटिश

 इंडिया  कारपोरेशन  के  मंडल  से  भ्र पदस्थ  कर  दिया  जाये  क्योंकि  उन्होंने  सभापति  श्री  प्रकाश  को  ए

 अपमानपूण  पत्र  लिखा  था  तथा  स्वयं  एक  सरकारी  निदेशक  बनने  की  जाल  साजी  की
 थी  ?  यदि  तो

 मैं  जान  सकता  हं  कि  सरकार  द्वारा  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 को  फ़वयह्दीन श्रलो श्रहमव चलो  प्रेमवश  श्री  हिम्मत सिंह  के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  करने का  प्रश्न
 rd

 aul  wife  उन्होंने  पत्र  सभापति  को  लिखा  था  तथा  उन  के  द्वारा  सभापति  को  लिखे  गये  was  ः

 सरकार  कोई  जिम्मेदारी नहीं  ले  सकती

 थी  बी०  Fo  चक्रपाणी  :  यह  एक  सर्व  विदित  तथ्य  है  कि  बाजोरियों  द्वारा  ब्रिटिश  इन्डिया

 कारपोरेशन
 की  एक  एक  ईंट  बेची  जा  रही  है

 ।
 बा जो रियों  के  कु-प्रशासन  तथा  कु-प्रबन्ध के  कारण

 पिछने  aq  इस  समवाय
 को
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 |
 सरकार  ने  कुछ  निदेशक  नियुक्त  किये

 कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  मे  निदेशक  बा जोर रियों  के  are  मिल  कौर

 यदि  तो  उन  निदेशकों
 को

 हटाने  तथा  जनता
 के

 हत  के  लिये  नये  निदेशक  नियुक्त  करने  के  लिये  ;
 सरकार क्या  करेगी  ?  थ

 श्री  फ़लददोन wt  अहमद  :  निदेशकों  का  हटाया  जाना  समवाय  कानून  के  उपबन्धों

 के  भ्रन्तगंत  होता  है  ।  हम  तो  कुछ  ग्र नियमितता यें सामने  उच्च  न्यायालय  को  इन क

 हटाने के  लिये  प्रार्थना कर  सकते  हैं  ।  हमें  हाल  ही  में  एक  निरीक्षक  नियुक्त  किया है  जिस

 अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  वह  रिपोर्टे  विचाराधीन  है  ।

 ह
 श्री  चिन्तामणि  मंत्री  महोदय  ने  भ्र  भो  स्वीकार  किया  है  कि  वहां  सुप्रबन्ध  है  तथा  श्र

 टा

 हो  रहा  है  ।  वह  में  वहां  लगभग  3  करोड़  रुपये  का  लाभ  ।  वर्ष  19  65-66  में

 लाभ  हुआ
 ।  परन्तु  1966-67  में  उन्हें  दनि

 ।  मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  त  रा  et  भा  श्द नहू यह

 ब्रा यदा  किया  था  कि  सुप्रबन्ध  को  ठीक  करने  तथा  समवाय को  लाभ  प्राप्त  कराने की  दृष्टि  से  सरकार

 |  कार्यवाही  करेगी
 |

 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  तथा  इ
 इस

 समवाय

 थ

 .

 ने  rat  कुछ
 बं

 विभिन्न  राजनैतिक  दलों  को  कितने  चन्दे  दिये  हैं
 ?
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 श्री  नसरुद्दीन  welt  अहमद
 :
 मैं  पहले  ही  कह  चूका  हुं  कि  हम  ने  एक  कार्यवाही  तो  यह  की  थी  कि

 अपने  निरींक्षक  द्वारा  समवाय  के  लेखें  का  निरीक्षण  कराया  ।  उस  ने  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  रिपोर्टे  पेश  की

 है  ।  हम  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इस  रिपोर्ट  के  झाघार  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  सकती है  ।  जहां

 तक  एलेन  एकक  का  प्रश्न हैं  तथा  जो  कि  हानि  के  लिये  उत्तरदायी  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि

 पह  कारखाना  प्रतिरक्षा  विभाग  के  द्वारा  ले  लिया  जाये  ।  हम  ने  पहले  ही  प्रतिरक्षा  मंत्रालय से  इस  प्रश्न

 घर  विचार  करने  को  कहा  है  जिस  के  ग्राधघार  पर  इस  एकक  को  अधीनस्थ  किया  जा  सके  ।.

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  मंत्नी  महोदय  ने  कहा  कि  बे  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हमें

 ज्ञात  है  कि  रिपोर्ट  में  गम्भी  ares  लगाये  गये  हैं
 ।

 कया  मंत्री  महोदय  इस
 रिपोर्टे

 को
 सार्वजनिक

 रूप

 से  उपलब्ध  करायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हेम  बुझा  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  इस  तथ्य  दृष्टि  से  कि  ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप

 हैं  कि  वे  लोग  wee  उपाय  अपना  रहे  हैं  तथा  बिक्री  में  धोखाधड़ी  कर  रहे  तथा  इस  दृष्टि  से  भी  कि

 कर्मचारी  संघ  ने  भी  इस  बारे  में  सरकार  को  एक  ज्ञापन  पत्न  दिया  है  तथा  सरकार ने  भी  ब्रिटिश

 इन्डिया  कार्पोरेशन  में  भ्रष्टाचार  को  स्वीकार  किया  तो  सरकार  ने  हरी श  इण्डिया  कार्पोरेशन  के

 मामलों  के  बारे  में  एक  स्वतन्त्र जांच  का  श्रादेश  क्यों  नहीं  तथा  तुरन्त  कायेवाही  क्यों  नहीं  की
 ?

 श्री  फ़्रुद्दीन  चली  श्रहमद
 :

 वह  जांच  कराई  गई  थी  तथा  उस  की  रिपोर्ट  सरकार  के  सामने

 है  |

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  जब  बा जो रियों  ने  ब्रिटिश  इन्डिया  करपोरेशन

 को  सम्भाला  तो  भ्रंश धारियों  को  15  प्रतिशत  लाभांश  दिया  जाता  था  कौर  इस  के  पश्चात्‌  इस

 समवाय  ने  इस  बुरी  तरह  काय  किया  कि  उन्हों  ने  अपनी  जमा  पूंजी  से  पांच  करोड़  रुपये  प्रतीक  राशि

 निकाल ली  तथा  बाजोरियों  द्वारा  अन्दर  अन्दर  ही  वापसी  समझौते के  द्वारा  कुछ  सम्पत्ति  भी  बेच

 डाली गई  ।

 शी  फ़िद्दन wet  अहमद  :  यह  सत्य  है  कि  समवाय  घाटे  में  जा  रहा  है  तथा  पिछले एक

 दो  सालों  से  उस  ने  कोई  लाभांश  नहीं  दिखाया  है  |

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी
 :

 मैं  यह  भी  जानना  चाहती  थी  कि  क्या  बाजोरियों  अन्दर

 ही  इन्दर  कुछ  सम्पत्ति  भी  बेची  गई  है
 ?

 में  इस  सम्पत्ति  की  एक  सूची  चाहती  हूं
 |

 श्री  फख़रुद्दीन चली  अहमद  :  मुझे  नहीं  मालूम  कि  माननीया  सदस्या  किस  सम्पत्ति  के  बारे

 में  कह  रही  हैं  ।  यदि  वह  चीनी-मिलों  के  कुछ  ग्रंथों  के  बारे  में  कह  रही  है  तो  वे  समवाय के  निदेशकों

 के  अनुमोदन से  बेचे  गये  हैं  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  अभी  अभी  दिये  गये  उत्तर  के  संदर्भ  में  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  समवाय

 श्योर  सरकार  के  मध्य  यह  समझौता  क्यों  नहीं  है  कि  ये  जो  कि  सरकार  के  अनुमोदन  से

 नियुक्त  होते  यदि  इस  समवाय  को  थोड़ा  थोड़ा  करके  बेचते  जैसा  कि  उन्होंने
 6

 चीनी  मिलों  के

 बारे  में  किया  तो  सरकार  की  भ्र नुम ति  आवश्यक  होगी  ।  जैसा  कि  हम  सब  जानते  हैं  कि

 यह  कूपर  एलेन  एकक  तथा  लाल  इमली  एकक  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  को  पूरा  करने

 बालें  महत्वपूर्ण  संभरण कर्त्ता  हैं
 ।

 इस  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  यह  सारी  मूल्यवान  सम्पदा  नष्ट-भ्रष्ट  हो

 रही  है  तथा  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  झावश्यकताझों  को  ध्यान  में  रखते  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि

 सरकार  इन  दोनों  एककों  को  पूर्णतया  अपने  अधीनस्थ  करने  के  लिये  कार्यवाही  क्यों  नहीं  कर  रही  है
 ?
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 मौखिक
 उत्तर

 थी  भली
 :

 मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  जहां  तक  एलेन का  सम्बन्ध

 है  बह  मामला  पहले  ही  से  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  पास  पड़ा  है  तथा  यह  प्राशि  की  जाती  है  कि  वह  एकक

 जल्दी  ही  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  ले  लिया  जायेगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  कितनी  जल्दी
 ?

 महोदय  :  जितनी जल्दी  सम्भव  हो  ।

 थी  फ़वरुद्दीन भ्रलो भ्रहमद प्ली  भ्रामक  :  दूसरे  एककों  के  बारे  में  मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री  इद जीत गप्त  :  मेरे  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  कि  ये  निदेशक

 जिनकी  नियुक्ति  सरकार  के  अनुमोदन  से  होती  एककों  को  बेचने  के  पूर्व  सरकार  की  अनुमति  क्यों

 नहीं  प्राप्त  करते  तथा  वे  सरकार के  अनुमोदन बिना  चाहे  जो  कुछ  क्यों  बेच  सकते हैं  तथा

 कार  के  अनुमोदन  की  आवश्यकता  क्यों  नहीं  है
 ?

 श्री  mae चली  अहमद  :  मैं  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  किस  बिक्री  के  बारे  में

 कह  रहे  हैं
 ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :.  मैं  उन  चीनी  मिलों  के  बारे  में  कह  रहा  हूं

 श्री  अहमद  :  मैं  स्पष्ट कर  दू  कि  चीनी  के  मिलों  को  बेचने  जसी  कोई  बात  नहीं

 हैं  ।
 ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  के  हाथ  में  कुछ  ae  तथा  उन  अंशों का  निदेशकों की  सिफारिश

 पर  बचा  गया  था  ।

 श्री  शि  रंजन  :  यह  सत्य  है  कि  ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  की  हालत  दिन  प्रतिदिन  खराब

 होती जा  रही  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  प्रभी  कहा  ्  एलेन  एकक  के  कारण

 ब्रिटिश  इन्डिया  कारपोरेशन  को  हानि  होती  जा  रही है
 ?

 बाटा  की  भोर  से  कपूर  एलेन  एकक  को

 खरीदने  का  प्रस्ताव  भी  था  |  सरकार  एलेन  को  बाटा  के  हाथों  कयों  नहीं  बेंच  देती  तथा  इस  प्रकार

 लाल  इमली  तथा  धारीवाल  को  बन्द  होने  से  बचाती  ।  यदि  इस  निगम के  मामलों को  इसी  प्रकार

 चलने  दिया  गया  तो  जो  एकक  देश  के  लिये  मूल्यवान  हैं  वे  निश्चय  ही  बन्द  हो  जायेंगे  ।  सरकार  द्वारा

 इस  बारे  में  इतनी  शिथिलता  दिखाने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 मामला  प्रतीक  बुरा  नहीं  होता  जा

 रहा  था  ।  यहां  घाटा  होताਂ  जा  रहा  था  तथा  हालत  आरम्भ  से  ही  बुरी थी  ।  जब  सरकार  को

 यह  पता  लगा  कि  उस  ने  कोई  कार्यवाही  करनी  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  प्रमाण

 के  मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  क्यों  नहीं  उचित  समझा  तथा  उन्हें  खराब  क्यों  होते  रहने  दिया  ?

 श्री  फखरुद्दीन  यह  निश्चय  ही  सत्य  हैं  कि  यह  समवाय  कूपर  एलेन  एकक  को

 के  हार्प  गोदता

 सो

 afar TY oT:  CATE  दर  ARTE

 का

 हस्तान्तरण  समवाय  STAT  उगता के
 हित  में  नहीं  था  ।  इसीलिये  हमने  इसे  रोका  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  एकक हैं

 तथा
 सुरक्षा  संबंधी

 आवश्यकता  की  दृष्टि  से  यह  झ्रावश्यक  है  कि  इस  का  प्रबन्ध  सरकार  के  हाथ
 में  यदि इसे  बाटा  को

 दे  दिया  जाता  तो  उस  से  ate  भी  एकाधिकार  उत्पन्न  हो  तौ  हमने  इसे  आवश्यक  नहींसमझा
 |

 श्री  पोल  मोड़ी  मैं  नहीं  समझता:कि  आपको  उन्हें  ऐसा  कहकर  बच  जाने  देता  चाहिये
 ।

 यदि

 ह  एकाधिकार  की  बात  तो  इन्हें  यह  सिद्ध  करना  चाहिये
 ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  The  whole  affairs  of  the  B.I.  C.  are  being  solved  with  political

 considerations.  We  are  cither  in.  the  Jabour  .or  the  public,  Proylously  the
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 Bajorias  was:  the  blue-eyed  doy  of  the  Government.  Now  they  have  fallen  out  on  the  ap--

 pointment  of  the  Directors.  hive  héard  that  there  is  some  dispute  on  the  issue  of  donations.
 The  Prime  Minister  is  taking  interest  in  it.  The Indian  Express  of  the  18th  July  gpeakes:

 future  of  British  India  (.01001811011  in  which  the  Government  and  the  Life  Insurance

 Corporation  have  together  over  40  per  cent  shares  was  discussed  by  the  Prime  Minister  in-

 formally  with  her  cabinet  colleagues.  Among  those  who.  were  present  at  this  meeting  were

 Mr.  Chavan,  Mr.  Jagjivan  Ram,  Mr.  Fakhruddin  Ali  Ahmed  and  Mr.  Diwan  Singh.  Asa

 result  of  todays’  discussion,  it  is  likely  that  Mr.  Ahmed  may  bring  forwared  a  Bill  on  the  very

 first  day  of  Parliament  on  Monday  empowering  the  Government  to  take  over  the  administra-

 lion  of  8.1.0.''

 There  are  similar  news-ttem$  which  state  chat  the  Prinve  Ministér  was  herself  interssted  in

 taking  it  over  earlier,  the  Government  compelled  the  Bajorians  to  purchase  the  shares  from

 Mundra  85  they  were  pet.  Would  the  Government  set  up  a  high-powered  Com-

 mittee  to  go  into  the  affairs  with  a  view  to  check  the  mismanagement  in  the  Cooper  Allen  etc.,

 as  a  result  of  which  the  labour  i8  Suffering  ?  Had  the  Government,  at  any  time,  assured  the

 Bajorias  that  the  Government  will  not  purehase  more  shares  ?

 It  has  been Shri  F.A.  Ahmed:  First  of  all,  |  want  to  reply  to  certain  allegations  made.

 said  that  we  are  giving  political  consideration  while  discussimg  this  matter.  it  हि  quite  wrong

 (interrruption).  Government  is  not  taking  this  action  against  them  because  of  donations.

 or  any  Sort  of  dispute.  want  to  tell  that  there  is  nothing  wrong  if  the  Prime  Ministér  discusses

 this  matter  with  the  Minister.  She  had  received  a  number  of  representations  from  the  labour

 side  and  she  wanted  to  discuss  about  the  present  position  of  the  affairs  as  also  what  tould  be

 done  better  to  take  over  the  Cooper  Allen  Unit  which  is  going  to  close  down  (interruptions).

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  When  are  you  taking  it  over  ?

 ShriF.  A.  Ahmed:  The  hon.  Member  perhaps,  not  heard  that  we  have  asked  the  Defence

 Ministry  to  take  over  the  Cooper  Allen  Unit.  The  Defence  Ministry  is  considering  it  and  I

 hope  they  will  soon  take  it  over.

 It  has  been  said  that  we,  compelled  the  Bajorians  to  Spurchase  the  shares  of  the  B.I.C-

 We  have  not  eompelled  them  in  any  way,  they  might  have  purchased  the  ‘shares  at  their  sweet

 well.  We  are  not  concerned  with  that.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Sir,  my  point  was  whether  at  any  time  you  assured  the  Bajarorias

 that  the  Government  would  not  purchase  more  shares.

 Shri  F.A.  Ahmed:  We  never  give  any  such  assurance.

 Shri  D.N.  Tiwary  :Mr.  Speaker,  shares  have  been  purchased  from  the  consolidated  Fund

 of  India,  1... (2.  and  also  from  Unit  Trust  of  India,  which  means  that  the  people  of  India

 too  have  shares  and  they  too  shal]  be  responsible  for  any  loss  of  so.  Previously  this  company

 was  showing  profit.  So  have  the  Government  set  up  any  agency  to  find  out  that  when  it  was

 showing  profit  previously  why  there  is  any  loss  now  and  how  much  loss  have  the  Government

 incurred  so  far  ?

 Shri  F.A.  Ahmed:  |  had  just  now  submitted  before  the  hon.  Members  that  we  had

 deputed  au  inspector  whose  report  we  have  received  and  we  will  come  to  know  all  about.

 Secondly,  the  Company  has  recently  passed  a  resolution  to  appoint  2.  Committee  which  wil

 consider  all  the  affairs  and  submit  a  report  to  us  and  we  will  consider  it.

 Shri  S.M.  Joshi:  First  of  alt  I  wil]  say  that  it  is  a  Very  good  thing  that  the  Defence  Ministry

 is  going  to  take  over  the  Cooper  Allen  Unit,  and  we  are  satisfied.  But  it  has  also  been  said
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 that  certain  sugar-mills  have  been  sold  out  and  we  want  to  know  whether  or  not  it  is  true  that
 5  of  the  factories  have  been  sold  out  for  Rs.  35  lakhs  and  Rs  12  lakhs  are  yet  to  be  received;
 and  that  this  has  been  a  ‘benami’  transaction.  In  whose  name  have  those  been  sold  and  we
 want  to  Say  that  it  is  a  sort  of  mismanagement,  fraud  and  looting.  Therefore,

 as  Mr.  Gupta
 said,  would  the  Government  appoint  a  Commission  to  inquire  whether  it  is  not  a  loot  ?  In
 this  transaction  of  selling  out  4-5  factories  which  are  a  source  of  big  profit  owing  to  the
 Government's  policy  of  de- -controlling  sugar

 ?  Will  the  Govt.  find  out  whether  it  was  really
 asale  or  not  ?  And  if  it  is  really  a  ‘benami’  transaction  then,  whether  the  Mills  may  taken

 overornot  ?  It  has  been  admitted  that  the  Directors  had  approved  it  But  who  are  the  Diree-
 tors  to  do  that  ?  The  shares  belong  to  the  Govt  It  is  quite  wrong  So  will  you  appoiot
 a  Commission  to  inquire  about  all  this  ?

 Shri  F.A.  Ahmed  have  already  said  and?  again  repeat  that  no  factory  has  been  sold
 out

 Shri  Rabi  Ray  But  the  shares  have  been  sold  out

 Shri  Ahmed:  You  please  hear  the  answer  atleast  The  hon.  Member  has  Stated  that
 5  factories  have  been  sold  out  have  said  that  no  factory  has  been  sold  out  The  B.1.C.  had
 the  shares  of  the  sugar  mills  and  they  have  sold  those  (snferruption)

 att  कातिक  श्रोताओं  :  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  1950  के  बाद  वाले  वर्षों  में  2  करोड़

 रुपये  का
 लाभ

 कमाता  रहा  है  परन्तु जब  उसे  एक  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  रहा  है  ।  इस  सन्दर्भ

 में  मैं
 सरकाਂ

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  कारपोरेशन  में  कब  हिस्सा  लेना  शुरू  किया

 था  कौर  उस  समय  कारपोरेशन  की  वित्तीय  स्थिति  कया  थी  ।  इसे  होने  वाली  हानि  के  लिये

 किस  हद  तक  जिम्मेदार
 ?

 at  फजरुद्दीन  झलो  अहमद  1966  1967  में  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन को

 लगभग  130
 लाख  रुपये  का  घाटा  ः ्  उससे  पहले  वर्ष  लगभग  25.  9  लाख  रुपये  का  घाटा  हुआ  |

 उससे  पहले  इसे  20  लाख  रुपये  का  लाभ  हसा  था  1960 में  इसे  133  लाख  रुपये  का  लाभ  हा

 ।

 शी  देवको  नन्दन  पाटोदिया
 :  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  उत्तरों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 उनके  विचार  से  सब  दोषों
 को

 दूर  करने  का  उपाय  एक  ही  हैं  शौर  वह  है  राष्ट्रीकरण  या  सरकार

 द्वारा  नियंत्रण  का  झपने  हाथ  में  लिया  जाना  ?  परन्तु मेरा  विचार  ऐसा  हैं  कि  जिस  काम
 में  भी

 सरकार
 ने  हाथ  डाला  है  उसी  में  घाटा  ear  op  हमारी  सरकार के  लिये  निम्नलिखित  चौपाई

 बिल्कुल ठीक  बैठती

 जह  जह  चरण  पड़े  संतन  के  होने

 कया  सरकार  इस  उद्योग  में  हस्तक्षेप  करना  छोड़  देगी  we  उसका  प्रबन्ध-कार्य  उद्योग  के
 मालिकों

 को

 लौटा  देगी  जिससे  इसे  लाभ  हो
 ?

 श्री  फखरुद्दीन चलो  अहमद  तो  माननीय  सदस्य  ने  अरपना  निजी  मत  व्यक्त  किया  है
 ।

 परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  समय  इसका  प्रबन्ध  सरकार  ने  हाथों  में  नहीं  लिया

 उस  समय  भी  इसे  घाटा  न  था  ।

 श्री  तेश्नेट्टि  विश्वनाथन
 :  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  सरकार  निदेशकों

 को  नियुक्त  नहीं

 करती है
 ।

 क्या  यह  सच  है है  कि  कम्पनी  ने  निदेशकों  की  एक  सूची  सरकार  के
 पास

 भेजी  थी
 जिसे  सरकार
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 ee  ar  पिया  ay  थो  प्रकाश  को  तर  दारा  qr  RRA  पर  सो

 सिंह  atc  श्री  विलग्रामी  को  निदेशक  मंडल  में  रखा  जायें  ।  इस  प्रकार  क्या  सरकार  ने  दो

 निदेशक  कम्पनी  के  ऊपर  नहीं  ?  क्या  यह  स्वीकृति  के  बिना  थोपने  का  मामला  नहीं  है  ।  क्या

 अधिकांश  हानि  कूपर  एलन  के  सुप्रबन्ध  के  कारण ही  रही  है

 श्री  खरीदी  भ्रामक
 :

 सरकार  नियुक्त  नहीं  करती  बलि  वह  स्वीकृति  देती  है

 उसमें  हिस्सेदार  होने  के  नाते  सरकार  नामों  के  बारे  में  सुझाव  देने  का  हक  भी  रखती  है  ।

 कंपनी  द्वारी  भेजे  गये  नामों  को  स्वीकृति  देने  भरता  करके  सरकार  कोई  गलती  भी  नहीं  कटती  1.

 यह  कहना  भी  गलत  है  कि  कपूर  गलन  के  कारण  घाटा  हो  रहा  है  ।  यदि  ट  एलन के  कारण

 होने  वाले  घाटे  की  50  लाख  रुपये  की  राशि  को  निकाल  भी  दिया  जाये  तो  80  लाख  रुपये

 का  घाटा  तो  हुमा  ही

 wea
 महोदय :  यद्यपि  प्राधा  घंटा  समाप्त  हो  गया  है  कौर  फिर.भी  श्री  बनर्जी  तथा  श्रीमती

 तारकेश्वर  सिन्हा  wa  ate  वरिष्ठ  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछने  को  उत्सुक  प्रतीत  हो  रहे  हैं
 ।

 अब  हमें  अगला  प्रश्न  लेना  चाहिये  |

 श्री  बलराज  मधोक  :  यहं  आपका  विशेष  भ्रंधिकार है  यदि  प्रश्न  कान  में  an  स्फटिक

 प्रश्न  पूछे  जाया  करें  तो  aa  अच्छा  रहेगा  |

 श्री स०  मोज  बनर्जी  :  जो  सदस्य  से  सम्बन्धित  हैं  उन्हें  प्रश्न  करने  का  अवसर  नहीं

 दिया  ।  परन्तु  बम्बई  प्रौढ़  कलकत्ता  से  वाले  सदस्यों  को  प्रश्न  करने  की  अनुमति  दी  गई

 g
 =

 ।

 अध्यक्ष  महोदयों  अगला  प्रश्न

 संकटग्रस्त  कपड़ा  मिल

 182  .  श्री  यज्ञदत्त  फार्मा  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )«  कया  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  उन  सभी  संकटग्रस्त  कपड़ा  मिलों

 में  जिनको  war  नियन्त्रण  लेने  का  कपड़ा  निगम  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  कपड़ा

 ion De id | frat  के  संचालन  के  सिये  सहायक  कपड़ा  निगम  स्थापित  करमा  50  Va U1  तक  साग  wu

 क्या  पुरानी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  तथा  पुराने  तकुओं  कौर  करघों
 को

 बदलने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  भी  सरकार  का  विचार  और

 (1)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  श्र  इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 की  सम्भावना है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (att  दिखेगा
 माननीय  सदस्य  का  झुकाना इस  विषय  पर

 सरकार  की  विचारधारा  को  व्यक्त  करता  है  |

 (a)  जी  हां

 एक  विवरण  संलग्न  है  |
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 विवरण

 हाल  ही  में  स्थापित  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  सरकार  द्वारा  पहले  ही  हाथ  में  गयी

 भविष्य  में  ली  जाने  वाली  मिलों  के  भ्राघुनिकीकरण  में  सहायता  करार

 2.  झधनिकीकरण  के  लिये  wea  मिलें  भी  वित्त-पोषक  अभिकरणों  से  fate

 सहायता  प्राप्त  कर  सकती  हैं

 3.  हॉल  ही  में  1...  दर  1  2  प्रतिशत  घटाई  गई  थी

 4.
 भारत  के  औद्योगिक  विकास  बेक  ने  मिलों  को  स्थापन  तथा  श्राघुनिक्रीकरण के  लिये

 प्रा स्थगित  भुगतान  पर  वस्त्र  मशीनें  दिलवाने  के  लिए  एक  योजना  तथा  की  ह  ग्रोवर  उपयुक्त  मामलों  म

 प्राप्त  गन  भुगतान  की  अवधि  7  वर्ष  तक  बढ़ाई  गई  है
 ।

 षुनबेट्रा  सुविधा  में  भी  छूट  दी  गयी  है
 ।

 5
 रिजर्व  बैंक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  नियुक्त  कार्यकारी

 दल  ने
 कपड़ा  मिलों  को  वाणिज्यिक

 बैंकों  दारा  ऋण  की  सीमा  तथा  उधार  की  मात्रा
 में

 छूट  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ताकि

 करण  श्र  कार्यकारी  पूंजी  के  लिये  भ्र ति रिक्त  वित्त  की  व्यवस्था  हो  सके
 ।

 इसके  अंतरिम  प्रतिवेदन
 के

 पर  fears  बैंक
 ने

 भ्रनुसुचित  बैंकों
 को  हिदायतें जारी  की

 दल
 का

 sisi  eta
 हाल  में  ही  मिला  है  उस  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 Shri  Yajna  Datt  Sharma:  The  problem  of  the  sick  mills  is  facing  this  Government  siace

 long.  May  I  know  in  clear  terms  the  policy  of  the  Government  in  respect  to  these  sick  mills

 whether  Government  intend  to  take  over  all.sick  mills  or  intend  to  remove  their.  sickness—

 relating  to  the  machinery  or  raw  material  etc.—only  ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  This  question.haS  been  raised  a  number  of  times  and.it  has  been  made

 They  will  consider clear  that  the  Government  have  no  intentiom
 of  taking  over  all’such  mills.

 of  taking  over  only  such  mills  as  may  run  efficiently  after  introducing  some  changes  or  investing

 some  Money  in  them.  Government  do  not  intend  to  run  the  whole  industry.

 Shri  Yajna  Datt  Sharma:  May  I  know  whether  Government  have  already  taken  over

 some  mills  like  Bengal  Nagpur  Cotton  Mills;  whether  there  are  chances  of  survival  of  this  mili

 in  the  hands  of  Government;  and  the  new  remedial  steps  Government  have  taken  to  remove  the

 sickness  '0  the  sick  mills  ?

 Shri  Dinesh  Singh:  The  Government  have  taken  over  those  mills,  which  were  nol  running

 We Properly  and  some  of  them  are  running  at  loss  while  some  of  them  are  running  at  profit

 are  going  to  make  a  new  act  on  the  basis  of  which  Government  will  have  power  to  take-over  -suci

 mills  in  full  Then,  we  will  do  every  thing  possible  to  modernize  them  and  to  sce  that  they  rui

 at  profit

 ‘Shri  M.A.  Khan:
 May  know  the  number  of  mills  which  have  been  closed  down  and  whether

 all  such  mills  will  be  Covered  within  the  jurisdiction.  of  the  National  Textile  Corporation.  Whe

 has  been  appointed  85  the  Chairman>of  this  Corporation  and'  what  is  the  total  amoun’

 to  be  incurred  thereon  ?

 Shri  Dinesh  Singh:  The  expenditure  of  this  Corporation  will  depend  on  the  number  of  the

 mills  Government  will  baye  to  take.  १1  the  moment  it  will  require.five  to  ten  crores  of  rupees.

 The  question  of  the  appointment  of  the  Chairman  has  not  yet-been  finalized.  The  number  of

 closed  mills  is  55.

 Shri  Ramavtar  Shastri:  :Sir,  there  are  two  cotton  mills  in  Bihar—the  Gaye.  Cotton  Milis

 and  the  Phulwari  Sharif  Cotton  Mills.  The  first.had  been  close  down  Some  years  ago  and  the
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 ees  वक

 second  one  has  been  running  at  loss  for  the  last  10  years.  May  I  know  whether  Government

 intend  to  take  over  the  first  Mill  and  to  give  some  aid  to  the  second  one  ?

 Shri  Dinesh  Singh:  |  -will  have  to  see  about  them.

 Shrimati  Jayaben  Shah:  Sir,  there  are  about  80  mills  which  are  lying  closed  in  our  country.

 Soine  of  them  are  standing  on  the  verge  of  liquidation.  About  1  1/2  lakhs  of  labourers  have

 deen  rendered  unemployed  on  account  of  the  closing  down  of  mills.  May  |  know  the  steps,

 apart  from  setting  up  of  the  National  Textile  Corporation.  being  immediately  taken  by  Govern-

 ment  to  make  the  closed  mills  run  and  to  give  job  to  those  rendered  unemployed  ?

 Shri  Dinesh  -Singh:  It  is  a  deep-rooted  problem—and  very  important  100...  The  crux  of

 the  problem  is  that  modernization  has  not  taken  place  in  textile  mills  since  their  establishment.

 At  the  most  can  say  that  all  efforts  will  be  made  to  see  that  this  industry  may  again  stand  on

 its  legs.

 ह  स०  कठिन  कापड़िया
 :

 पत्नी  महोदय  ने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  समस्या  को  समझने  का

 प्रयत्न  करें
 ।

 परन्तु
 अच्छा

 होगा  यदि  स्वयं  मंत्री  महोदय  इसे  ठीक  प्रकार  से  समझें  |  मूल  समस्या  यह

 है  कि  मिलों  के  पास  स्टाक  बड़ी  मात्ना  में  जमा  हो  गया  है  ।  यह  तभी  संभव  है  जब  कि  कपड़े  की

 दारी  ag  कौर  यह  तब  होगा  जब  कि  कपड़े  के  मूल्य  कम  हों  ।  कपड़े  पर  22  प्रतिशत  का  उत्पादन  शुल्क

 भी  है  ।  नि  राष्ट्रीय  aes  निगम  की  स्थापना  से  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  तो  अगले

 दो  तीन  महीनों  में  कपड़े  की  कीमत  कम  कपड़े की  मांग  को  बाजार मैं  बढ़ाने  के  लिये  सरकार

 लया  करने  जा  रही  है  क्योंकि  ऐसी  कार्यवाही  से  ही  मिलों  में  नवजीवन  का  संचार  होगा  |

 att  दिनेश  सिंह
 :

 stars  की  प्रक्रिया  बड़ी  जटिल  है  ।  माननीय  सदस्य  कितना  समय  इस

 समस्या को  समझने  में  लेंगे  यह  मैं  नहीं  जानता
 ।

 उनकी  जानकारी  के  लिये  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 पूंजी  के  अनुपात में  उधार  की  मात्रा  1960-61  में
 139

 थी  जो  1965-66 मैं  बढ़

 कर  1.
 323  हो  गई

 |  कपड़ा  मिलों  के  संकट  का  यही  मूल  कांरण  हे  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  इस  वर्ष  की  रूई  की  बहुत  अच्छी  फसल  शौर  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  सिलें  इस  वर्ष  अधिक  रूई  खरीदने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  चूंकि  उनके  पास  रूई  बढ़ी  मात्रा

 में  जसा  पड़ी है  सरकार  रूई  उत्पादन  के  लिये  ऐसी  क्या  कार्यवाही  करेगी  जिससे  उनके  सामने  कोई

 संकट  न  उपस्थित

 श्री  दिनेदा  सिंह :  मैं  यह  बात  नहीं  मानता  कि  कपड़ा  उद्योग  में  उत्पादन  की  भरमार  है  |  दक्षिण

 भारत  के  धागे  उद्योग  के  सामने  अलबत्ता  कुछ  कठिनाई  है  ।  यदि  उद्योगपति  अपने  माल  के  अधिकाधिक

 निर्यात  का  प्रयास  करे  तो  ऐसा  करना  उद्योग  के  हित  में  होगा  |  जहां  तक  रूई  उत्पादक को  प्रोत्साहन

 देने की  बात  है  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  होगी  कि  उनका  माल  खरीदा ही  न  जायेगा

 श्री स०  Alo  ata  :
 कानपुर  का  न्यू  विक्टोरिया  मिल्स  भी  बन्द  मिलों  में  से  एक  है

 कानपुर  की  यात्ना  के  दौरान  श्री  दिनेश  सिंह  को  यह  भी  बताया  गया  था  कि  मिल  बन्द  होने  के  कारण

 लगभग  4000  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  हैं
 ।

 ऐसे  मिलों  की  जांच  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गई

 थी  उसने  wa  अपनी  रिपोर्टे  न्यस्त  कर  दी  हैं
 ।

 यह  मिल  सरकार  द्वारा  कब  तक  झपने  हाथ  में  लिया

 जायेगा  ?

 श्री  fern  सिंह  इस  मिलता कम  से  कम  ati  रूप में  चलाने के  सम्बन्ध  में  हम  राज्य

 सरकार  से  परामर्श  कर  रहे  हैं  कौर  यह  शीघ्र  ही  चलता हो  जायेगा

 Shri  Abdul  Ghani  Dar:  The  officers  of  the  corporations  are  ni  appointed  through

 U.P.S.C.  May  know  whether  the  officers  of  this  Corporation  will  be  appointed  through  the

 U.P.S.C.  so  that  labour  problems  may  be  solve
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 ह  1890
 मौखिक  उत्तर

 ह  th, Shri  Dinesh  Singh:  While  making  this  Corporation  we  have  ह |  Ken  tne  intenests  of  workers

 into

 Shri  Abdul  Ghani  Dar:  |  asked  about  the  appointments  of  the  officers  in  this  Corporation.

 Shri  Dinesh  Singh:  The  rules  applicable  to  Corporations  will  apply  to  it  also.

 श्री  एस०
 कार

 बामानी
 :

 यह  वस्त्र  निगम  कब  तक  काम  करना  शुरू  करेगा
 |

 क्या  उन  मिलों

 को  जो  छोटे  कस्बों  में  स्थापित  हूं  सरकार  हाथ  में  पहले  लेगी  ताकि  उन  कस्बों  की

 से  ध्वस्त  अर्थव्यवस्था  सजीव हो  सके  ?

 att  दिनेदा fee  :  हमें  तराशा  है  कि  वस्त्र  निगम
 15

 दिन  के  श्वसुर  ही  काम  करना  शुरू कर

 oO Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  May  |  know  the  number  f  bales  in  the  stock  of  mills  last

 veat  and  this  year  separately  *  whether  Government  will  dectare  the  workers  of  such  mills  as  the

 owners  of  those  mills  50
 that  they  may  Share  the  profit  of  the  mills  ?

 Shri  Dinesh  Singh:  Though  we  are  not  going  to  declare  any  such  thing  yet  we  will  welcome

 any  such  arrangement  if  suggested,

 What  is  about  the  number  of  bales  ? Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 लौह  वयस्क का  उत्पादन

 154.  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  क्या  खाने  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 at  1966-67  तथा  1967-68 के  दौरान  लौह-ग्राहक  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हया  ;

 दर्ज  1966-67  तथा  1967-68  के  दौरान  कितनी  मात्ना  में  लौह-पर्यटक  का

 निर्यात  किया  गया  ;

 क्या  उक्त  वर्षों  में  निर्यात  के  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गये  थे  ;

 वर्ष  1968-69  में  उत्पादन कौर
 निर्यात  के

 क्या  लक्ष्य  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 रास  सेवक  :

 कुल  उत्पादन

 लिखित  था

 1966-67  262°  89  लाख  मेट्रिक  टन  |

 1967-68  259°  29  लाख  टन  |

 wi  1966-67  1967-68
 के

 दौरान  142  लाख  मैट्रिक  टन

 तथा  146
 लाख  मैट्रिक  टन  के  लक्ष्यों  की  तुलना  में

 132
 लाख  तथा

 142  लाख  मैट्रिक टन

 सबाह-गप्रयस्क का  निर्यात  किया  गया  था

 1968-69 के  दौरान  158  लाख  मैट्रिक  टन  का  निर्यात  करने  का  पूर्वानुमान  लगाया

 गया  1968-69  के  दौरान  स्वदेशी  इस्पात  संयंत्रों  की  श्रावश्यकेता  का  अनुमान
 146

 लाख

 मैट्रिक टन  है
 i

 1968-69 के  लिये  304  लाख  मैट्रिक  टन
 के

 कुल  उत्पादन पादन
 का

 लक्ष्य
 है

 ।
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 Gral  Answers  Sravana  8,  1890  (Saka)

 Shri  Prem  Chand  ‘Verama  Mr.  Speaker,  want  to  know  from  the  hon.  Minister

 whether  it  is  a  fact  that  it  has  been  stated  in  page  11  of  the  Report  for  1964-65  that  an

 additional  quantity  of  2croresand  50lakhs  tons  willbe  produced  by  1970-71  years  aad

 whether  the  target  will  be  achieved  as  per  schedule.  If  not,  the  reasons  there  of  and  who

 afe  Yesponsible  for  it  and  whether  ‘it  is  also  a  fact  that  the  company  suffered  a  loss

 to  the  tune  of  2  crores  and  95  lakhs  in  the  year  1966-67  ६६  so,  what  are  the  maia

 Teagsons  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  P.C.  Sethi)  Mr

 Speaker,  I  think  the  hon.  Member's  reference  is  towards  Kiriburn  fron  ore  Project.  As  far  as

 the  Kiriburn  Iron  ore  Project  is  concerned  there  are  various  reasons  for  its  loss  One  of  the

 reasons  is  that  the  Iron  ore  Mechanical  Handling  Plant  could  not  be  installed  with  the  result

 the  required  export  could  not  take  place.  There  was  also  one  reason  for  the  decline  in  export

 agit  was  expected  that  the  ratio  between  Jump  ore  and  Mines  would  be  60:40  butitcould  not  be

 fulfilled.  There  were  many  other  reasons  due  to  which  the  plant  could  not  work  to  its  full  capa-

 city.  Besides  this  there  are  also  some  other  reasons  for  the  loss  Keeping  in  view  the  operating

 While  its  total  cost  comes  to ost  and  transportation  cost  it  is  sold  at  the  rate  of  Rs.  56°94

 Rs.  67°84.  This  way  there  is  nearly  a  loss  of  Rs.  10  at  per  ton  As  far  as  the  production  1s

 could  not  be concerned,  there  are  many  reasons  for  its  ‘shortage  The  expected  target

 materialized.  Efforts  are  being  made  to  boost  up  the  trade

 Shri  Prem  Chand  Verma  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  that  the  production  cost

 of  iron  ore  is  Rs.  16°48  while  the  private  parties  sell  it  to  the  Government  at  Rs  16  and  earn

 profit  thereby,  while  the  Government  suffers  the  loss  to  the  tune  of  Rs.2croresand  95  lakhs  by

 selling  it  at  Rs.  16.48  then  whether  the  Government  will  consider  the  point  that  the  N.  M.  D.C.

 may  be  divided  into  two  Corporations  The  one  may  deal  in  Export  while  the  other  may

 control  the  mines  so  that  the  defalcation  whether  it  isin  mines  or  in  N.M.D.C.  may  be  detected

 Shri  P.C.  Sethi:  The  operating  cost  of  Kiriburn  Iron  ore  is  Rs.  10°11  paise  and  in  this

 way  thereis  no  loss  in  it  But  due  tolong  load,  २५. 28 25 12113]  freighthas  tobe  paid.  Besides

 this  interest  at  the  rate  of  Rs.  | ह  is.  charged  There.is  a.royalty  and.cess  of  Rs.  1°50.  The

 depreciation  charge  of  Kiriburn  ore  is  Rs.  3°91  paise  The  port  charges  are  Rs.9  and  the  export

 duty  is  Rs,

 Shri  Prem  Chand  Verma:  Rs.  10  and  50  paise.is  nothing.  There  is  Rs.  16  and  48  paise

 ritten  in  their  book

 श्री  yo  चे  सेठी
 :  मैं  नवीनतम  आंकड़े  दे  रहा  हूं  ।

 श्री fo
 के ०  नयनार  :  पिछले  प्रश्नों  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  हे  कि  सरकार  भारत

 से  लौह-ग्राहक क  निर्यात  पर  हानि  के  बारे  में  जांच  करने  जा  रही  है  लौह  के  1970-71

 के  निर्यात  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम  उठायेगी  सर्वेक्षण  ने  यह  सूचना  दी
 थी

 कि

 100
 करोड़  रुपये  मूल्य  का  लोहा  कालीकट  के  तटीय  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  है

 ।
 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 सरकार  लौह-वयस्क  के  निर्यात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिये  विदेशी  मित्र  देशों  से  सम्बन्ध

 स्थापित  करेगी
 ?

 श्री  व्रण  चुप  ae
 सच

 है  कि  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  ने  केरल  के  कोझीकोड  क्षेत्र  में

 3300
 लाख  टन

 के
 भंडार

 का
 श्रतुमान  लगाया  है  ।  ये  मैगनेटाइट  रिस्क  हैं  जिसमें  30-35  प्रतिशत

 लोहा अंश  मैसुर  के  गोडरामुख  क्षेत्र  में  इस  किस्म  के  भ्रामक का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है

 पोर  mre  वह  तकनीकी  झर  श्रमिक  रूप  से  व्यावहारिक  सिद्ध  हुई  तो
 हम  इस

 परियोजना
 को  आरंभ

 कर  देंगे ।

 1160



 30  1968  मौखिक  उत्तर

 Shri  Shiv  Chandra  Jia:  -I  want  to  know  the  quantity  of  pig  iron  exported  during  the  year

 1966-67  and  1967-68  and  the  amount  of  foreign  exchange  earned  by  India.  How  much  raw  mate-

 rial  was  exported  countrywise  and  how  much  foreign  exchange  was  earned  by  them?  On  which

 terms  and  conditions  the  iron  ore  was  exported.  The  hon.  Minister  may  please  state  it

 countrywise

 Shri  P.  C.  Sethi  The  iron  ore  is  exported  in  two  ways  Firstly  tt  is  exported  through

 M.M.T.C,  and  secondly  in  private  sector  through  Goa  mines  The  countrywise  break-up

 is  not  available  with  me  in  this  time  and  if  the  honourable  member  gives  a  separate  notice  then

 I  will  give  information  about  it

 Siri  Xameshwar  Singh:  The  hon.  Minister  should  come  here  well  prepar

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  What  is  the  use  of  coming  without  preparation  He is  a  worthless

 Minister

 Mr  Speaker  Shri  Sharma

 श्री  उठ  Wo  सेठो  :  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधीन  है  |

 श्री  दी०  चल  प्रत्येक  देश  भावी  झायोजना बनाता  है  जिसके  झन सार  वह  यह  देखता

 है  कि  उसके  पास  लौह  wae  कब  तक  रहेगा  झर  उसी  श्राधार  पर  वह  वयस्क  के  निर्यात  करने  की

 योजना  बनाता  है
 ।

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  आयोजना  के  लिये  कुछ  किया

 है  जिसके  अनुसार  यह  जाना  जा  सके  कि  भारत  में  लौह  seen  भंडार  कब  तक  रहेगा  जिससे  हमारे

 इस्पात  के  कारखाने चलते  रहेंगे  ।

 श्री  प्र०  चे  सेठी
 :  लौह  अयस्क  का  कुल  प्रामाणिक  निक्षेप  11000  लाख  मीट्रिक  टन  से  अधिक

 है  |  अप्रामाणिक  निक्षेप  अरबों  टन  में  है  ।  हमारे  पास  निर्यात  के  लिए  पर्याप्त  लौह  वयस्क है

 साथ  ही  साथ  हम  अपने  देश  की  मांगों  को  भी  पुरा  कर  सकते  हैं  |

 एस०  एस०  कृष्ण  :  कुछ  समय  पहले  मंत्री  महोदय  ने  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  कहा  था  कि

 राज्य  के  कुदरत  मुख  में  लौह  का  एक  बड़ा  भारी  भंडार  है  ae  विदेशी  सहयोग  से  क

 प्रयोगात्मक सर्वेक्षण  किए  जा  रहे  हैं  ।  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कब  यह परीक्षण की  अवस्था  समाप्त

 होगी  कौर  वहां  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  सरकार  कब  ठोस  कदम  उठायेगी  |

 श्री  प्र०  छह  सेठी  :  जहां  तक  कुदरत  मुख  लौह  वयस्क  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  यह  सच  है

 कि  वहां  6000  लाख  मीट्रिक  टन  का  भंडार  है  ।  हम  मारकोनी  तीन  जापानी  फर्मों  के  साथ

 मार्गदर्शी  परीक्षण  के  लिए  बातचीत  कर  रहे  हैं  |  इन  परीक्षणों  में  करीब  18  महीने  लग  सकते  हैं  कयों  कि

 इसके  लिये  हमें  बहुत  बड़ी  मात्रा  मेँ  तकनीकी  आंकड़े  एकत्र  करने  होंगे  |

 थी  श्रद्धा कर  सूप कार  :  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  ale  वयस्क  का  निर्यात  इस्पात  कन्ना

 लोहा  के  निर्यात  से  अधिक  प्रतियोगी  है
 ?

 ate  यदि  नहीं  तो  सरकार  का  कच्चा  लोहा  का  निर्यात  को

 कम  करके  कौर  इस्पात  तथा  कच्चा  लोहा  के  निर्यात  में  क्रमिक  वृद्धि  करने  का  क्या  कार्यक्रम  |

 श्री To  चं०  सेठी  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  हमारे  पास  लौह  wes  के  विशाल  संसाधन  हैं

 ौर  हम  इसका  उत्पादन  कर  सकते  हैं  हम  अघिक  इस्पात  भी  उत्पादित  कर  सकते  हैं
 ।  लौ

 के  निर्यात  के  लिए  पर्याप्त  क्षेत्र  हैं  कौर  इस  बात  को  देखते  हुए  लौह  वयस्क  का  निर्यात  कम  करने

 की  अपेक्षा  इसको  बढ़ाना  पड़ेंगी  |
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 भी  प्र०  के  देव  :
 लौह  —

 के
 निर्यात  मैं

 शर
 इसमें  वृद्धि  करने  के  मारें  में  मुख्य  ia

 cage  की  water  सुविधाएं  हैं  ।  परादीप  बन्दरगाह  जापान  को  लौह  अयस्क  निर्यात  करने

 के  लिये  बनाया  गया  था
 |

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  परिवहन  की  पर्याप्त  सुविधाओं  को  रखते
 हुए

 सरकार  कटक  कौर  परादीप  के  मध्य  कौर  तालचेर  से  सूझा  तक  को  रेल  द्वारा  सम्बन्ध  जोड़ने  के

 कारे  में  सोच  रही  हैं  ।

 mea  महोदय  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  मंत्री  महोदय  इसका  दे  सकते

 भी  प्र०  के०  देव  :  उनको  रेलवे  मंत्रालय  पर  जोर  डालना  चाहिए  |

 श्री
 पे०  बेंक्टासुब्बया  :  हम  लौह  के  निर्यात  के  लिए  अन्तराष्ट्रीय  बाजार

 धीरे खो  रहे  इसका  कारण  इसके  उत्पादन  व्यय  को  बढ़ाना  है  इसकी  इस  बात  से  पुष्टि  हो

 जाती  है  कि  रायल्टी  भिन्न  भिन्न  राज्यों  में  प्लग  प्लग  है
 ।

 मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इन

 सब  कारणों की  जांच  की  है  ?  यदि  हां  तो  सरकार  निर्यात  क्षमता ग्र ों  को  बढ़ाने  के  लिये  लागत  व्यय

 को  कम  करने  के  लिये  कया  कदम  उसे  रही  a  |

 श्री  To  च  सेठी  :  टन  शार  के  आधार  पर  रायल्टी  की  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  पास

 बिधाराधीत  ह  ।  विभिन्न  राज्यों  में  रायल्टी  की  दर  भिन्न  नहीं  है
 ।

 जब  किरीबुरा  कौर  बेलादित्ञा

 wah  में  प्रीतम  उत्पादन  होतें  लगेगा  तब  इसकी  लागत  व्यय  कम  हो  जायेगी  |  परन्तु  रेख

 शाक  ग्र  अन्य  शल्कों  पर  भी  विचार  करना  खड्ग  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  श्रौद्यो  गीत  कारखाने

 1185.  श्री  बेसी डाकर  सर्मा

 श्री दं  ही०  शर्मा

 क्या  औद्योगिक  fant  तश्ना  समानात-कायर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1967-68 में  पश्चिमी  बंगाल  प्रौद्योगिक कारखाने  बन्द  कर  हिय

 मये थे

 क्या  इनके  बन्द  किये  जाने  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  है  ;  और

 यदि
 तो

 उनको  पुनः  कार्य  आरम्भ करने  योग्य  नाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की

 मई  है  या  करने का
 प्रस्ताव  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायम  मंत्रालय में  उपमंत्री  भानु  प्रकाश  fag)

 1967  के  कलेसर वर्ष  में
 102

 औद्योगिक  एकक  बन्द  थे  जिन  में  से
 41  उसी  वर्ष  फिर

 से

 खुल गये  घौर  36  स्थायी
 रूप  से  बन्द  हो  गये  तथा  25  एकक  30-6-68  तक  बन्द  रहे  थे  ।

 जन  «रो  सेਂ  1968 की  अवधि  में  68  अ्रौद्योगिक एकक बन्द र हे एकक  बन्द  रहे  जिनमें से  8  एकएक

 23  स्थायी  रूप  से  बन्द  थे  कौर  37  एकक  40-6-68  तक  नन्द 1968  में  चालू हो  e

 ये  आंकड़  30-6-68 की  स्थिति  बताते  हैं  ।

 सौर  इसी  में
 25  1968 को  मेरे  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 क्वारा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  812  के  उत्तर  की  ध्यान  झाकर्षित  किया  गया  है  |  गठित की  गई

 समिति  soar  कार्य  कर  रही  है  ।
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 उत्तार eee  geri
 g

 1890  ee

 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  Mr.  speaker,  when  the  Bengal  was  under  the  rule  of  United

 Front,  it  was  said  at  that  time  that  the  factories  had  been  closed  on  account  of  but

 now  it  is  under  President’s  rule  which  in  other  words  supposed  to  be  the  rule  of  the  Congress

 then  why  the  factories  are  stit]  closed.  Why  they  are  not  being  opened

 The The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  A.  Ahmed)

 labour  Minister  has  said  in  Bengal  that  a  Committee  has  been  appointed  to  examine  the  reasons

 for  the  closure  of  these  factories.  The  report  will  he  apt  at  the  end  of  July  Then  we  will  see

 what  steps  can  be  taken  ta  open  the  factories.  The  report  will  disclose  whether  these  factories

 have  been  closed  due  to  non-availability  of  money,  or  industrial  disputes  or  recession

 नडगटीनाााव

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Bhagat  Alpminium  Company  Lid

 *183  Shri  Shashi  Bhushan  Wilt  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased  tc

 state

 (ay  the  time  by  which  the  work  of  the  Bharat  111.0 11111.0  Co.  Ltd.,  is  likely  to  tart

 cchem (b)  when  thi  oul  (५.1  11  ८  was  finalised  and  the  reasons  for  which  it  has  not  been  completed!
 है  far

 (c)  whether  an  aluminium  factory  has  been  started  in  the  private  sector  since  the  Bharat

 Aluminium  Project  was  initiated;

 (d)  whether  it  isa  fact  that  the Lil  fant tat  lities  which  were  to  be  extended  tothe  Bharat

 Co.  Ltd  have  been  provided  to  other  aluminium  factories:  and

 the  action  taken  by  Government  to  implement  the  schemes  initiated  by  the  Bharat

 Aluminien.  Co,  L4d.?

 The  Minister  of  state  in  the  Ménistry of  Steel,
 Mines  and  Metals  (Shri  P.C.  Sethi);  (a),  (b)

 &  (e)  The  Bharat  Aluminium  Company  Ltd.;  a  Central  Government  Company,  was  formed
 on  27th  Woweaber,  1965.  प्  has  been  enteusted  with  the  implementation  of  two  new

 nium  project  in  the  public  sector,  namely,  the  Korba  Aluminium  Project  पी  Madhya  Pradesla

 and  the  Koyna  Aluminium  Project  in  Maharashtra.  The  first  phase  of  the  Korba  Project.

 viz.  the  alumina  plagt  kas  boon  sanctioned  aad  work  has  already  Started  at  site.  Regarding
 the

 remaining  parts  of  the  Korba  project,  viz.  aluminium  smelter  and  fabrication.  facilities,  and  the
 integrated  Koyna  Project,  negotiations  for  consultancy  arrangements  are  in  progress  with 9 Sdviee

 and  Hungarian  parties  respectively

 (ce)  No  new  alyminiam  factory  bas.  gone  into  production  ig  the  private  sector  since:the  for-

 mat)  of  the  Bharat  Aluminium  Company

 (d)  No;  Sir

 443  B3



 Written  Answers:  Sravana  1890  (Saka)

 गाड़ियों का  देर  से  चलना

 *1  96.  att  मणि भाई  जे०  पटल

 थ्री  स०  सामन्त

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किं

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  गाड़ियों के  समय  पर  चलने  की  गाडियां

 wat  देर  से  चलनी  हैं  यद्यपि  1947  से  गाड़ियों  के  चलने  समय  काफी  बढ़ा  दिया  गया  है  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  4:  शौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  एहतियाती  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्री
 चे०  मु०  यह  सही  नहीं  है  कि  1947  ta  गाड़ियों  का

 at  से  चलना बढ़  गया  है  ।  कुछ  मामलों  के  अलावा  यह  नहीं है  कि  1947  से  गाड़ियों

 का  चालन-समय काफी  बढ़ा  दिया  है  ।  वास्तव  1947  की  तुलना  में  कुछ  एक  डाक  /

 साडियों  की  यात्रा  में  लगने  वालें  कुछ समय  में  कमी  कीं  गयी  है  |

 सवाल  नहीं  उठता  ॥

 अपरिहार्य  रूप  से  गाड़ियों  के  रुके  रहने  कौर  देर
 से

 के  कारणों  को  समाप्त  कर

 यात्नी  गाड़ियों  के  परिचालन  में  यथासंभव  अधिकतम  सुधार  लानें  कें  लिए  हर  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है

 तालमेल  औद्योगिक  समह

 187.  श्री  सु०  Fo  तापड़िया

 श्री  ज्ञ०  सिंह  देव
 :

 खान  तथा
 धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 कया  भारत  सरकार  का  ध्यान  के  गृह  तथा  उद्योग  मंत्री श्री  हरिहर  पटेल

 बम्बई  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  तालचेर  श्रौद्यो  गीत

 समूह  की  मंजूरी  देने  में  केन्द्रीय  सरकार  से  विलम्ब  से  परेशान  है  ;

 क्या  परियोजना  की  मंजूरी  देने  के  बारे  में  सरकार  ने  सभी  श्रौपचारिकतायें  पूरी  कर

 नी  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो

 सरकार  को  ऐसी  योजना  के  जो  राज्य  के  उद्योगीकरण  तथा

 कई
 लोगों  के  लिये  रोजगार  के  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  में  अन्तिम  रूप  से  अनुमति

 देने  में  भारत  सरकार  को  क्या  कठिनाई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  |" हू
 चे  सेठी ):  उड़ीसा के  TE

 तथा  उद्योग  मंत्री  द्वारा  बम्बई  में  दिये  गये  वक्तव्य  की  cart  प्रति  उड़ीसा  सरकार  के  पास  उपलब्ध

 नहीं  है  ।
 तथापि  राज्य  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  स्थानीय  समाचार  पन्नों  में  1968  में  इस
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 a  मौखिक

 उत्तर

 विषय  की  खबरें  निकली  थीं  |

 ate  क्योंकि  प्रायोजना  में  नये  तकनीकों  तथा  प्रक्ियाप्नों  का  प्रयोग  प्रस्तावित

 उड़ीसा  सरकार  को  सूचित  किया  गया  है  कि  किसी  विश्वसनीय  तथा  सक्षम  अधिकरण  द्वारा

 कुछ  श्र  अधिक  जांच  करवा  लो  जिस  ्  केन्द्रीय  सरकार  धन  की  मंजूरी  के  प्रश्न  पर

 विचार  करने  के  लिये  तैयार  होगी  ।  योजना  आयोग  को  भी  इसके  लिए  बात  की  फिर  से  जांच

 करने  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  है  कि  क्या  इस  प्रायोजना  को  नई  चौथी  योजना  में  समाविष्ट  किया  जा

 बोकारी  इस्पात  कारखाने  को  भट्ट

 *1838.  att  के  ०  रमानी  श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 श्री  सत्य  नारायण सिंह  :
 श्री  के०  एम०  अब्राहम

 श्री पी०
 पी०  एथोस  :  श्री ही०

 Ato  मुकदमों  :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1  1968  के  टाइम्स  में  प्रधान  मंत्री  बोकारो  इस्पात

 कारखाने  को  मन  भट्टी  के  उद्घाटन  के  लिए  भारों  व्यय  के  द्वारे  में  प्रकाशित  हुए  एक  लेख

 की  भोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उस  लेख  में  बताई  गई  बातें  ठीक  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ;  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र  चे  सेठी )  हां  ।

 से  प्रथम  ana  भट्टी  की  बुनियाद  रखने के  लिए  प्रधान  मंत्री
 6  1968  को

 बोकारो गई  थीं  ।  1  19668  के  टाइम्सਂ  में  इस  घटना  पर  हुए  व्यय  के  स्वरूप

 शर  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  गया  है  |  यह  पता  लगाया  गया  है  कि  इस  समारोह पर

 बोकारो  स्टील  लिमिटेड  ने  सब  मिलाकर  लगभग  27,  000  रुपये  व्यय  किये  थे  जिसमें  भोज  तथा

 आमोद  प्रमोद  कौर  प्रचार  के  लिये  संवाददाताश्रों  के  झा गमन  की  व्यवस्था  पर  होने  वाला  व्यय  भी

 शामिल  है  जब  कि  लेख  में  10  से  12  लाख  रुपये  बताये  गये  हैं  ।  इन  परिस्थितियों में  सरकार  ने  .

 इस  मामले  की  जांच  करना  श्रावश्यक  नहीं  समझा है  |

 इस्पात का  मूल्य

 *189.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 att  ईश्वर  रेड्डी  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  चेंगलराया नायक  श्री  हरदयाल  देवगण :

 थी  उसानाथ

 क्य  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लोहा  तथा  इस्पात  सलाहकार  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति  ने  इस्पात  के  इल्म

 बढ़ाने  की  सिफारिश की  है
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 डि  ि  ——  —

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  wiz

 क्या  इससे  wea  के  मूल्यों
 पर

 प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 खान
 तथा  धातु  मंत्रालय में

 राज्य  मंत्री  प्र०  नए  सेठी )
 att  i &

 24  1966  को  हुई  लोहा  इस्पात  सलाहकार  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति  की  तीसरी  ser

 में  प्राम  राय  यह  थी  कि  बाजार  की  स्थिति  तथा  कोयले के  रेलवे  उत्पादन

 बिक्री  महंगाई  भत्ते  तथा  रायल्टी  शादी
 की

 दर  में  वृद्धि  होने  के  कारण  देखते  हुए
 गत

 दो  quar  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  लागत  में  हुई  वद्धि को देखते को  देखते  हुए  लोटे
 पौर

 इस्पात  के  मूल्यों  में

 कुछ  afe  की  जा  सकती  है

 अन्य  वस्तुझ्नों  के  मूल्य
 पर

 इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  इसका  सही  सही  पता  लगाना  सम्भव

 नहीं  है  क्योंकि यह  विभिन्न  wee  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जैसा  कि  बढ़ी  हुई  उत्पादन  लागत का  प्रभाव

 उद्योगों  से  उपभोक्ताओं  पर  पड़ा  कहां  तक  उत्पादन  कितना  बढ़ा  उनके  उत्पादों  की  कितनी

 मांग  बाजार  की  स्थिति  कसी  इस्पात  के  स्थान  पर  अन्य  कच्चे  माल  इरादी  का  कहां तक  प्रयोग

 किया  जा  सकता  है  ?

 ड्रस  भर  ढोल  बनाने  के  लिये  इस्पात  का  दिया  जाना

 190.  श्री  सीताराम  केहरी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  7

 1968  के  भ्र तारांकित प्रश्न  संख्या  9903  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  मल  लाइसेंस  प्राप्त  निर्माताश्रों  के  लिए  तेल  के  ढोलों  की  बढ़ी  हुई  मांग को  पुरा

 करना  संभव  था  अ

 क्या
 इन  मूल॑  लाइसेंस  प्राप्त  निर्माताओं  की  क्षमताझों

 का  मूल्यांकन  करने  के  पब  उनके

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमताओं  की  एक  पुरी  पारी  के  आधार  पर  ही  उन्हें  कंधी  इस्पात  की  चादरें  आ्रांवेंटित

 ar  गई  थीं  ;  ौर

 यदि  तो  दो  पारियों  के  आधार  पर  इन  कारखानों  को  इस्पात  की  चादरें  आवंटित

 न॑  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य

 मंत्री  फखरुद्दीन  चली  :
 लोक

 सभा  में  27  1968  को  पूछे  गये  भ्र तारांकित प्रश्त  स०  1852  तथा  5  1968  को

 पूछ  गये  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  2848
 के

 उत्तर  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया  जिनमें यह

 स्पष्ट
 कर  दिया  गया  था  कि  पेट्रोल  उद्योग  तथा  दूसरे

 उपभोक्ताओं
 के  लिए  आवश्यक  4,700  मी ०

 टन  प्रति  मास  के  सम् भरण  को  तब  तक  पुरा  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  विद्यमान  क्षमता  को

 बढ़ाया  न  जाता  या  नयी  क्षमता  की  स्थापना  न  की  जाती  ।  बैरल  उद्योग  की  जस  समय  झांकी

 गयी  कुल  क्षमता  लगभग  3,000  मी०  टन  प्रति  मास  थी  ।

 तथा  इस  उद्योग  को  इस्पात  की  चादरों  का  नियतन  ata  एक  पाली  के  आधार

 पर  ही  किया  गया  है  ।.
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 रेलवे  के  फायर मेन ों की  हड़ताल

 *191,.  शी  रा०  ड्  श्री  जी०  एस०  रेड्डी

 श्री  चक्रपाणी  श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  शारदा नन्द श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 श्री  वासुदेवन नायर  :  थी  भारत  fag  चौहान
 :

 श्री  राम  :  श्री  लगन्नाथराव  जोशी  :

 sit  महन्त  दिग्विजय नाथ  :  भी  झील  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  रामावतार  कास्त्रो  :  भी  श्री  श्रद्धा कर  सूप कार
 :

 श्री द०  राज  att  क ०  To  देशमुख

 श्री  जब  एच०  पटेल :  भी  वि०  नरसिम्हा  राव

 थाली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जुलाई  के  प्रथम  सप्ताह  में  दक्षिण  तथा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर

 फायरमैनों  की  हड़ताल  के  कारण  बहुत  सी  गाड़ियां  te  करनी  पड़ीं  ;

 यदि  तो  हड़ताल  के  क्या  कारण  थे  कौर  उसे  समाप्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही

 की  गई  ;  कौर

 कितनी  गाड़ियों  पर  हड़ताल  का  प्रभाव  पड़ा  कौर  हड़ताल  के  फलस्वरूप

 कितनी हानि  हुई  ?

 जी हां  ;  बहुत  बड़ी  संख्या  में  फायर मं नों की
 रेल  मंत्री  चे०  Ao

 अनुपस्थिति  के  इन  दोनों  रेलों  के  कुछ  मण्डलों  में  सवारी  प्रौढ़  दोनों  तरह  की  गाड़ियां

 प्रभावित हुई  थीं  ।

 इस  झ्रनुपस्थिति  का  यह  बतया  गया  था  क्रि  फायर मैनों  शिकायतों को  दूर

 नहीं  किया गया  ।  मालम  gm  है  कि  यह  अन्दोलन  को  फायर मैनों  की  संयुक्त
 संघर्ष

 समिति  द्वारा  किये  गये  निर्णय  के  अनुसार  संक्षिप्त
 कर

 दिया  गया
 |

 प्रभावित  गाड़ियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा  टल  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 भ्र नुमा नित हानि  के  बारे  में  क्षेत्रीय  रेलें  इकट्ठा
 कर

 रही  हैं
 ।  किन्तु  अनन्तिम  रूप

 से

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  यह  हानि  लगभग  163  लाख  रुपये  है  ।  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०

 Manufacture  of  Scooter;
 *192  Dr.  Surya  Prakash  Puri:

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:

 Shir  Shiy  Kumar  Shashtri:

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Sori  Kothari:

 Shri  Abdul  Ghani  Dar:
 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  further  progress  has  been  made  in  regard  to  the  productionn  of  scooters
 in  the  country;

 (b)  whether  any  scheme  for  issuing  the  licences  to  some  more  new  also  under

 consideration;  and
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 (2)  the  time  by  which  the  capacity  for  production  of  scooters  will  be  increased ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed):

 (a)  The  production  of  scooters  is  steadily  going  up  from  year  to  year.  It  was  20971  in  1966,

 30296  in  1967  and  17549  during  the  first  six  months  of  1968.

 (6)  To  meet  the  growing  demand  for  scooters  Government  have  decided  to  license  one  more

 unit  of  a  suitable  economic  capacity.  Three  parties,  whose  schemes  have  been  judged  most

 attractive  out  of  about  190  schemes  received,  have  been  asked  to  submit  detailed  project  reports.
 After  examining  the  projects,  the  most  suitable  schemes  will  be  selected  for  licensing.  This

 procedure,  it  is  expected,  will  be  completed  by  about  the  end  of  the  year.

 (c)  The  new  unit  may  pe  expected  to  go  into  production  about  two  years  after  it  is  licensed.

 क्यारियों  का  भारतीयकरण

 “193,  श्री क०  लक प्पा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  सी  विदेशी  फर्मे  भारतीयों  को  अपना  वरिष्ठ  कर्मचारी

 नियुक्त  नहीं  करना  चाहती  हैं  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हार

 इस  मामले  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  welt  :  विदेशियों

 की
 फर्मों  उनके

 द्वारा  नियंत्रित  फर्मों  में  1,000  रुपये  तथा  उससे  अधिक  वेतन
 वाले  ऊंचे

 पदों

 पर  1947  से  जहां  7.9  प्रतिशत  भारतीय  कार्य  कर  रहे थे  वहां  1967 में  यह  संख्या  बढ़कर

 90.  5  प्रतिशत तक  पहुंच  गई  ।  उनकी  संख्या  में  निरन्तर  वृद्धि  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  विदेशी

 फर्म  ऐसे  कदम  उठा  रही  हैं
 कि

 ऊंचे  पदों  पर  अधिक  से  अधिक  संख्या में  भारतीय
 रखे  जायें  |

 wit  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  दवाइयों  का  आयात

 “194,  श्री  स०  मो ०  बरसो ं:  क्या  वाणिज्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  1965-66 में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  1.  50  कराई

 रुपये  के  मूल्य की  दवाइयों  का  रायात  किया  गया

 क्या  80  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  दवाइयां  बिल्कुल  बेकार  पाई  गई  थीं

 यदि  तो  क्या  इसकी  कोई  जांच  की  गई  श्र

 जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1965-66  के

 दो  वर्षों
 में

 1.  16  करोड़  रु०  मूल्य की  दवाइयों  का  आयात  किया  ।  वर्ष  1965-66 में  लगभग

 29  लाख  रु०  के  प्रख्यात  किये  गये

 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 Reservation  of  seats  for  Private  Attendants

 *196.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  in  the  absence  of  reserved  seats  for  private  atten-

 dants  travelling  with  first  class  passengers,  the  passengers  often  make  them  sit  in  the  first  class

 compartments  or  if  these  attendants  sit  far  off,  the  first  class  passengers  are  put  to  great  in-

 convenience;

 (p)  if  so,  whether  Government  propose  to  reserve  seats  for  these  attendants;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 Minister  for  Railways  (Shri  Poonacha)  (a)  A  limited  number  of  seats  are  earmaked

 ina  third  class  compartment  for  attendants  of  first  class-passengers  as  near  the  first  class  com-

 partments.  as  possible  If  instances  of  first  class  passe  gefs  making  attendants  sit  in

 first  class  compartments  are  detected,  it,  would  entail  for  the  attendants  the  consequences  of

 travelling  in  a  higher  class  of  carriage  with  a  ticket  for  a  lower  class

 Third  class  seats/berths  available  for  reservation  on  the  trains  for  the  public  can  also  be

 reserved  for  the  attendants  under  the  normaljJrules  applicable  to  such  reservations

 For  the  convenien  of  first  class  passengers  railway  attendants  are  provided  in  full  first

 Class  corridor  type  coaches

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 लाभप्रद रेलवे  लाइनें

 *197  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यहं  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश
 को

 छोड़कर
 सभी

 राज्य  सरकारों  जिन्हें  उनके

 प्रदेश  में  कतिपय  लाभप्रद  लाइनों  को  बन्द  करने  के  बारे  में  रेलवे  बोर्ड  ने  पत्र  भेजा  था  इस

 प्रस्ताव का  विरोध  किया

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्री  हू०  Ao  पुरावा  चौदह  wares लाइनों  को  बन्द  करने  के

 सम्बन्ध  में  ग्राम  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  लिखा  गया  था  ।  सभी  तक  सात  राज्य  सरकारों से

 लाइनों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 मध्य  प्रदेश  के  अन्य  राज्यों  ने  इन  लाइनों

 को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रा पत्तियां  उठायी  हैं  ।

 इस  मामले
 की

 झाग  छान-बीन
 की  जा

 रही  है  ।

 इस्पात  मिलों  की  बेकार  पड़ी  क्षमता

 *198.  श्री  कवर  लाल  गप्त  :  क्या  खान  तथा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगें कि

 वर्ष  1967-68  में  सरकारी  क्षेत्र  में  सभी  इस्पात  मिलों  की  कुल  कितनी  क्षमता

 बेकार  पड़ी

 xorf=  सार  म्ग्याा
 है  arc  यदि

 कया
 क्या  इस  ay  रि  दे  दे  में  सुना  चि  gm  ए  \)  तो  शौर

 क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  बिचार
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 खान  तथा  arg  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्र०

 ब्लू  सेठी )  हिन्दुस्तान

 स्टोल  लिमिटेड  के  इस्पात  कारखानों  में  लगभग  syubene  Peesenen  een  foun

 |

 (a)  यद्यपि  1968
 की  अवधि  में  इस  क्षमता  के  वास्तविक  उपयोग में  कोई

 सुधार  नहीं  हुआ  कुछ  महीनों  में  देशीय  मांग  बढ़  जाने  ate  अधिक  निर्वात  की  संभावनाओं

 से  इसमें  सुधार  होने
 की

 आशा  है
 ।

 क्षमता  का  पर्ण  रूप  से  उपयोग  करना  कई  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जेसे  घरेलू

 निर्यात के  अच्छे  औद्योगिक  तकनीकी  त्रुटियों  श्र  दूसरी  बादामों  का

 दूर  करना
 ।

 भारत  में  विदेशों  में  बिक्री  को  बढ़ाने  के  लिये  किये  गये  उपायों  के

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  रख-रखाव  का  सुव्यवस्थित  कार्यक्रम  संतुलनात्मक  सुविधाओं

 are प्रौद्योगिक  सुधारों  का  काम  हाथ  में  लिया  है  जिससे  क्षमता  का  अधिक  अच्छे  ढंग  से  उपयोग

 किया  जा  सके  शौर  यथासंभव  मात्ना  में  उत्पादन  का  विपफिन्नीकरण  भी  कर  रहे  हैं  |

 सी०  ए०  को

 199.  श्री  बादु  राव  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमेन्ट  नियतन  तथा  समन्वय  संगठन  द्वारा  39.66  लाख  रुपये  का  चुनावों के

 पर  दिया  wat  दान  राजनैतिक  उपहार था  seat  सीमेन्ट  आयोग के  विकास  के  लिये

 किया  गया  व्यय

 क्या  सीमेन्ट  नियतन  तथा  समन्वय  संगठन  से  धन  प्राप्त  करने  वालों  ने
 विनियत्तण

 जारी  रखते हुए
 इस  संगठन  के  हितों

 को
 किसी  प्रकार  बढ़ावा  देने  के  लिये  मंत्रालय  से

 प्रार्थना

 की  थी

 यदि  तो  यह  प्रार्थना  करने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं

 क्या  सीमेन्ट  नियतन  तथा  समन्वय  संगठन  के  संस्था  के  झ्न्तनियमों [wer  इसके

 संविधान  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  वह  समवाय  विधि  के  उपबन्धों का  उल्लंघन किये  बिना

 इतना  भारी  व्यय  कर  सकता है

 (=)  यदि
 तो  सीमेन्ट  नियतन  तथा  समन्वय

 संगठन  के
 प्रधान

 तथा
 निदेशकों

 के

 विरुद्ध  wa  तक  कानूनी  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 यदि  कोई  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  तो
 कब  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन गली  :  (#)  सीमेंट

 नियतन  तथा  समन्वय  संगठन  द्वारा  प्राप्त  सुचना  के  34.15,  355.  55  रुपये की

 राजनैतिक दलों  को  दान  दी  गई  तथा  5.0  35,  234.  14  रुपये  की  राशि  सीमेंट  के  विज्ञापन

 तथा  विस्थापन  एवं  अन्य  फुटकर  खर्चों  में  व्यय  की  बताई  गई  थी

 श्रीमान ्
 |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  स्थिति  परिक्षान्तर्गत  है  ।
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 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति

 *  2100.  ati  नि०  do  भास्कर  :  नया  aitentirs  विकास  तथा  समवाय-कराये  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योगों  सम्बन्धी
 केन्द्रीय  मंत्रणा  परिषद्‌  ने  योजना  अयोग  द्वारा

 सुझाई  गई  शझ्ौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  आयोग  ने  क्या  मुख्य  सिफ़ारिशों  की

 इनको  क्रियान्वित  करने  के  लिये  श्रस्तिम  निर्णय  कब  किये  जाने  की  सम्भावना

 शौर

 यह  नई  नीति  देश  के  लिये  कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकेगी  ?

 औद्योगिक  विक  तथा  समवाय-क्यों  मंत्रो  फखरुद्दीन  चली  :  शौर

 टू  दि  फोर्थ  फाइव  ईयर  प्लानਂ  नामक  अपनें  प्रकाशन में  योजना  झ्रायोग ने  जो

 सुझाव  दिये  हूं  उनका  उद्देश्य यह  है  कि  औद्योगिक  लाइसेंस  सम्बन्धी विस्तृत  से  बंधी

 श्रणाली  तथा  कार्यकुशलता  बढ़ाने  एवं  लागत  अधिक  न  जाने  देने  के  लिये  प्रतिस्पर्धा  की  भावना

 ar  करने  के  दृष्टिकोण  से  निर्बाध  व्यापार  तथा  उद्योग  आरम्भ  करने  के  उपायों  के  एक

 art  का  भाग  ढूंढ  निकाला  जाये

 (1)
 ऐसे  सभी

 आधारभूत
 एवं  सामरिक  महत्व  के  उद्योगों

 के
 बारे  में  सावधानी  पूर्वक

 योजना  बनायी  जानी  चाहिए  तथा  उन्हें  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  प्रणाली  के  अधीन

 लाया  जाना  चाहिये  जिनके  लिये  काफी  मात्रा  में  पूंजी  एवं  विदेशी  मुद्रा की

 आवश्यकता  हो  |

 (2)  ऐसे  उद्योगों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  से  मुक्त  रखा  जाये  जिनके  पूंजीगत

 साज-सामान  के  लिये  विदेशी  मुद्रा के  रूप  में  केवल  सीमान्त  सहायता

 सामान के  कुल  मूल्य  का  10  प्रतिशत  या  की  ऑ्रावश्यकता  हो
 |

 (3)  जिन  उद्योगों  के  लिये  पूंजीगत  सामान  या  दुसरे  माल  के  ग्रायात  के  लिये  विदेशी

 मुद्रा  की  आवश्यकता  न  हो  उन्हें  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  की  आवश्यकताओं  से

 we  दे  देनी  चाहिए  ।

 (4)  ऊपर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  जो  अधिक  स्वतंत्रता  देने  का  विचार  किया  गया  है

 उसके  अन्तत  अनुचित  प्रतिस्पर्धा  से  परम्परागत  शर  छोटे  उद्योगों  को  बचानें

 के  लिये  श्रावश्यक्ता्ों  के  झ्रनुसार  समय  समय  पर  जिन  वर्तमान लक्षणों  में

 उपयुक्त  फेरबदल  की  गई  उन्हें  जारी  रखा  जाये  |

 यह  विषय  उद्योगों  को  केद्रीय  सलाह कर  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति  2  जुलाई  को  हुई  बठक

 में  रखा  गधा  था  ताकि  इन  सुझावों  पर  सदस्यों  के  विचार  जाने  जा  बैठक  के  सदस्य  इसके

 पक्ष में  थे  ।

 उद्योगों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सलाहकार  परिषद  में  व्यक्त  किये  गये
 विचारों

 aq  सरकार  उपरोक्त  पुना  ध्न् arerray  पर  भी  विचार uel  प वार
 रही

 है
 1
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 योजना  आयोग  की  राय  में  परिवर्तनों  से  Watt act BY की  भावना  पैदा

 हो  जायेगी  जिससे  क  यं कुशलता  बढ़ेगी  और उद्योगों  में  लागत  सम्बन्धी  जागरूकता  जायेगी

 और  इसके  साथ  ही  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  लघु  उद्योगों  के
 विकास  में  कोई  रुकावट

 न  पैदा  होने  पाये

 Loss to  N.C.D.C

 *  201,  Shri  Mrityunjay  Prasad

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary:

 Will  the  Minister  of  Steel  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  for  the  loss  incurred  by  the  National  Coal  Development  Corporation  in

 1966-67  while  there  was  not  much  difference  in  the  figures  o  raising  of  coal  and  despatch

 (b)  the  reasons  as  to  why  the  National  Coal  Development  Corporation  incurs  loss  or  earns

 less  profit  in  raising,  processing  and  selling  the  coal  as  compared  to  the  profit  earned  by  private

 owners  of  coal  mines;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  P.C.  Sethi)  (a)  The

 reasons  for  the  loss  incurred  by  the  National  Coat  Development  [Corporation  during  the  year

 1966-67  are  as  follows

 Production  from  revenue  collieries  fell  by  about  0°2  million  tonnes  as  compared

 with  the  previous  year,  although  three  new  collieries  were  brought  on  to  revenue

 account  during  the  year

 As  the  new  revenue  collieries  were  working  well  below  their  capacity,  here  was  a

 loss  of  Rs.  32°83  lakhs  on  their  working

 Maintenance  expenditure  amounting  to  Rs.  25-79  lakhs  for  mines  where  development

 activities  have  been  suspended  /closed  has  been  charged  to  the  revenue  accountinstead

 of  being  capatalised  as  before

 4,  The  depreciation  charge  on  first-class  non-factory  buildings  has  increased  as  it  has  been

 decided  to  charge  depreciation  on  straight-line  method  for  the  period  of  the  life  of  the

 The project,  instead  of  at  the  usual  rate  provided in  the  Income  Tax  Schedule.

 additiona!  charge  on  this  account  is  Rs.  20.00  lakh  approximately

 2  It  has  been  decided  to  write  off  the  capital  expenditure  on  immovable  assets  for  sus-

 pended/closed  mines  over  a  10  year  period  This  has  resulted  in  addition  of

 Rs.  30.10  lakhs  to  the  revenue  account  of  the  year

 The  provision  for  doubtful  debts  has  been  increased  by  Rs.  lakhs  and  provision  for

 deterioration  in  closing  stocks  by  Rs.  21  lakhs

 (b)  The  earnings  of  the  colliery  depend  on  geological  and  roof  conditions,  depth  and  width

 of  seams,  quality  of  coal  and  method  of  working  etc.

 In  order  to  meet  the  anticipated  requirements  of  coal,  according  to  the  Five  Year  Plans,  the

 Corporation  opened  a  number  of  new  mines  to  ensure  that  the  planned  development  of  the  eco-

 In  actual  fact,  the  demand  did  not  grow  on  the  scale  ex- nomy  was  not  impeded  in  any  way.

 pected  earlier,  with  the  result  that  there  has  been  considerable
 under-utilisation

 of  the  capacity

 pended.  While  con- built-up  and  no  tess  than  10  projects  undertaken  have  been  c'osed  or  ड
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 1968

 —_+  मशरिक  उत्तर
 उत्तर

 sidering  the  question  of  profitability  of  NCDC,  the  following  factors  are  also  to  be  taken

 rote  of:

 |  The  Corporation  was  started  with  11  old  ex-Railway  collieries  of  which  some  were

 losing  ‘heavily  from  before  and  because  of  depleted  reserves  or  other  factors  thes

 could  not  be  expected  to  yield  much  profit

 2.  A  large  number  of  projects,  including  washeries,  are  under  development  and  do  not

 contribute  to  revenue

 By  a  Presidential  directive,  the  Corporation  was  asked  tocontinue  to  work  the  Giridih
 colliery  in  which  it  was  losing  heavily;  and

 4.  The  NCDC,  as  a  Govt  Corporation  has  provided  proper  wages  and  amenities  of

 various  kinds  on  substantially  larger  scale  than in  private  sector  collieries  and  spent
 a  sizable  amount  on  welfare  measures  for  its  employees

 (0)  Government  have  been  conscious  of  the  need  to  improve  the  performance  of  the

 National  Coal  Development  Corporation  and  have  appointed  a  Committee  under  the

 Chairmanship  of  ShriG.R.  Kamat  to  enquire  into  its  working  and  to  suggest  measures  for

 mprovement  The  Committee’s  report  is  expected  to  be  submitted  tothe  Government  shortly

 पटसन के  स्टाक

 202  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  कलकत्ता  के  कुछ  सटोरियों  ने  हाल  ही  में  पटसन  के

 स्टाक  जमा  कर  लिये  हैं

 क्या  इसके  कारण  कच्चे  पटसन  की  बहुत  कमी  हो  गई

 यदि
 तो

 इस  विषय  में  सरकार  ने  श्री  तक  क्या  कार्यवाही
 ८  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  सिंह  नहीं  |

 wa  तक  प्राप्त  हुई  सूचनाओं  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  चालू  मौसम  में  पटसन  तथा

 मेस्टन का  उत्पादन  ग्रा वश्य कता  से  कम  होने  की  सम्भावना

 ग  पटसन  की  75,000  गांठों  के  की  पहले  ही  झलकती  दे  दी  गयी  है  ।  भी

 के  लिए  मंजरी  देने  के  प्रश्न  पर  उपयुक्त  समय  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 औद्योगिक  नीति  का  पूर्वावलोकन

 203.  श्री  धीरेन्द्र नाथ  देव

 श्री  वि०  ना०  शास्त्री

 श्री  रा०  रा०  fag  देव

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कायम  मन्त्री  यह

 बताने  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्यो  यह  सच  हे  कि  भारतीय  वाणिज्य  मण्डल  ने  से  अपनी  श्रौद्योगिक नीति  के

 पुनर्विलोकन के  लिये  श्रमिकों  किया  है  ताकि  अर्थव्यवस्था  में  गिरावट  की  बजाय  बढ़ोतरी  हो

 1173



 Orval  Answers  July  30.  1968

 क्या  सरकार  ने  इस  भ्  पर  विचार  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार मंत्री  फखरुद्दीन  )  सरकार

 को  1967  में  इण्डियन  चेम्बर  साफ  कमसे  कलकत्ता  से  पालिसी  फार  इण्डस्ट्रियल डेवलप

 नामक  पुस्तिका  की  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  सरकार  की  प्रौद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 सिफारिशें की  गई  थीं  ।

 श्र  ये  सिफारिशें नोट  कर  ली  गई  हैं  ।

 Foreign  Collaboration

 #204.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister,of  Ind  ustrial इज ६६  2218  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  foreign  collaboration  has  kbeen  allowed  in  several  fields  in  which

 requisite  technical  knowledge is  available in  the  country  and  for  which  the  required
 machinery

 and  components  can  be  manufactured  in  the  country ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  would  reconsider  their  policy  in  regard  to  foreign  co

 9
 boration

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)

 (a)  to  (c)  The  general  policy  of  Government  is  not  to  allow  foreign  technical  collaboration  in

 fields  in  which  the  requisite  technical  know-how  is  available  in  the  country  in  a  commercially

 exploitable  f  orm.  As  regards  machinery  and  components  also,  all  applications  for  imports

 are  carefully  scrutinised  from  the  indigenous  availabillty  angle  and  only  such  machinery  and

 eomponents  are  cleared  for  import  as  are  not  manufactured  in  the  country

 संयंत्र  तथा  मशीनों  के  के  लिये  लाइसेंस

 श्री  नारायणा  रेड्डी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 झ  उपकरण  उद्योग  तथा  पोलीथीन  ae  नायलोन  उद्योग के  लिये  अपेक्षित  संयन्त्र

 तथा  मशीनों  का  आयात  करने  के  लिये  पिछने  वर्ष  कितने  श्रायात  लाइसेंस  दिये  गये  और  ये  लाइसेंस

 किन-किन  फर्मों  को  तथा  पक्षों  को  दिये  गये

 ये  लाइसेंस  देने  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ध. पन्तग्र स्त  थी  ये  लाइसेंस  किन
 कारणों

 से

 दिये  गये
 कौर

 देश  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  देशी  उपकरण  उपलब्ध  हैं  तो  ऐसे  लाइसेंस

 क्या  औचित्य था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  :
 से  (7).

 1967-68
 में

 पोलीथीन  उद्योग  को  पूंजीगत
 स्त्रियों  के  आयात  के  लिए  कोई  लाइसेंस  जारी  नहीं

 किया गया  था  ।  1967-68  में  ष्ष्  उपकरण  उद्योग  तथा  नाइलोन  उद्योग  को  जारी  किए  गए

 लाइसेंसों  oer  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  सम्बन्धी  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  |  आयात  लाइसेंस

 i174



 8  1890  मौखिक  उसर

 देश  में  उप
 वध  उपकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पुरी  जांच  करने  के  पश्चात्‌  जारी  कए  जाते  ष्  उन ह

 उपकरणों  के  झायात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  जिनका  देश  मैं  निर्माण
 sar > Bit  ्  |

 में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1512  68]

 मंत्रियों  हारा  आयातित  कारों  का  उपयोग

 *207,  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकतर  मन्त्री  श्रपनी  सरकारी  हैसियत  मैं  प्रायश्चित  कारों  का

 प्रयोग  करने  के  इच्छुक

 यदि
 तो

 मन्त्रियों  की  कारों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  प्रतिवर्ष  कितनी  कारें

 आयात की  जाती  हैं  ?

 वाणिज्य  सत्री  दिनेश  :  जी  नही ं।

 मंत्नियों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  कारें  आयात  नहीं  की  जा  रही  हैं
 ।

 आयातकर्ताओओं को  उधार  की  सुविधायें

 208.  श्री  हिम्मतसिहका
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  निर्वात  के  लिये  अधिक  क्र यादेश  प्राप्त  करते  की  दृष्टि  से  जो  श्त्प या  उत  देशों  को

 प्राप्त हो  जाते  हैं  जो  उधार  की  काफी  सरल  श  पेश  कर  सकते  हैं  विदेशी  ग्रापातकर्षीप्रों  को  सरन  शर्तो

 पर  उधार  देने  ग्रोवर  ब्याज  की  दर  कम  करने  के  लिये  वित  मस्तान  से  aaa  fra  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वाणिज्य  मन्त्रालय  द्वारा  क्या-क्या  निश्चित  सुझाव  दिये  गमे

 तथा  उन  पर  afer  निर्णय  क्या  किया

 भारत  से  निर्यात  होने  वाली  वस्तुओं  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  वाले  एशिया
 के

 मुख्य

 निर्यातक  देशों  के  नाम  कया  हैं  तथा  उन  देशों  द्वारा  विदेशी  झायातकर्नाश्रों  को  दी
 गई

 उधार  की

 धायें  भारत  द्वारा  दी  गई  उधार  की  सुविधाओं  की  तुलना  में  कितनी  कम  या  अधिक  हैं
 ?

 वाणिज्य  wat  दिनेश
 :

 जी  हां
 ।

 में  सुझाव  दिये  गये  थे
 :

 (1)  निर्यातकों  को  बैंकों  से  सरलता  से  ऋण  प्राप्य  होने  चाहियें
 ।

 (2)  ऐसे  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  उचित  होनी  चाहिये
 ।

 (3)  मशीनों  जैसी  मदों  के  निर्यात  के  मामल  मैं  झ्रपेक्षाकृत  लम्बी  seater  के  लिये  ग्रास्थगिप्त

 भुगतान  की  सुविधा  दी  जानी  चाहिये  जो  अन्य  देशों  के  प्रतियोगी  निर्यातकों  द्वारा

 प्रदान  की  गई  सुविधाओं के  अनुरूप  हों

 सरकार  तथा  रिजर्व  बैंक  द्वारा  घोषित  तथा  कार्यान्वित  किये  गये  विनिश्चय  ये  हैं

 पोत  लदान  पूर्व  तथा  पोत  लदान  के  बाद  की  निर्यातकों  की  सभी  वित्तीय

 ताप्ों के लिये के  लिये  6  प्रतिशत पर  निर्यात  ऋण  उपलब्ध  किया  गया  है  ।

 1  175



 Ora]  Answers  Sravana  8,
 1830

 (Saka)
 ee

 बैकों  द्वारा  नीतियों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  को  सुग्राही  बनाने
 के  लिये

 रिजर्व

 बैंक  ने  ऐसे  ऋणों  पर  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उपदान  देने  की  एक  योजना  प्रारम्भ

 की  है  |

 मशीनों  जैसी  मदों  के  निर्यात  पर  fora  बैंक  ने  भूगतान  की  अवधि  7  वर्ष तक

 विशेष  मामलों  में  10  वर्ष  तक  भी  बढ़ाने  का  अधिकार  दिया  है  |

 भारतीय  मदों  के  साथ
 प्रतियोगिता  करने वाले  प्रमुख  निर्यातक  एशियाई  देश

 पाकिस्तान  तथा  श्रीलंका  हैं  ।  हमारी  उधार  जापान को  उपर्युक्त

 देशों  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाघरों  की  अपेक्षा  अच्छी  हैं  ।

 आद्योगिक  क्षमता  का  अनधिकृत  विस्तार

 209,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  औद्योगिक  क्षमता  के  अ्रनघिकृत  रूप  से  विस्तार  के  मामले  सरकार  के  ध्यान

 ome
 यदि  तो  अरब  तक  सरकार  के  ध्यान  मैं  जाये  मामलों  की  संख्या  कितनी  है

 क्या यह  सच  ह  कि  कुछ  मामलों  में  उपकरणों  का  आयात  भी  हुआ  है

 यदि  तो  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय

 इन  मामलों  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य

 मंत्री  फखरुद्दीन श्रली  श्रहमद  )  :  जी  हां
 ।

 से  मामलों  का  इस  ८  से  विस्तृत  गअ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  कि  कया  कार्यवाहीਂ

 करना  झ्रावश्यक  है  |

 केरल  में  टीचर  नियम  डायोक्साइड  उद्योग  समह  का  स्थापित  किया  जाना

 210
 श्री  रिचा  :  क्या  औद्योगिक

 विकास  तथा  समवाय-किये
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केरल  में  टिटेनियम  डाइऑक्साइड  उद्योग  समूह  स्थापित  करने  के  लिये  भल्लारपुर

 पेपर  एण्ड  स्ट्रॉ  बोर्डे  मिल्स  कलकत्ता को  कोई  जारीਂ किया  गया  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  उद्योग  समूह  की  मुख्य  बानें  क्या  हैं

 उसकी  अनुमानित लागत  क्या

 इस  योजना  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य

 मंत्री  नसरुद्दीन wet  ग्रह मद  )  :  जी  हां

 योजना  के  अन्तर्गत  हाड  टिटेनियम  टिटेनियम  टिटेनियम  मेटल

 टिटेनियम  डाय  ईसाइ  के  मेग्नेशियम  मेटल  कौर  कच्चे  लोहे  (  उपोत्पाद )  a  आक्सीजन

 (  प्रयोजनों के  का  निर्माण  किया  जायगा  |
 देशी  जिसका  फिलहाल
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 कान

 &  afafcer  ae  योजना  उत्पादन  के  बहुत

 बड़े  भाग  के  निर्यात  से  काफी  मात्ना  में  विदेशी  पूंजी  कमाने  के  लिये  बनाई  गई  इस  योजना  में

 विदेशी  सहयोग  की  व्यवस्था है  ।

 45  करोड़  रुपये  ।

 पूंजीगत  वस्तुझ्नों  के  रायात  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  के  बाद  लगभग  3  या  4  वर्षों में  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 स्टेनलेस इस्पात  का

 1579,  श्री  बे०  Fo  दासचौघरी :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि  :

 1967-68  में  स्टेनलेस  स्टील  के  सम्बन्धी  नीति  में  क्या  परिवर्तन

 किये गये

 1967-68  में  स्टेनलेस  स्टील  के  प्रख्यात  के  लिए  जारी  किये  गये  या  परिवर्तन  किये

 गये  लाइसेंसों  का  मूल्य

 स्टेनलेस  स्टील  की  रायात  सम्बन्धी  नीति  में  किन  कारणों  से  परिवर्तन  करने  पड़े  ?

 खान  तथा  धातु  उपमंत्री  रास  सेवक )
 :  श्र  वर्ष  1957-68

 के  लिए  स्टेनलेस स्टील  की  ग्रामीण  नीति  जिसकी  मई  1967  में  घोषणा  की  गई  दूसरी  बातों  के

 साथ-साथ  अस्पतालों  में  काम  कराने  वा  जे  उपकरणों  यन्त्रों  के  निर्माण  के  लिए  18  गेज  इससे

 अधिक  मोटी  स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों  के  आयात  की  व्यवस्था  थी  |  ग्रोइन-पत्तों  के  आधार  पर  जिन  में

 यह  कहा  गया  था  कि  afar  पतली  गेज  की  चादरों  का  उपयोग  करना  अ्रधिक  मितव्ययी होगा  ate

 प्रापर्टी  उद्योग  होने  से  20  गेज  पौर  26  गेज  में  परिवर्तन  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  |  बाद  में  यह  छूट

 निर्यात-प्रोत्साहन  लाइसेंसों  प्रौढ़  इस  नीति  के  भ्रन्तर्गत  अस्पताल  के  उपकरणों  श्र  यन्त्रों  के  निर्माण

 के  लिए  जारी  किये  गये  नये  लाइसेंसों  के  मामले  में  भी  दे  दी  गई  ।

 वर्ष  1967-68  में  स्टेनलेस स्टील  के  लिए  3.  74  करोड़  रुपये  के  लाइसेंस  जारी  किये

 गये  ।  परिवर्तित  किये  गये  लाइसेंसों  के  बारे  में  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 इस्पात  से  अस्पताल  के  उपकरणों  का  बनाया  जाना

 1580.  श्री  बे०  Ho  दास चौधरी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्टेनलेस  स्टील  से  कितनी  मात्रा  में  भ्र स्प ताल  के  उपकरण  तथा  सामान  तैयार

 किया  जाता

 इन  वस्तुओं  मैं  प्रयोग  होने  वाले  स्टेनलेस  स्टील  का  मोटाई  के  आधार  पर  व्यौरा  क्या

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन welt
 :

 तथा

 .  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी
 ।

 पारादीप पत्तन  तक  रेल  लाइन

 1581.  श्री  चिन्तामणि
 पाणिग्रहण

 :
 क्या  रेलवे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  पारादीप  पत्तन  तक  रेल  लाइन  बनाने  में  अरब  तक  कोई  प्रगति  हुई
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 (=)  राज्य  सरकार  ने भूमिं ्  की  व्यवस्था  कर  दी  चि

 रेल  लाइन  बनाने  विंमान  स्थिति  कया  है  तथा  इस  बारे  में  देरी  होने  के  क्या  कारण
 ?

 रेल  मंत्री  तरे ०  Ao  )  :  से  कटक-पारादीप  रेल-सम्यक  पर

 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  काम  मैं  सन्तोषजनक  प्रगति  हो  रही  है  |

 नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  द्वारा  मद्रास  को  बिजली  को  सप्लाई

 1583.  श्री  क्रू ०  पाए  कौशिक  :  क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या यह  सच  है  कि  मद्रास  बिजली बोर्ड  को  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन से  बिजली

 मुहैया  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  किस  दर  पर

 क्या  बिजली  की  सप्लाई  की  दर  संशोधन  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  के  कया  कारण  हैं
 ?

 खान  तथा  घातु  मंत्रालय  के  उपबंध  ०  रास  सेवक  )  हा

 पर  (7)  .  मूल  जो  1964  में  नियत  की  गई  2  पैसे  प्रति  किलोवाट

 घंटा  थी
 श्र

 इसे  1-4-1968  से  बढ़ा  कर  5.9  पैसे  प्रति  किलोवाट  घंटा  कर  दिया गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  लिये  नियत  को  गई  बिदेशी  aa

 1584.
 श्री  बाब् राव  पटेल  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापार  निगम
 को  अपने  अधिकारियों

 की  विदेश
 यात्रा

 के  लिये  खुली  अनुमति

 देने  के
 aaa

 गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  दी  गई  ?

 ऐसी  विदेश  यात्रियों  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  ने  यात्ना  भत्ते  के  क्या  सानक  अपनाये

 अघिकारियों
 से  उपरोक्त  भत्तों  में

 95
 प्रतिशत  खर्चे  के  बिल  और  खर्चें  का  ब्यौरा  मांगे

 जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ,  जब  कि  न्य  नागरिकों  को  रिजर्व  बैंक  झाफ  इण्डिया  को  इसका  हिसाब  देना

 पड़ता ह  ;
 3

 उस
 भत्ते

 के
 95

 प्रतिशत  में  से  बचायी  राशि  का  करे  अधिकारी  क्या  करते  हैं

 Far  उन्होंने  यह  राशि  लौटा  दी  ate

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  राशि  लौटाने  अधिकारियों के  नाम  क्या  हैं  श्र  उन्होंने

 किस-किस  तारीख  को  तथा  कितनी-कितनी राशि  लौटायी ?
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 बाजिज्य  मंत्री  विनेश
 :

 अगली  बिदेशी  मुद्रा  की

 18-10-1965 से  17-4-  1966  39,000

 24-3-1967  से  31-3-1968  1,50,000

 1-4-1968  से  30-91968  90,000

 वित्त  मंत्रालय द्वारा  नियत  भत्ते  का  मानदण्ड  निम्नलिखित है

 1967-68

 निदेशक  तथा  ग्न्य

 जिनत

 देश  अध्यक्ष  1  पद  प्रभागीय

 प्रबन्धक  से  कम

 नहीं
 हैं

 दामन a

 सं०  (०  श्रमरीका  तथा  कनाड़ा  45  डालर  प्रति दिन  35  डालर  प्रति  26-25  डालर  बनी

 दिन  दिन

 डाक  15  पौंड  प्रतिदिन  10  पौंड  प्रतिदिन  7-1  प्रति

 दिन

 द्वीप

 ft  तथा  हांगकांग

 कुवैत  सहित  फारस  की  खाड़ी  13  पौंड  13  पौंड  8.15.0  पौंड

 के

 (7)  8.  15. 0  पौंड  8.  0  पौंड  6  पौंड

 ने शिया ईरान

 al
 साउदी  थाईलैंड  तथा  सिंगापुर

 |  ह  )  श्रीलंका  7.  10. 0  पौंड  7.  10. 0  पौंड  5.5.0  पौंड

 द्विपक्षीय लेखे  वाले  देश  315  रुपये  210  रुपये  160  रुपये

 seq  देश  17-10, 0  पौंड  11.  13.0  पंड  8.  15.
 0  पौंड ह

 राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिकारियों  को  aga  दैनिक  भत्ते  की  दरें  रिज  बैंक  श्राफ

 इंडिया  दवारा  भ्रनुमोदित  हैं  site  राज्य  व्यापार  निगम  रिजर्व  बैंक  ग्राफ  इंडिया  को  उन  के  द्वारा  निर्धारित
 से

 प्रत्येक  मामले  में  हिसाब देता  है  ।  दैनिक  भत्ता  संबद्ध  अधिकारी  के  सभी
 खर्चों

 के  लिये

 होता  है  जिन  में  केबल  डाक  टैक्सी  भाड़ा  इरादी  शामिल  हैं  ।  केबल  प्रभार
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 डाक  अभा  तवा  अतिरिक्त  परिवहन  के  मामले  में  प्राधिकारियों  से  यह  की  जाती  है  कि  वे

 भत्ते  के  कम  से  कम  5  प्रतिशत  के  वाउचर  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करें  ।  यह  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 चित्त  प्रांत  रिक  प्रतिबन्ध  है  तथा  रिज  बैंक  द्वारा  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 से  भत्तों  की  95  प्रतिशत तक  राशि  अधिकारियों के  यात्रा  भत्ता  संबंधी  वास्तविक

 खच  के  लिये  होतो  है  कौर  उन  से  बचत  करने  की  आशा  नहीं  की  जाती  ।  ऐसी  कोई  राशि  नहीं  लौटाई

 गई  है  ।

 नाइलोन के  धागे  का  आयात

 1585,  श्री  बारबरा  पटेल
 :

 क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कितने  मूल्य  के  नायलोन  के  धागे  का  देश  में  प्रख्यात  किया  गया

 किन-किन
 देशों  से  ;

 उपरोक्त
 safe  में  राज्य  व्यापार निगम  के  माध्यम  से  कितने मू

 य
 के  नायलोन  के  धागे

 का
 शिकायात  किया  गया  कौर उन  विदेशी  फर्मों  के  नाम  व  पते  क्या  हैं  जिन  को  राज्य  व्यापार निगम  ने

 रवायात
 के  क्रयादेश  दिये  भ्र

 प्रत्येक
 के  साथ  वर्षवार  कितने-कितने  मुख्य  का  व्यापार  किया

 भारत  में  उन  फर्मों  या  व्यक्तियों  के  नाम  ate  पते  क्या  हैं  जो  भारत  में  उपरोक्त  विदेशी

 फर्मों  के  प्रतिनिधि  ak

 गत  तीन  वर्षों में  वर्षवार इन  भारतीय  प्रतिनिधियों  को  दी  गई  अथवा  देय  राशि  या

 कमीशन  की  प्रतिशत  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  एक  विवरण

 संलग्न है

 (@)  तथा  (7)  नायलोन  धागे  के  नाया  1966  से  राज्य
 व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से

 ही  करने  का  निर्णय  किया  गया  था  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  दिये  गये  क्र या देशों  के  आधार  पर

 धागे  के  पौत  लदान  1967 में  शुरू  हुए  जिन  में  अ्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाले  विवरण

 संलग्न  हैं  ।

 विदेशी  सैनिकों  का  भतिनिधित्व  करने  वाली  भारतीय  फर्मों  क  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  कोई  कमीशन  नहीं  दिया  गया  हँ  ।

 [qeaaT aa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  1513,68]

 डिब्बों  में  बंद  acquit  का  झ्र मरी का  को  निर्यात

 1586.  श्री  य०  ८.” ह ५  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  से  डिब्बों  में  बन्द  वस्तुभ्नों  का  निर्यात  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने

 के  लिये एक  तीन  सदस्यीय  प्रतिनिधि मण्डल  अमरीका  को  भेजा  गया

 क्या  उस  दल  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?
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 बाशी  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद शफ़ी  )  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठते  |

 रूस  के  सहयोग  से  जाते  कौर  चमड़े  का  कपड़ा  बनाने  के  कारखाने

 1587.  श्री  Ao  घ०  प्रसाद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जूते  तथा  चमड़े  के  कपड़े  बनाने  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये  भारत  रूस

 बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उस  करार  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरैशी  )  :  रूस  के  सहयोग से  जूते  तथा  चमड़े

 के  कपड़े  बनाने  की  योजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये

 गये हैं

 अम्बैसेडर  तथा  fear  कारों  में  लगाये  गये  खराब  wet

 1588,  श्री  क्रामेववर सिंह  :  नया  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  यह  बतान  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भ्रम्बेसेडर  तथा  फिएट  कारों  में  लगाये  गये  खराब  शीशों  की

 आर  दिलाया गया  है

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  सम्बन्धित  कम्पनियां  सरकार  के  निर्देशानुसार  सामने  के  विंडस्क्रीन बदल  रही  हैं

 और

 यदि  तो  सामने  के  खराब  विडस्क्रीनो  को  कहां  तक  उचित  बताया  जा  सकता  है
 ?

 श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायम  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  श्रहमद )  ्

 से  इस  समय  श्रम्बेंसेडर  तथा  फिएट  कारों  पर  लगाए  जा  रहेविंडस्क्रीनों के  शीशे

 देश  के  सम् भरण कर्ताओं से  लिये  जा  रहे  हैं  ।  देशी  शीशे  के  निर्माताओं  ने  जिन  से  इस  विषय  पर  बातचीत

 हुई  कहा  है  कि  कुछ  त्रुटियों  जैसे  मामूली  लहरिये पन  को  पूर्ण  रूप  से  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  यदि

 मुड़ हुए  शीशे  के  निर्माण  के  लिए  प्लेट  के  शीशे  की  बजाय  शीशे  की  चादरों  का  प्रयोग  किया  जाय  ।

 प्लांट  के  शीशे  का  देश  में  निर्माण नहीं  होता  |
 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  होने  के  कारण  मुड़े  हुए  शीशे  बनाने

 वालों  को  प्लेट  के  शीशे  के  आयात  की  अनुमति  पहले  नहीं  दी  जा  सकी  ।  फिर  भी  उन्हें  प्लेट  के  शीशे

 के  झायात  की  अनुमति  दे  दी  गई
 है  झर

 आशा  है
 कि

 देश  में  निमित  हौने  वाले  विडस्कीनों  के  शीशे  की
 जिस्म

 में  सुधार  होगा  |  मोटर  कार  किस्म  समिति नें  भी  देश  में  निर्मित  कारों में  लगाय  जाने

 वाले  विडस्क्रीनों  के  शीशे  की  खराबी  के  बारे  में  उल्लेख  किय  है  |  झावश्यक  सुधार  संबंधी  कार्यवाही

 करने  हेतु  समिति  की  सिफारिशें  उत्पादकों  के  ध्यान  में  ला  दी  गई  हैं  ।

 Sheds  over  Platform  and  bridge  on  Wardha  Station

 1589,  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  shed  over  platform  Nos.3  and  4  of  Wardha
 Station

 in  Maharashtra  is  very  smal]  because  of  which  passengers  have  to  face  great  incon-
 venience  in  rai  ny  and  summer  seasons

 1181

 1799  (Ai)



 Written  Answers  July  30,  1968

 a

 (b)  whether  it  is  a  fact  that a  very  large  number  of  passengers  travel  from  this  impor-

 tant  station  to  Nagpur,  Itarsi,  Delhi,  Madras  and  Hyderabad  and  from  these  stations  to

 ardha  and  they  have  requested  for  the  enlargement  of  the  said  shed  ;

 (c)  whether  there  is  no  shed  even  over  the  bridge  between  platform  Nos.  3  and  4;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha):  (a)  Yes.  At  present  an  area  of

 100'x35°  is  covered  on  platform  Nos.  3  &  4.

 (b)  The  daily  average  number  of  passengers  booked  at  Wardha  Station  is  2960  and  the

 maximum  number  of  passengers  dealt  with  at  any  one  time  is  764.

 (c)  Only  the  stair-case  portions  of  the  foot-over-bridge  connecting  platform  Nos.  3  and  4

 are  not  covered.  The  portion  spanning  the  tracks  is  covered.

 (d)  There  is  a  proposal  for  covering  platform  Nos.  3  and  4  and  the  overbridge  connect-

 ing  them  fully.  This  will  be  included  in  the  future  year’s  Works  Programme  subject  to

 availability  of  funds,

 Prices  of  Cotton

 1590.  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  withdrawn  restrictions  on  the  limits  of  cotton  stocks

 in  mills  and  credit  provided  by  the  Reserve  Bank  of  India  against  the  cotton  stock  and  control

 en  cloth;

 (b)  if  so,  the  date  from  which  these  restrictions  and  controls  have  been  withdrawn  an

 whether  the  prices  of  cotton  and  raw  cotton  have  improved  sufficiently  as  a  result  thereof;

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  the  cotton  growers  have  not  gained  much  by  this  improve-
 ment  in  prices  ;  and

 (d)  if  so,  whether  these  measures  benefited  the  businessmen  and  mill-owners  only  ?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  :  (a)  &  (b).  Control  over  the  entire

 area  of  cotton  textile  has  not  been  withdrawn..  There  has  been,  however,  some  liberalisaion,

 and  this  liberalisation  is  effective  from  2nd  April  and  27th  April  in  the  case  of  restrictions

 respectively  on  Bank  credit  and  mills  holding  stocks  of  cotton,  and  from  2nd  May  1968,

 in  the  case  of  price  controloncloth.  Prices  of  cotton  have  improved  since  this  liberalisation.

 Improvement  of  prices  is  partly  attributable  to  the  normal  seasonal  factors.

 (c)  &  (d).  No,  Sir.

 गस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण

 1591.  शी  गा०  ao  मिश्र  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्नी  यह  बताने  की

 ga  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि  सरकार के  आक्सीजन तथा  तरल  पैट्रोलियम  सहित  अन्य  प्रौद्योगिक

 गैसों  के  भरने  तथा  लाने  ले  जाने  के  लिये  गैस  सिलेंडर  बनानेਂ  के  लिये  तीन  फर्मों  को  अनुमति  दी

 यदि
 तो  सिलेंडर  बनाने  वाले  इन  फर्मों  के  नाम  क्य  उन  के  कारखाने कहां  पर

 स्थित  उन  की  स्थापित  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ate  भविष्य  में  विस्ता  र  की  यदि  कोई  व्यवस्था

 बो  कितनी  क्षमता  के
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 देश  में  गैस  सिलैण्डरों की  वर्तमान  मांग  कितनी है  झ्र  1972  में  मांग  कितनी

 क्या  वर्तमान  क्षमता  पर्याप्त  atc यदि  तो  मांग  पूरी
 करने

 के  लिये  सरकार

 हारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  झलो

 अहमद एल० पी० गैस  सिलेंडर  बनाने  वाल  तीन  कारखानों  में  उत्पादन  द्  Sai ७

 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है
 :

 पार्टी का  नाम  स्थान  स्थापित  क्षमता

 सख्या

 1.  मे  स्नान  ब्न्क्रल  एण्ड  बम्बई  बम्बई  50,400

 म०  मंडल  प्रा  बम्बई  बम्बई  1,65,000

 3.  Ho  हैदराबाद  अभिनीत  हैदराबाद  रह दरा  त्र  50,000

 )

 इन  एककों  के  विस्तार  का  कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 एल०  पी०  एवं
 एवं  एच०  पी०  गैस  सिलेंडरों  की  विद्यमान  प्रा वश्य कता  लगभग  4

 लाख
 पौर  1.  67  लाख है  ।  1970-71 तक  इन  सितारों  एल०

 पी०
 तथा  एच०

 पी०

 गस  सिलेंडरों की  मांग
 2.79

 लाख  तथा  2.78  लाख तक  पहुंच  जायेगी  1972  की

 मांग  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 जितनी  क्षमता  के  लिये  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  जितनी  क्षमता  का  प्रस्ताव  इस  समग्र

 विचाराधीन  है  वह  देश  की  इन  सिलेंडरों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगी  ।

 सिलिंडरों  का  शिकायात  तथा  निर्यात

 1592.  शनी  गा०  ato  मिश्र  कया  वा  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  प्रकार  के  सिर  करने  के  लिये  कितने  तथा  लागत  बीमा  भाड़ा  समेत

 कितने  मूल्य  के  आयात  लाइसेंस  दिये  गये

 किस  प्रकार  के  सिलेंडर  आयात  किये  जाते  हूं  तथा  उन  की  विशेषता  क्या  है  ;

 क्या  सरकार
 ने

 यह  पता  लगा  लिया  है  कि  इन  सिलिंडरों  का  किन  किन  देशों  को  निर्यात

 किया जा  सकता  है

 यदि
 तो  उन

 देशों  के  नाम  क्या  कया  जहां  एल०पी
 ०

 जी०  सिलिंडरों  समेत  विभिनन

 प्रकार  के  सिलिंडरों  का  निर्यात  किया  जा  सकता है

 (=)  इन  सिलिंडरों  के  निर्वात
 को

 बढ़ावा  देनें  के  लिये  सरकार  ने  कौन  से  विशेष  उपाय  किए

 और

 यदि  चालू  वर्ष  के  निर्यात  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है
 तो

 वह  क्या  है
 ?

 वा  शिष्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  मोहम्मद काफ़ी  कुरैशी  )  :
 1967

 से  प्रा  तक

 विभिन्न  प्रकार  के  सिलिंडरों  के  आयात  केਂ  लिये  कुल  1,16,  87,819  रुपये  मूल्य  के
 40  लाइट्स

 दिये गये  हैं  प
 क
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 क

 कामरन
 a  te

 कालिया  उच्च  दाव  के  खाली  गैस औद्योगिक
 गैसों  के

 निर्माताओं
 ग्रा

 गैसों

 सिलेण्डर किये  गये  हैं

 (7)  तथा  हां  ।  इराक  तथा  पश्चिम  जमाने  प्रमुख

 बाजार हैं  ।

 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं
 :

 (1)  लौह  सिलैण्डरों  के  निर्यात
 पर

 निर्यात  के  जहाज  तक  निःशुल्क  मूल्य  के
 10  प्रतिशत

 की  दर  पर  नकद  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (2)  जहां  तक  निःशुल्क मूल्य  के
 20

 प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  दी  जाती  है
 ।

 (3)  निर्यात  के  लिये  सिलैण्डरों  के  निर्माण  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्य  पर  स्वदेशी  लोहा  तथा

 इस्पात दिया  जाता  है  ।

 (4)  निर्यात  वित्त  पोषण  के  लिये  ब्याज  की  रियायती  दर  दी  जाती  है  ।  शझ्रास्थगित

 वसूलीयाँ  के  लिये  ऋण  सुविधायें  दी  जाती  हैँ
 ।

 वर्ष  1967-68 में  लगभग  7  लाख  रुपये  के  गैस  सिलेण्डर  निर्यात किये  गये  ।  इस  वर्ष

 के  लिये  कोई  निर्यात  लक्ष्य  नियत  नहीं  किया  गया है  |

 Qut-agencies  near  Gangapur  city  and  Dausa  Stations

 1593.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  completed  investigation  in  regard  to  the  opening  of

 out-agencies  in  Bamanbas  town  near  Gangapur  city  station  and  in  Lalsot  town  near  Dausa

 station  on  the  Western  Railway  ;

 (b)  if  so,  when  out-agencies  are  expected  to  be  opened  there  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  &  (b).  Yes.  It  has  been  decided

 tO  open  out  Agencies  at  Bamanvas  and  Lalsot.  They  will  be  opened  as  soon  as  suitable

 contractors  can  be  found.  Tenders  have  been  invited  by  the  railway  administration.

 (c)  In  view  of  the  answer  to  parts  (a)  and  (b),  the  question  does  not  arise.

 जापान  कोयले  की  खरीद

 1594.  श्री  कर  सुदर्शन  :  कया  नारिगज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जापान  ने  भारत  से  बड़ी  मात्रा  में  कोयला  खरीदने  की  पेशकश की  कौर

 यदि
 तो

 इंस  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  at  :  नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता  |

 वोरा  शौर  नौलामव्र  के  बीच  रेलगाड़ी

 1596.  श्री  पी०  विद वस् भरन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  30  1968  के  जाता  रोहित  प्रश्न  संख्या

 8927
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  दक्षिण  रेलवे  के  शोरानूर

 कौर  नीलामबूर
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 ct  नए
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 me  ar
 के

 बीच  चलने  बाली  रेलगाड़ियों  के  समय
 पर  लने

 की  स्थिति  में  सुधार  करने
 के  लिये की  गई  काय

 वाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  च०  नीलामबर-शोरन  खण्ड  पर  गाड़ियों का  समय-पालन

 सन्तोषप्रद होने  का  मुख्य  कारण यह  था  कि  इंजनों के  के  लिए  पर्याप्त  समान्तर  होता

 था
 ।

 इस  में  संगठन  किया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  इस  खण्ड  पर  गाड़ियों  के  समय-पा  लग  में  सुधार

 eat  है  ।

 फिरौती  के  निकट  दुर्घटना

 1597.  श्री  :  क्या  रेलवे  मंत्री  7  मई 2,  LO न  ao  8  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  98 1

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्यो  दक्षिण  रेलवे  में  कोराटी  के  निकट  रेल  दुर्घटना  सम्प्रत्धी जांच  समिति  ने  अपत

 प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  और

 यदि
 तो  विलम्ब के  कया  कारण  हूं

 रेल  मंत्री  च०  सर ७
 at  ।

 ag  दुर्घटना  कोचीन  हावर  टर्मिनस  से  पोरवार  जाने  वाली  माल  गाड़ी के  साथ  पुल

 ना  143  के  ऊपर  से  गुजरते  समय  हुई  थी  जहां  से  एक  जले  हुए  स्लीपर  को  बदलने  के  लिये  एक  रेल

 की  पटरी  हटा दी  गई  थी  ।  इस  दुर्घटना  के  लिये  गाड़ी  के  ड्राइव  र  नौ  र  सेक्शन-मेट  को  जिम्मेदार  र  ठहराया

 गया है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 कर्मचारी  कल्याण  सम्बन्धी  विभागीय  परिषद

 1598.  श्री  जी०  एस०  test  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 10  1968  को  उद्घाटित  कर्मचारी  कल्याण  सम्बन्धी  विभागीय  परिषद  से

 किस  नये  उद्देश्य  की  भर्ती  होने  की  कल्पना  है

 इस  परिषद्‌
 को

 पहले  स्थापित  करने  में  क्या  ग्रीन
 रोक

 इस  परिषद के कार्यक्रम में के  कार्यक्रम  में  कल्याण  सम्बन्धी  विभिन्न  कार्यवाहियां क्या  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  चे०  मु०  और  केन्द्रीय  सरकार के  कम  चोरियों के  लिये

 बनायी  गयी  संयुक्त  वार्ता तंत्र  और  प्रतियां  पंचम  योजना  रंग  के  रूप  में  रेल  कर्मचारियों

 के  लिये  10-7-68  को  एक  विभागीय  परिषद्‌  का  उद्घाटन  किया  गया  |  यह  परिषद्‌ सरकार  सनौर

 कोंचा  रियों  के  बीच  सौहा दं पर्ण  सम्बन्ध  स्थापित  करने  कौर  समान  हित  के  मामलों  में  तथा  सावंजनिक

 सेवा  में  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिये  अधिकतम  सहयोग  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  बनायी  गयी  ह  |

 दो  अखिल  भारतीय  रेल  कर्मचारी  संघों  जिन्हें  रेलवे  बोर्ड  से  बातचीत  करने  की  सुविधा

 प्राप्त  कुछ  प्रक्रिया  सम्बन्धी  झा पत्तियां  उठायी  थीं
 ।

 विभागीय  परिषद्‌  के  उद्घाटन  से  पहले  इन

 झा पत्तियों  का  समाघान  करना  अपेक्षित  था  ।
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 उपकरण  adv.
 पना  a

 1599  stat  एस०  रे  डी  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे
 कि

 में  सीकरी  राबाद
 में  स्थापित  की  गई  सिगनल  उपकरण  तथा  दूर-सींचा र  वर्कशाप

 नें  कितनी  प्रगति  की  ग्रोवर

 इस  की  स्थापना से  जब  तक  भारतीय  रेलवे  को  कितने  मूल्य  का  सामान  प्राप्त हुआ  है  ?

 रेल  मंत्री  मठ  पूनिया  1956  में  मेटट्गुडा  स्थित  कारखाने  को  सिगनल

 श्र  दूर-सींचा र  विभाग  ने  eailfaater faarr a a feat ar विभाग  से  ले  लिया  था
 ।

 1956  में  इस  का  रखाने  का  वार्षिक

 उत्पादन  14  लाख  था  जो  बढ़कर  42  लाख  रुपए हो  गया  है  ।  उत्पादकता  कौर  क्वालिटी

 कंट्रोल  बढ़ाने  तथा  लागत  घटाने  के  लिये  सुधरे हुए  तरीके  अपनाये  गये  हैं  प्रौढ़  रोजा  कम  ऊष्मा

 उपचार  जिंग  और  औजार  रेखा  कार्यालय  अर  प्रयोगशाला  जैसे  नये  अनुभाग  खोले

 गये  हैं  ।

 इसकी  स्थापना  1956)  से
 wa  तक  371  लाख  रुपये

 की
 कीमत

 का  सामान

 तैयार  किया  गया  है  ।

 तालचेर  का  उर्वरक  कारखाना

 1600.  श्री स०  एन्ड
 :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का
 विचार  उड़ीसा

 में  तालचेर  एक  उवेरक
 का

 रखाना  स्थापित  करने

 का

 क्या  इस  सम्बन्ध में  एक  विशेषज्ञ दल  उड़ीसा
 का

 दौरा  किया  है  तथा  क्या  उन्होंने

 इस  सम्बन्ध  में  अपनी  सिफारिशें  पेश  कर  दी  कौर

 यदि  तो  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  उन  पर  कार्यवाही की  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय के  उप-मंत्री  (  चौ०  राम  यूरिया  का  उत्पादन

 उड़ीसा  में  तालमेल  के  स्थान  पर  उद्योग  समूह  का  एक  भाग  था  जिसके  सम्बन्ध में  उड़ीसा की

 गीत  विकास  निगम  लिमिटेड  सरकार  का  द्वारा  भारत  सरकार को  एक प्रस्ताव

 1964  में  भेजा  गया  था  |  उद्योग  समूह  की  स्थापना  के  संबंध  में  प्रभी  तक  कोई  निश्चय  नहीं

 किया गया  है  ।

 1966  में  किये  गये  इस  fora  के  कि  उद्योग-समूह  के  पूजित त  लागत  के

 अनुमानों  औरौ
 र

 वित्तीय  पहलूओं  को  और  अधिक  जांच  की  आवश्यकता  भारत  सरका र  कौर  भा  रतीय

 उर्वर क  निगम  के  भ्र धि कारियों  का  एक  दल  1966 में  भुवनेश्वर गया  कौर  उस  दल  ने

 fan  विकास  निगम  के  तकनीकी  अधिका  रियों  के  परा  मर्द  के  साथ  प्रायोजना  अनुमान  की  जांच  की  |

 दिये  गये  प्रतिवेदन  दल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  प्रायोजना  की  झा धिक  क्षमता  तैयार

 उत्पादन  अर्थात्‌  यूरिया
 भ्र ौर  कच्चे लोहे  के  कल्पित  मू  यों

 पर
 निम

 र
 होगी

 ।
 एक  ऐसा  पहलू है  जिसे

 मंजूरी  देने  वाले
 प्राधिकारियों

 द्वारा  देखा  जाना  जरूरी  होगा
 ।

 प्रस्ताव  के  सब  पतलूनों  पर  विस्तार  में

 विचार  करਂ  के  पश्चात्‌  उड़ीसा  सरकार  को  सुचित  किया  गया  है  कि  क्योंकि  प्रायोजना  में  नये  तकनी  कों

 तथा  प्रक्रियाओं  का  प्रयोग  प्रस्तावित  किसी  विश्वसनीय  कौर  सक्षम  अधिकरण  द्वारा  कुछ  शौर

 अधिक  जांच  करवा  ली  जिस
 हे  ए  सरका

 र  धन  की  मंजूरी  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये
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 तैयार  होगी  ।  योजना  योग  को  भी  इस  बात  की  फिर से  जांच  करने  के  लिये  प्रार्थना  की  गई  है  कि
 क्या

 इस  प्रायोजना  को  नई  चौथी  योजना  में  समाविष्ट  किया  जा  सकेगा  ।

 अमृतसर  में  कलीम  रेशम  बनाने  के  कारखाने

 1601.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  निर्यात  संवर्धन  योजना  समाप्त  होने

 कृत्रिम  रेशम  के  धागे  के  मूल्यों  पर  रेशम  कातने  वालों  के  एक  गुट  का  नियंत्रण  होने  से
 उसमें

 वृद्धि  के  कारण  अमृतसर  के  कुटनी  रेशभ  बनाने  वाले  1200  एककों  में  से  प्रतिशत  से  अधिक

 जिनमें  लगभग  900  करघे  लगे  हुए  बंद  हो  गये  हैं  |

 बया  भारत  में  सामान्य  रूप  से  तथा  अमृतसर  में  विशेष  रूप  से  बुनकर  उद्योग
 को

 नष्ट

 होने  सें  बचाने  के  लिये  उस  का  उचित  सर्वेक्षण  करने  का  सरकार  HT  विचार  ;

 क्या  सरकार को  हाल  ही  में  टेक्सटाइल  मैन्युफक्चरसे  ऐसोसियेशन से  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुमा  भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (  शी  मुहम्मद  नत  क्रैश )  :  से  टेक्सटाइल

 फीचर्स
 ऐसोसियेशन  सरकार

 को
 कृत्रिम  रेशम  बुनाई  उद्योग  से  सम्बन्धित  विभिन्न  मामलों

 जिनमें  भ्र मृत सर  में  बुनाई  संस्थानों  का  बन्द  होना  शामिल  प्र भ्या वेदन भेजता  रहा  है  ।  यह  सच  है  कि

 अ्रवमूल्यन के  पश्चात्‌  सलीम  रेशम  निर्यात  प्रोत्साहन  योजना के  लेने
 से  निर्यात

 में
 गिरावट

 के
 कारण

 पंजा  4  में  कुछ  बुनाई  क्षमता  बेकार  हो  गई  थी  ।  इस  स्थिति  का  समाधान  करने  हेतु  पं  जाब  के

 लघु  बुनकरों के  साथ  निर्यात  में  सुधार  करने  के  उपायों पर  बातचीत  करने
 के

 लिये
 राज्य  व्यापार  निगम

 से  कहा  गया  था  ।  इस  बातचीत  के  फलस्वरूप  राज्य  व्यापार  निगम  शर  रेशम  तथा  रेयनਂ  कपड़ा

 निर्यात  संवर्धन  के  संयुक्त  प्रयासों  से  14  5
 लाख  मीटर

 के  कृत्रिम रेशम कपड़े के रेशम  कपड़े  के  आडर हुए  हैं

 इराक  प्रौढ़  इटली  क  निर्यात  के  जिये  अमृतसर  वियाना  के  को

 दिये  गये  हैं
 ।

 करती  रेशम  धागे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  प्रश्न  के  संबंध  में  स्थिति  यह  हू ंकि  यह  मामला

 मानव  निर्मित  रेशे  धागा  उद्योग  के  लागत  ढांचे  की  जांच  के  लिये  टेरिफ  झ्रायोग  को  सौंप  दिया

 गयां है  ।

 कृत्रिम  रेसस  का  धागा

 1602.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  हाल  में  कपड़ा  उत्पादन  अमृतसर की  कौर  से  एक  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  कृत्रिम  रेशम  के  धागे  को  श्रनिवायं

 वस्तु  करार  देने  तथा  उद्योग  को  कताई  वालों  के  पंजों  से  बचाने  के  लिए  सभी  स्थानो ंके  लिए  एक  रूप

 तक  भाड़ा  रहितਂ  कीमतों  की  घोषणा

 क्या  संघ  ने  यह  भी  मांग की  है  कि  प्रतिशत  धागे  का  वितरण  कृत्रिम  रेशम  बुनाई

 उद्योग  के  संघों  द्वारा  जाना

 क्या  संघ  ने  यह  भी  मांग  की  है  कि  कताई  वालों  के  लिए  ae  भ्निवायें
 कर

 दिया  जाये  कि

 वे  अपना  उत्पादन ढांचा  वर्ष  19  64  के  अधार  पर  रखें  जब  कि  वे  कम  से  कम  70 प्रतिशत  10  डन या

 अन्य  मोटे  भाग  का  उत्पादन  करते  थे  तथा  शेष  महीन  काउन्ट  के  भाग  का
 उत्पादन

 करते
 कौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  —_—-— i  मुहम्मद  से  कपड़ा  उत्पादक

 संघ  की  भ्रांत से  हाल ही  में  प्राप्त हुए
 अ्भ्यावेदनों

 का  सार  यह  है  कि  कृत्रिम रेशम  धागे  के  कृतियों ने

 अपने  मूल्यों  में  वृद्धि
 कर

 दी  है  तथा  कृत्रिम  रेशम  कपड़े  का  उत्पादन  लाभकारी  हो  गया  है
 ।  संघ

 ने

 सरकार  से  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिये  wade  किया  इस  उद्देश्य  से  मानव-निर्मित

 धागा  उद्योग  के  लागत  ढांचे  की  जांच  करने  के  लिए  टैरिफ  maw  से  कहा  गया  है  |

 दक्षिण  पु  एशिया  के  लोगों  के  साथ  क्षेत्रीय  श्रमिक  सहयोग

 1603.  श्री  एस०  अनार  दामानी  :

 थ्री  यज्ञदत्त  फार्मा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  आर्थिक  सहयोग  को  बढ़ावा  देने
 के

 लिये  सरकार  ने  चाय  तथा
 आधिक

 सहयोग  के  बारे  में  हाल  में  भारत  3.0  श्रीलंका  के  बीच  हुए  करार  की  तरह  के  करार  दक्षिण  पूर्व

 एशिया  के  ara  देशों  के  साथ  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश
 :  तथा  इजाफे  जैसे  अभिकरणों  के  माध्यम

 से  सरकार  पहले  ही  क्षेत्रीय  श्रमिक  सहयोग  में  भाग  ले  रही  है  ।  भारत  के  एक  पर्यवेक्षक

 मण्डल ने  1968  में  सिंगापुर  में  हुई  (  Seamic)  की  बैठक  में  भी  भाग  लिया  |

 क्षेत्रीय  श्रमिक  सहयोग  के  मामले  में  सरकार  सजग  है  ।

 विदेशी  सहयोग

 1604.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  औद्योगिक विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  योजना  भ्राता  ने  सभी  विदेशो  के  बारे  में  कड़ी  जांच  करने  के

 में  कुछ  सुझाव  दिये

 यदि  तो  सुझाव  दिये  गये

 सरकार  इस  प्रकार  की  कड़ी  जांच  किस  प्रकार  कौर

 विदेशी  सहयोग  की  सीमित  करने
 क

 बारे  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण

 प्रौद्योगिक  fasta  संया  सिवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  welt  हां  ।

 योजना  आयोग  ने  अपने  प्रकाशन  टु  दि  फरार  फाइव  ईयर  प्लानਂ  में  सामान्य  रूप  में  सुझाव

 दिये  हैं  ।

 (1)  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के  उत्पादन  के  लिए  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  नहीं दी

 जानी  चाहिए  किन्तु  जहां  ates  निर्यात  की  संभावना  वादों  यह  छूट  दी  जा

 (2)  जिन  क्षेत्रों  में  देश  झपने  ही  प्रयासों  से  तत्काल  या  कुछ  ही  समय  के  भीतर  सेवाओं

 था  वस्तुओं  या  उनकी  स्थानापन्न  वस्तुभ्नों  की  व्यवस्था  कर  वहां  विदेशी
 पोग के  लिये  अनुमति  नहीं  दी  जानी
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 (3)  विदेशी  सहयोग  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पूंजीगत  सामान  के  we  के  लिए  safe

 देने  से  पूर्व  उनके  आयात  के  संबंध  में  बचत  कौर  कार्यकुशलता  के  दृष्टिकोणों  से

 जांच  की  जानी

 (4)  विदेशी  सहयोग  के  श्रन्तगंत  तकनीकी  एवं  इंजीनियरी  जानकारी  के  रायात  पर

 इस  प्रकार  से  रोक  लगानी  चाहिए  जिससे  उसके  आयात  से  हमारे  प्रिये  तकनी

 शि थनों  पर  बरा  प्रभाव  न  पड़े  और  वे  हतोत्साह  न  हों  ।

 केवल  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  विदेशी  विनियोग

 मंडल  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।

 यद्यपि  सरकार  विदेशी  सहयोग  का  स्वागत  करती  है  किन्तु  इसके  संबंध  में  उसका

 रुख  यह  है  कि  वह  कुछ  विशेष  मामलों  मे  ही  इसके  लिये  भ्र नुम ति  देती  है  ।

 पटरा  को  झाग  लगने  सम्बन्धी  जांच  समिति

 1605.  st  ज्योतिसंय बसु  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 tad

 जारडीन  पय  एण्ड  कम्पनी  के  अधीन  हावड़ा  जूट  मिल्स  के
 सिक्योरिटी

 ग्राफिक्स श्री  एम०  प्यार  वाक़िफ़कार  ने  पटसन  को  लगने  सम्बन्धी  जांच  समिति  के  समक्ष

 भ्र पने  साक्ष्य  में  पटसन  व्यापार  के  एकाधिपति यों  के  विरुद्ध  कदाचार  के  grays  लगाये हैं

 क्या  श्री  एम०  कार  वासिफ़दार  के  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  से  यह  तथ्य  सामने

 है  कि  पटसन  व्यापार  के  एकाधिपति  स्वयं  ही  पटसन  के  गोदामों  में  झाग  लगाने  के  जिम्मेदार  हैं  ;

 क्या  मेसर्स  जारडीन  हैंडरसन  एण्ड  कम्पनी  के  प्रबन्धक  श्री  एम०  अर  वासिफ़दार

 उनके  पटसन  में आग  लगने  सम्बन्धी  जांच  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देने  के  सेवा से

 करने  की  कोशिश  कर  रहे  कौर

 यदि  उपरोक्त भाग  के  उत्तर  सकारात्मक Ai  एम०  Ito

 वाक़िफ़कार  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  यदि  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  तो  बह  क्या

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  (4)  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  हसन  प्राग  जांच

 समिति  स्था:त नहीं  की  है  ।  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  पटसन  के  गोदामों  में
 ग्रा

 लगने

 की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा  इस  प्रकार  की  भाग की
 घटनाओं

 को
 कम

 करने  के  लिये  सुझाव  देने  के  उद्देश्य  से  1964  में  एक  समिति  की  स्थापना  की  थी
 |

 Distribution  of  Tyres  and  Tubes  in  Delhi

 1606.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two  Officers  of  the  Rationing  Department  have  been

 BUspended  because  of  irregularities  in  the  distribution  of  tyres  and  tubes  in  Delhi

 (b)  if  so,  the  names  of  the  traders  and  other  persons  to  whom  tyres  and  tubes  were

 supplied  in  an  irregular  manner;

 (c)  the  reasons  for  which  provision  has  not  been  made  for  registration  for  tyres  and  tubes

 In  the  new  ration  cards  being  prepared:  this  year;  and
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 =

 (d)  whether  those  persons  whose  names  are  already  registe-24  for  this  purpose  would

 be  required  to  get  their  names  registered  afresh  and  ifso,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  It  is  not  a  fact  that

 any  officers  of  the  Rationing  Department,  Delhi  have  been  suspended.  Two  Peons  of  the

 Rationing  Department  have,  however,  been  suspended  for  assisting  persons  in  incorrect

 registration  on  cards  for  cycle  tyres  and  tubes.

 (b)  Names  of  traders  are  (i)  M/s.  Hitkari  Brothers,  51,  Chandni  Chowk,  Delhi;  and

 (ii)  M/s.  National  Cycle  Co.,  Esplanade  Road,  Deihi.

 Name  of  Ration  Card  Holders

 The  name  of  ration  card  holders  ure

 Sarvashri  Maidhan  Dass,  Boota  Singh,  Lala  Ram,  lishori  Lal  and  Prithvi  Raj.

 (c)  Entries  regarding  possession  of  cycles  as  already  endorsed  on  old  ration  cards  are

 being  transferred  on  the  new  ration  cards.  Card  holders  arriving  newly  can  also  get  such

 registration  made  on  their  cards.

 (d)  No,  Sir.

 रबड़  जांच  समिति

 1607.  श्री  श्रदिचन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीलंका  के  रबड़  वसूली  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  लिये  इस  वर्ष  मई  में  श्री  टी
 ०

 To  अब्दुल्ला  के  नेतृत्व  में  भारतीय  रबड़  जांच  समिति  वहां  गई  जिससे रबड़  के
 उत्पादकों

 को
 उनके  उत्पाद  का  शझ्रधिकतम  मूल्य  सुनिश्चित  किया  जा

 भारत  के  रबड़  क्रम  प्रणाली  में  फेरबदल  करने  के  बारे  में  क्या  दल  द्वारा  कुछ  सिफारिशें

 की  गई  हैं  :

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  श्रीलंका  के  अधिकारियों  तथा  रबड़  बागान  प्रतिनिधियों  ने

 आश्चर्य  व्यक्त  किया  है  कि  बरेली  में  कृत्रिम  रबड़  का  कारखाना  बनाया  जा  रहा  है  क्योंकि  भारत

 में  रबड़  के  बहुत  से  बाग  हैं  ate  उनका  पर्याप्त  विस्तर  किया  जा  सकता  कौर

 (=)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 श्री  eto

 ogee  की  अध्यक्षता  में  श्रीलंका  का  दौरा  करने  वाली  समिति  का  उद्देश्य  मुख्य  रूप  से  वहां  के  छोटे

 बागानों  की  समस्याश्रों  तथा  उन  पर  काबू  पाने  के  लिये  उस  देश  द्वारा  किये  गये  उपायों  जिनमें

 नकी  वसूली  प्रणाली  भी  शामिल  जानकारी  प्राप्त  करना  था  ।  परन्तु  मूल्यों  के  मामले  में  समिति

 द्वारा  बातचीत  नहीं  की  गई  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Sly  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 1890

 लिखित
 उत्तर

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 1608.  श्री  हिम्मतसिंह का  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 खाद्य  तम्बाकू  तथा  काजू  जैसे  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात

 को  बढ़ाने  की  संभावना  के  बारे  में  हाल  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  में  इन  बस्तियों  के  निर्यात  में  कितनी

 वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 इन  वस्तु ग्र ों  के  संभावित  क्रेता  कौन-कौन  हैं  शौर  इन  वर्षों  में  इनमें  से  प्रत्येक  देश  को

 प्रत्येक  वस्तु  का  कितना  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 निर्यात  के  अनुमानित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही
 की  गई  है  भ्रमणा

 की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  4 उप  कहने  /  atoms: qa
 ~  ae  ary \  \

 11  शी  मुहम्मद  दफा  कु  a  हां  |

 पिया  वर्ष  मूल्य  लाख  रु०  में

 1966-67  1967-08  1968-69

 )

 35  180  500

 5002  4547  5050

 साबित  खाद्य पन  ७  दे  |  631  569  700

 अनिर्मित  तम्बाकू  2152  3485  2800

 काज  गिरी  4552  4303  4500

 इन  के  हमारे  खरीदार  हैं
 :  Ho  राठ

 सोवियत

 इटली  तथा  पोलैण्ड  |  इस  अ्रवस्था  में  गन्तव्य वार  निर्यात-वृद्धि  बताना  सम्भव  नहीं

 है  ।

 अपने  निर्यात  बढ़ाने  के  जहां  भी  आवश्यक  नकद  सहायता  तथा

 प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  प्रदान  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 इनमें  से  कुछ  मदों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  उपायों  पर  विचार

 करने  के  लिये  उप-समितियों का  गठन  किया गया  है  ।  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिये

 बिक्री  दल  भेजे  ज  रहे  हैं  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रोमो  मिक  विकास

 1609.  शी  mfeaqa  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  मैँ  विकास  के  मुख्य  उद्देश्य  निर्धारित कर

 लिये  गये  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या
 !
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 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (oft  फखरुद्दीन  सतो  :  (a)

 हां  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  औद्योगिक  विकास  के  मुख्य  उद्देश्यों का

 उत्तरी  एप्रोच  ट  दि  फोर्थ  फाइव  ईयर  प्लानਂ  नामक  पुस्तिका  में  किया  गया  है  जो  योजना  आयोग

 द्वारा  हाल  ही  में  प्रकाशित
 की

 गई  है
 ।

 दिल्ली  को  शुष्क  बन्दरगाह  बनाता

 1610.  शी  यशपाल  fae  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रों  20  1968  के  अ्रतारांकित प्रश्न

 संख्या  1243  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्‍ली  को  शुष्क  बन्दरगाह  घोषित  करने  के  बारे  में  इस  बीच  अन्तिम  निर्णय कर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (  श्री  मुहम्मद  काफी  :  नही ं।

 (@)  तथा
 शुष्क  पत्तन  की  स्थापना  के  लिये  चुंगियों  की  गोदामों

 की  विशेष  परिवहन  fe  जिनके  लिये  काफी  पूंजी  तथा  अनुरक्षण व्यय

 की  व्यवस्था  करना  झ्रावश्यक  होता  है
 ।

 किसी  शुष्क  पत्तन की  करने  का

 प्रस्तावित  शुष्क  को  यातायात  पूंजी  तथा  संचालन  संस्थात्मक

 व्यवस्थाओं ats  का  विस्तृत
 रूप

 से  अध्ययन करने  के  ही  लिया जा  सकता है
 ।  प्रस्ताव

 के  विभिन्न  cecal  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सदस्य  सेनाओं  के  लिये  na  वर्दियां

 1611.  श्री  ऋण  Ato  समिति :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  वर्ष  1962-63  में  सशस्त्र  सेनाओं  की  गम  steal  के  लिये  आयात  की  गई  करोड़ों

 रुपये  के  मूल्य  की  जो  आवश्यकता  से  बहुत  ahs  के  बारे  में  इस  बीच  जांच  पुरी  हो  गई

 कया  जांच  अधिकारियों ने  किसी  प्रतिरक्षा  प्राधिकारी  को  इसके  लिये  दोषी  ठहराया

 कौर

 यदि  तो  उस  पर  झ्रारोप  लगाया  गया  है  तथा  दोषियों  को  कया  दण्ड  दिया  गया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (  श्री  मुहम्मद  काफी  :  प्रतिरक्षा

 कताओओं  को  पुरा  करने  के  लिये  ज  1962-63  में  किये  गये  ऊन  के  झायात  के  संबंध  में  जांच  पुरी

 हो  गई  है
 प

 (7)  प्रशन  नहीं  उठता  |
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 लिखित  उत्तर 30
 1968

 मेसर्स  इन्डस्ट्रीज  इंजीनिर्यारंग  बम्बई  दारा  आयात  लाइसेंस  की  दत

 का  उल्लंघन

 1612.
 श्री  यशपाल fag  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  16  1968  के  अतारांकित प्रश्न

 संख्या  7413
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  विभाग  ने  tad  इंडस्ट्रियल  इंजीनियरिंग  बम्बई  के

 जिसने

 ध
 ने  गन्धक  की  बजाय  भेड़-बकरी  की  चर्बी  का  रायात  किया  इस  बीच  अपनी  जांच  पुरी  कर  ली

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  भर

 जांच  कार्य  कब  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (  श्री  मोहम्मद  शफ़ी  :
 केन्द्रीय  जांच  विभाग

 द्वारा  मामले  की  wa  भी  जांच  की  जा  रही  है
 ।

 जांच  में  विभिन्न  सुदूर  कार्यालयों  के  रिकार्डों  तथा  अनेकों  व्यक्तियों  की  पड़ताल  करनी

 संदिग्ध  व्यक्तियों  की  लिखावट  के  नमूने  भी  एकत्र  करने  हैं  ae  विशेषज्ञों  की  राय  लेनी  जिनमें

 समय  लगेगा
 |

 केन्द्रीय  जांच  विभाग  जांच  को  यथाशीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  कर

 रहा हूं  |

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  जांच  पुरी  होने  में  कितना  समय  लगेगा
 ।  यह  उन  तथ्यों

 पर
 निसार  रहेगा  जो  जांच  के  समय  प्रकाश  में  ae  ।

 Import  Licences  for  Wool  and  Nylon  Yarn

 1613.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 {a)  whether  Government  have  issued  licences  for  the  import  of  wool  and  nylon  yara

 set  up during  the  last  ten  years  to  persons  who  have  set  up  or  propose  to

 their  factories  only  this  year  ;

 (b)  the  number  of  other  cases  where  licences  have  been  granted  to  certain  compa-

 nies  but  they  have  not  started  their  factories  so  far  and  whether  their  respective  quotas

 have  also  been  mentioned  in  those  licences  ;

 (c)  whether  Government  have  fixed  any  specified  period  in  respect  of  them  for  start-

 lapse  ; ing  their  factories  and  on  the  expiry  of  which  the  licences  issued  to  them  would

 and

 (d)  ्र  so,  the  number  of  such  cases  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 Sir. The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  No,

 (0)  Government  are  not  aware  of  any  case  in  which  a  company  has  been  granted  licences

 for  import  of  wool  and  nylon  yatn  even  before  the  factories  were  started.  The  respective

 quotas  are  not  mentioned  in  the  import  licences.

 (c)  Licences  issued  under  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act  indicate

 the  periods  within  which  ‘effective  steps’  shouldbe  taken  and  the  project  completed.  प्र

 any  unit  fails  to  take  ‘effective  steps’  or  does  not  complete  the  project  within  the  prescribed

 notice  to  the  party  to  show  cause
 Periods,  the  licences  are  revoked  after  giving  the  due

 against  such  revocation.
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 (d)  The  information  will  be  collected  and  lald  on  the
 Table

 of  the  House.

 Expansion  of  Foreign  Cos.

 1614  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development 8nd  Company

 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  foreign  factory  owners  who  have  been  recommended  by  his  Minisity

 to  expand  their  factories  ;

 of  foreign  who  have  been  permitted  to  set  up  new (b)  the  number  companies

 factories  in  India  and  the  facilities  recommended  for  and  assured  to  them  by  Government  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  Company  Affairs(Shri  Fakhurddin  Ali  Abmed)

 (a)  and  (b).  The  information  will  be  collected  for  the  years  1966  and  1967  and  laid  on  the

 Table  of  the  House.

 Trade  with  Afghanistan

 1615.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  goods  to  be  imported  from  and  exported  to  Afghanistan  this  year

 and

 (b)  the  items  of  imports  and  exports  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  &

 (b).  A  Trade  Delegation  from  India  is  currently  in  Afghanistan  for  negotiating  Indo-Afghan

 Trade  Arrangement  for  the  priod  1968-69.  Itis  not  possible  to  indicate  at  this  stage  the

 value  of  trade  exchanges  that  may  be  agreed  to  by  the  two  countries  as  also  the  commo-

 dities,  to  be  imported  from,  and  exported  to,  Afghanistan.

 कठिन-जम्म  ७५. म्राउगज  रेलवे  लाइन

 1616.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 हैं  कि  कठुआ-जम्मू  ब्राडगेज  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  की  स्वीकृति  दे  दी

 गई

 यदि
 तो

 परियोजना  का  कार्य  कब  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  att

 क्या  इसके  निर्माण  के  लिये  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  कौर  यदि  तो

 निश्चित  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  परियोजना  का  काम  कब  तक  पुरा  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  चे०  नचा  :  जी

 भूमि-श्रधिग्रहण सम्बन्धी  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  गयी  है  ak  कुछ  निर्माण-कार्यों के

 लिए  टेण्डर  मांगे  गये  हैं  ।

 (77)  शीशा  1971
 के  अन्त  तक  यह  लाइन  बन  कर  तैयार  हो  जायेगी  ।
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 यां  तथा  ate सलाहकार  समि

 1617.
 शी  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  कया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उनके  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  संगठनों  की  विभिन्न  सलाहकार  समितियां  तथा  बोर्डों

 के  नाम  हैं

 उनके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  प्रत्येक  को  क्या-क्या  कार्य  सौंपे  गये  हैं  ;

 प्रत्येक  समिति  अथवा  बोर्ड  के  सदस्यों  में  सामाजिक  कार्यकर्ता  कितने  हैं  ate  उनमें

 अधिकारी  कितने  हैं  ;

 क्या  सदस्यों  को  केवल  एक  ही  पदावधि  के  लिये  नाम-निर्देशित  किया  जाता  ae

 यदि  तो  उनको  कितनी  पदावधियों  के  लिये  नाम-निर्देशित  किया  जा  सकता है  कौर

 एक  पदावधि  की  wafer  कितनी  होती  है  ;

 वर्ष  1967-68
 में  इन  संगठनों  पर  कुल  कितना  धन  खच  किया  गया

 ?

 खान  प्रौढ़  धातु  उपमंत्री  (  चौधरी राम  सेवक  )
 :  से

 सूचना  एकत्न  की

 जा  रही  है  प्रौढ़  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकारी  खर्च  पर  fast  के  दौरे

 1618.  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 1968  में  तक  उनके  मंत्रालय  की  से  सरकारी  खर्च  पर  कितने

 अधिकारी  या  अन्य  विशेषज्ञ  विदेशों  में  गये  ;

 प्रत्येक  ने  किन-किन देशों  का  दौरा  किया  तथा  उनके  दौरों  की  अवधि

 कितनी  थी  ;

 प्रत्येक  दौरे  पर
 कितनी-कितनी

 राशि  व्यय  की  गयी  तथा
 उसमें  विदेशी  मुद्रा  कितनी

 प्रत्येक  दौरे  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  वास्तविक  लाभ  क्या  हुआ  क्या  कोई

 करार  किये  गये  थे  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन चली
 :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  च  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 श्रीचन्द  प्यारेलाल  aq  की  कम्पनियों  के  इस्पात  के  सौदों  की  जांच

 1619.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  क्या  खान  तथा  बात  मंत्री  यह
 बताने  को

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  भ्र मी चन्द  प्यारेलाल  ग्रुप  की  कुछ  कम्पनियों  के  इस्पात  के  सौदों  के

 सम्बन्ध में  प्रमाणित  जानकारी प्राप्त  न  होने  के  कारण  सरकार  समिति
 द्वारा  भ्र निर्णीत छोड़े

 गये  मामलों  का  निबटारा  करने  के  लिए  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  है  ;
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 यदि  तो  उसके  द्वारा  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की

 इस्पात  ,  खान  तथा  घातु  मंत्रालय
 में  राज्यमंत्री (  श्री  प्र०

 चं०  :

 सरकार  ने  विशेष  सचिव  के  पद  का  एक  विशेष  कार्य  अधिकारी  उसकी  सहायता  के  कुछ

 दूसरे  कमेंचारी  नियुक्त  किये  हैं  जो  बड़े-बड़े  लाइसेंस/परमिट देने  से  सम्बन्धित उन  शेष  मामलों

 की  जांच  करेगा  जो  सरकारी  समिति  के  विचारा  विषयों  में  शामिल  थे  परन्तु  जिनकी  उस
 समिति

 ने  जांच  नहीं  की  थी  ।  ऐसी  संभावना  है  कि  इन  मामलों  की  जांच  करने  में  मास  के  लगभग

 समय  लगेगा  |

 धातु  कामिक  कोयले  की  मांग

 1620.  श्री  वेणी  इंकर  :

 श्री  दी०  Wo  zat

 कया  खान  तथा  गाता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  arg  कार्मिक  कोयले  की  मांग  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  गत  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1968-69  की
 भ्र नुमा नित  मांग  कितनी  है

 ;

 उसे  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  ato
 राम

 :
 हां

 1967-68 वर्ष  की  7  लाख  मैट्रिक  टन  की  तुलना में  1968-69 के  दौरान

 इस्पात  यंत्रों  की  मांग  का  झ्रनुमान  लाख  मैट्रिक  टन  तक  है
 ।

 अन्य  उपभोक्ताओं की

 मांग  के  बहुत  ही  कम  मात्रा  तक  बढ़ने  की  नाशा  है  ।

 इस  मांग  की  पूति  के  लिये  आगे  ही  पर्याप्त  क्षमता  मौजूद  है
 ।

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  आयात  होने  वाली  के  स्थान  पर  देशी  वस् तुझ ों का  उत्पादन

 1621.  श्री  वेणी  डाकर  दार्मा  :

 श्री  दी ०  चर  फार्मा  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  औद्योगिक  क्षेत्र  में  रायात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  स्थान  पर  देशी  वस्तु ग्र ों  के

 उत्पादन से  गत  TT  30.92  करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  है  ;

 यदि  तो  पूंजीगत  माल  के  रायात  के  पुनरीक्षण  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 है  ताकि  ऐसी  मदों  का  पता  लगाया  जा  सके  जिन्हें  देश  में  बनाया  जा  सकता  है  ;

 भविष्य  में  प्रख्यात  कम  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  :

 बचत  हई
 । वर्ष  1966-67  में  32  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  की  "Set
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 ate
 :

 जो  चीजें  देश  में  ही  उपलब्ध  हैं  अथवा  जिनका  उत्पादन  देश  में  किया  जा

 सकता  है  उनके  आयात  के  लिये  सिफारिश  नहीं  की  जाती  ।  जिन  चीजों  के  के  लिये  अनुमति

 दी  जा  चुकी  है  जिनके  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  वचन  नहीं  दिया  गया  है  कि  उनमें  कोई  परिवर्तन  नहीं

 किया  जा  सकेगा  उन  पर  पुर्निवचार  करने  के  लिए  भी  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  जो  मशीनें ौर  पुर्जे

 देश  में  उपलब्ध  किये  जा  सकते  हैं  उनके  आयात  के  लिए  aqua
 न

 दी  जाये
 ।

 भ्र भी  हाल  ही  में  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों  दोनों  के  सभी  प्राधिकारियों  से  यह  निवेदन

 किया  गया  है  कि  वे  उन  संयंत्रों  एवं  उपकरणों  इरादी  का  आयात  रोकने  के  लिये  सक्रिय  ay  ठोस

 कदम  उठायें  जो  देश  में  ही  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  ।

 रेलवे पटरी  के  साथ  लगें  खम्भों  पर  मोल  के  चिन्हों  का  किलोमीटर में

 बदलना

 1622,  श्री  वेणी शंकर  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 रेलवे  पटरियों  के  किनारे  पर  लगे  खम्भों  पर  मील  के  चिन्हों  को  किलोमीटर  में  बदलने

 का  निर्णय  कब  किया  गया  था  ;

 aa  तक  कितने  मील  पटरी  पर  इस  प्रकार  चिन्हों  को  बदला  गया  है  तथा  इस  पर

 कितना व्यय  हुआ

 कितने  मील  लम्बी  पटरी  पर  यह  परिवर्तन  करना  शेष  हैं  उसका  अनुमानित  व्यय

 क्या है  ?

 रेल  मंत्री  चे०  :
 1957  जब  रेलों  पर  मीटरिक  प्रणाली

 लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  किया  गया  था
 |

 सभी  भारतीय  रेलों  पर  सम्पूर्ण  मार्ग
 मील

 चिन्हों
 को  माग

 किलोमीटर  चिन्हों  में

 बदला  जा  चुका  है  जिस  पर  9,  14,  248  रुपए  खर्च  हुए  हैं
 |

 सवाल नहीं  उठता  ।

 1623.  श्री  वेणी दां कर फार्मा  :

 श्री  दी०  च०

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 जब  से  कपड़े  पर  से  नियंत्रण  हटाया  गया  है  तब  से  लेकर  तक  फाइन  शौर  सुपर

 फाइन  कपड़े  के  मूल्य  में  क्या  कोई  वृद्धि  हुई  है  |

 यदि  तो  कितनी  ;  शौर

 उसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?
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 लिलि  नाला

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश  fag)  (7).  2-5-68  से  पहले  नियंत्रण के  अधीन

 फाइन  कपड़े  की  किस्मों  के  मूल्य  में  सामान्यतया  कोई  वृद्धि नहीं  हुई  है  ।  सुपर  फाइन  किस्मों

 के
 मूल्य  के  मामले  में  कुछ  सामान्य  किस्मों  में  5  प्रतिशत तक  तथा  कुछ  चुनी  हुई  किस्मों में  17

 प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  है  ।  सरकार  उस  क्षेत्र  के  मूल्यों  का  विनियमन  नहीं  wear  जिन  पर  से

 frat हटा  दिया  गया  हो

 कारतूसों की  कमी

 1624,  को  राठौर  ट्वीड  पो  दारद  नन्द

 थ्री  जगन्नाय  राव  जोशी  al  बलराज  मधोक

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  श्री  नारायण  स्वरूप  zat

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कॉ  पता  है  कि  कुठ  किस्मों  को  लोकप्रिय  राइफलों  के  कारतूसों  की  बहुत

 भ्रधिक कमी है कमी  है  प

 यदि  होता  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  मुहम्मद  शफ  क्रेशी ) च्  तथा  चालू

 लाइसेंस  अवधि  में  गोला  बारूद  तथा  बन्दूकों  के  सुस्थापित  ग्रा या तकों  को  4  प्रतिशत  के  कोटे  पर

 मंजर  किये  गये  आयात  के  विक्रेताओं  को  खले  बाजार  में  बिक्री  के  लिये  12  बोर  के  छरे

 ary  बन्दूक  के  लिये  25  लाव  देशी  कारतुस  दिये  गये  हैं  ।

 एक्सप्रेस  तथा  मेल  गाड़ियों  द्वारा  यात्रा  करने  पर  दूरी  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध

 1625.  थ्री  स०  चं०  सामन्त  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बनाने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भोपाल  जेसे  नगर  तो  राज्यों  को  राजधानियां  हैं  में  भी  ats  TH

 तथा  सदर  एक्सप्रेस  जसी  कुछ  एक्सप्रेस  अ्रयवा  डाक  गाड़ियों  से  यात्रा  करने  के  बारे  में  सम्बन्धों

 प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  झांसी  स्टेशन  जे  वे  स्टापिजों  के  रेलवे  टिकट  न  तो  प्रथम

 दर्ज़े  के  यात्रियों  को  दिये  जाते  हैं  ae  न  ही  उनके  परिचालकों  को

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मन्त्रियों  तथा  प्रथम  लेगो  के  बहुत  दूर  तक  जाने  वले  यात्री  तक

 भोपाल  में  झांसी  के  लिये  परिचारक  टिकटें  नहीं  खरीद  झर

 यदि  तो  रेलवे  प्रशासन को  इने  प्रतिबन्धों  से  क्या  लाभ  है
 ?

 रेल  मंत्रो  चे०  Ao  :  पहली  1968  से  मध्य  रेलवे  द्वारा  नयी  दिल्‍ली

 श्र  वल् हार शाह  के  बीच  ज़ी ०  टो०  एक्सप्रेस  we  द  की  ग  एक्सप्रेस  गाड़ियों  पर  उन  प्रा  ब ब
 eat  के  ग्र  लावा

 कुछ  अतिरिकत  दूरी  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ज़ो  इस  तारीख  से  कई  वर्ष  पुर्व  से  लाग
 ग हैं  |  इन  प्रतिबन्ध  कों

 से  मार्ग के  न्य  स्टेशनों  के  साथ  भोपाल  स्टेशन  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  ।
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 चूंकि  लगाये  गये  नये  प्रतिबन्ध  पहले  दर्जे  पर  भी  लागू  होते  इसलिए  पहले  दर्जें  के

 यात्रियों  और  उनके  परिजनों  के  लिए  निर्धारित  सीमा  से  कम  दूरी  जैसे  भोपाल  से  झांसी  तक  की  दूरी

 के  लिए  टिकट नहों  दिये जा  सके  ।

 जिस  समय  प्रतिबन्ध  लगाया  किसी  तरह  का  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  ।  जहाँ

 प्रतिबन्ध  लागू  नहीं  वहाँ  टिकट  दिये  जा  रहे  थे  ।

 मध्य  रेलवे  द्वारा  यह  प्रतिबन्ध  लम्बो  दूरी  की  गाड़ियों  पर  कम  दूरी  के  यात्रियों  द्वारा

 भीड़भाड़
 कम

 करने  की  दृष्टि  से  लगाया  गया  था  ताकि
 लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  को  आराम  पहुंचाया  जा

 सके  ।  सरकार  द्वारा  इन  प्रतिबन्धों  के  विरुद्ध  प्रतिवाद  मिलने  पर  वे  30  1968  से  हटा  लिये  गये

 श्र  od  स्थिति  कायम  कर  दी  गयी  ।

 रेलगाड़ियों  में  खराब  तथा  इस्तेमालशुदा  बैटरियां

 1626,  श्री  स०  चल  सामन्त  :  क्यों  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्नी  गाड़ियों  में  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  कुछ  डिब्बों  में  खराब  श्रद्वा

 इस्तेमाल  शुदा  बैटरियां  नियमित  रूप  से  पाई  जाती  जिसके  परिणामस्वरूप  यात्रियों  को

 प्रतिदिन घेरे  में  रहना  पड़ता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (7)  इस  स्थिति को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  चे  ०  सर  पूनिया )  ate  जी  नहीं  ।  यह  सही  नहीं  है ंकि  सवारी

 गाड़ियों  में  खराब  पौर  काम  में  लायी  गयी  बैटरियाँ  नियमित  रूप  से  पायी  जाती  हैं  ।  लेकिन  सवारी

 गाड़ियों
 की

 तु बैटरियों  में  टियों  खराबियों  के  कुछ  मामले  wae  पाये  गये  हैं
 ।  इन  मामलों  में

 बिजली  की  खराबी  उपस्कर  के  की  चोरी  भ्र  गाड़ी  में  रोशनी  के  उपकरणों  में  खराबी

 के  कारण  होती  है  ।

 सवारी  डिब्बों  में  रोशनी  की  समुचित  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  श्रमिक  प्रतिकारक

 उपाय  किये  गये  हैं  जिनमे ंसे  कुछ  इस  प्रकार

 (1)  गाड़ी में  रोशनी  उपस्कर
 के  श्रनरक्षण के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  पर्याप्त

 भाल  की  जाती  है  ।

 (11)  प्रस्थान  स्टेशनों  से  गाड़ियों  के  छटने  से  पहले  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  गाड़ी

 में  रोशनी  और  न ध] न्य्व  झर  जन्य  सुविधाएं  ठीक  हालत  में  उपयुक्त  स्तरों  पर

 firar  निरीक्षण  किया  जाता  है  |

 (itl)  उपस्कर  से
 श्रद्घा  कृत  छेड़छाड़  को  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  चोरी  a

 उठाईगीरी  रोकने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  उपाय  आरम्भ  किये  गये  हैं  ।

 (iv)  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  पटरियों  को  are  करने  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कौ

 गयी है  ।

 (V)  विशेष  रूप  से  डायनमों  शादी  महत्वपूर्ण  उपकरणों  के  सन्तोषजनक

 प्राप्त सपर  के  फालतू  पुज  पर्याप्त  मात्रा  में  |  किये  जाते  हैं  ।
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 (Vi)  यार्ड  ate  साइडिंग ों  शादी  में  सवारी  डिब्बों  के  उपस्कर  की  संरक्षा

 के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  सुरक्षा  के  उपाय  अपनाये  गये  हैं  ।

 रोशनी  कौर  पंखों  की  सुविचारों  को  ठीक  हालत  में  रखने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपायों  द्वारा

 बद्दू  समस्या  सुलझायी जा  रही  है

 रूप  के  साथ  व्यापार

 1627.  श्री  सु०  Fo  तापड़िया  :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  भारत  रूस  दोनों  देशों  के
 बीच  पाकिस्तान

 पौ  अफगानिस्तान  में  से

 बार  हेतु  एक  स्थल  मार्ग  बनाने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगा  रहे  AK

 यदि  हाँ  ,  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  की  गई  है  सनौर  इस  माग  को  श्रपताने

 के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों  को  क्या  लाभ  पहुचने  की  सम्भावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  मोहम्मद  काफी  कुरेशी  )  :  (#)  नहीं
 ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  छंटनी

 1628.  श्री क०  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  न

 क्या  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  अध्यक्ष  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  को  फालतू  कर्मचारियों  की  छटनी  नहीं  करनी  चाहिये  जसा  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  किया  जाता

 श्र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास
 तथा  समवाय-कार्य मंत्री  (  थी  फखरुद्दीन  श्रली

 :  भारी

 इंजीनियरी  निगम  में  कम  वेतन  पाने  वाले  कमेंचारियों  की  कुछ  श्रेणियों  तथा  सिविल  इंजीनियरों  की

 कुछ  श्रेणियों  जिनमें  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारी  की  चर्चा  करते  हुए  अध्यक्ष  ने  प्रेस  सम्मेलन में

 यह  कहा
 था

 कि  सरकारी  क्षेत्र  में  छंटनी  का  प्रश्न  गे
 र-सरकारी

 क्षेत्र  में  छटनी  से  भिन्न  होता  है  क्योंकि

 छटनी  करने  में  सामाजिक  जटिलताओं  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  |

 प्रशन ही  नहीं  उठता  ।

 पुत्तर  रेलवे  में  धनसिरी  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेल  की  पटरियों के  नीचे

 विस्फोटक पदार्थों  का  पाया  जाना

 1629.  श्री  go  कछ  कापड़िया कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  22  1968  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  धनसिरी  स्टेशन  पर  रेल  की

 पटरी  के  नीचे  लगभग  25  किलोग्राम  शी  घ्-विस्फोटक  पदार्थ  पाए  गये
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 लिखित

 उत्तर

 बढि  तो  क्या  तोड़फोड़  के  इस  प्रयास  के  बारे  में  कोई  जाँच
 की

 गई  है
 शौर

 यदि
 तो

 उसका  क्या  परिणाम

 रेल  की  पटरियों  पर  तथा  रेल  गाड़ियों  में  विशेष  कर  उपरोक्त  रेलवे  पर  तोड़फोड़  की

 शसी  घटनाओं  को  कारगर  ढंग  से  रोकने  के  उद्देश्य  से  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  चे०  स्  :  23  1968  को  सवेरे  धनसिरी  स्टेशन  पर

 रेलवे लाइन  के  निकट
 14

 किलोग्राम
 दो

 पटाखे  ate  विस्फोटक  पदार्थ  से  लगे
 2

 सेफ्टी  फ्यूज

 वायर पाये  गये  थे  ।

 इस-मामले  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 लामडिग-दामछड़ा  लामडिग-सापेखाटी  में  सुरक्षा  व्यवस्था  सेना  के  नियन्त्रण  में

 है  ।  सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  अधिक  सावधान  रहने  के  लिए  सचेत  कर  दिया  गया  है  ।

 भारत-प्रमरोकफी वाणिज्य  मण्डल

 1630.  शी  रमानी  श्री  नयनार  :

 ay  श्रनिरद्धन  श्री  पी०  रामसती

 वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारत-भ्रमरवली  वाणिज्य  मण्डल  बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  प्रस्तावित  वाणिज्य मण्डल  की  शर्तों  का  ब्यौरा  कया  और

 मण्डल  बनाने  के  क्या  कारण हैं  ?

 वाणिज्य-मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  मोहम्मद  at  :  नहीं  ।

 तथा  (7)  प्रश्न  नहीं
 उठते  ।

 मास्टर एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 1631.  श्री  रसानी  :  श्री  गणेश  घोष  :

 थी  मुहम्मद  इस्माइल  at

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 फर्क  लिफेट  ट्रक  बनाने  वाली  मास्टर  पु लर  एण्ड  कम्पनी  )

 कलकत्ता  के  पुर्णतया  बन्द हो
 जाने  का  खतरा  पैदा  हो  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षा  में  कुछ  अरन्य  फर्मो  को  फर्क  दव्की
 बनाने

 के
 लाइसेंस

 दिये  ग

 यदि  तो  ये  लाइसेंस  किन  किन  फर्मों  को  दिये  गये
 गौर

 इस  कम्पनी  को  बन्द  होने  से  बचाने  के  लिये  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 क  मा

 औद्योगिक बिकास  तथा  समवाय  कार्य
 मंत्री  (  श्री  फजरुद्दीन चली

 :  मैसेज

 मास्टर पुलर  एण्ड  कम्पनी  )  कलकत्ता ने  ज़ो  3,  4
 टन  की  कमता तक  के  इंजन

 चालित  फोक  लिफ्ट  ट्रकें  बरनाली  रही  सचिव  किया  हें  कि  कारखाने  को  चालू  रखने  के  लिए  उनके

 पास  इस  समय  प्राइमरी  नहीं  है  ।

 तथा  (7)  गोदरेज  एण्ड  बोइस  मैन्यूफैक्चरिंग  जिन्हें

 1960  में  1  टन  क्षमता  की  बैटरी  से  चलने  बाली  फोक  लिफ्ट  ट्रकें  तथा  3  टन  क्षमता तक  के  इंजन से

 चलने  वाली  फोर्स  लिफ्ट  ट्रकें  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  था  |  1965 से  2  टन

 तक  की  बेटी  से  चलने  वाली  रिक  लिफ्ट  टक  बना  कर  झपने  उत्पादन  में  विविधता  लाने  का

 लाइसेंस दे  दिया  गया  है

 1965  में  टाटा  इंजीनिर्यारग  एण्ड  लोकोमोटिव  बम्बई को

 उत्पादन  में  विधिवत्ता लाने  के  5-6  टम  तक  की  क्षेमता  की  इंजन  से  चलने  वाल्ली  रोक  लिफ्ट

 ट्रकों  का  निर्माण  करने  का  लाइसेंस  दिया  गया  था  |

 (4)  देश  के  उद्योग  को  सं  रक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  देश  में  निर्मित  होने  वाली  क्षमता  तक  की

 फोर्क  लिफ्ट  ट्रकों  के  आयात  की  अनुमति  नही ंहै  ।  उद्योग  को  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये  जाने  के  लिए

 प्रतिबन्धित  सुची  में  सम्मलित  कर  लिया  गया  है  कौर  इस  क्षेत्र  में  ग्र ति रिक्त  एककों  की  स्थापना

 की  भ्र नुम ति  नहीं  माँग  में  कमी  का  कारण  इंजीनियरी  उद्योग  में  मन्दी  है  ।  चौथी  प  वर्षीय  योजना

 लागू  किए  जाने  से  प्रौद्योगिक  गति  विधि  बढ़  जाने  से  फोक  लिपट  ट्रकों  की  माँग  बढ़  जाने  की

 wrt है  ।

 अमरीका से  आयात

 1632.  श्री  रसानी  :  श्री  भगवान दास

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल
 :  श्री  प्र  लाल  aw  ी |

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भ्रम रिकी  पत्निका  ब  नेशनल  आ  के  ४  1968

 के
 अंक

 में  प्रकाशित हुए  इस  लेख
 की

 are  दिलाया  गया  है  कि  वर्ष  1966-67 में  भारत  ने  अमरीका

 से  100  करोड़  डालर  की  मुल्  /  के  सामान  का  झायात  किया  है  ;

 यदि  वो  किये  गये  सामान  पुरा  ब्योरा  क्या  है  ;  कौर

 उस  देश  से  आयात  कम  करने  तथा  ऑ्रात्मनिभेर  बनने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 वाणिज़्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश
 :  तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1966-

 67  में  अमरीका  से  आयात  होने  वाले  सामान  का  दिया  गया  है  |

 आयात  के  ब्यौरे  से  स्पष्ट  है  कि  झ्र मरी का  से  आयात  देश  की  अर्थ-व्यवस्था

 के  विकास  के  लिए  आवश्यक  परिवहन  लौह  कपास

 तथा  प्राय  अत्यावश्यक  वस्तु ग्र ों  का  किया  गया  था
 ।

 सरकार
 की

 घोषित  नीति  के  अनुसरण में  197  0-

 71  तक  अनाज में  झात्मनि  प्राप्त  करने के  लिये  कृषि  उत्पादन  को  उच्च  प्राथमिकता दी  जा  रही

 है
 ।  मशीनों  तथा

 उपकरणों  के  आयात  की  अ्रनुमति  भी  उनकी  आवश्यकता  की  कड़ी  जाँच  करने  के
 पश्चात दी  जाती  है  ।
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 8  1890  लिखित  उत्तर

 विवरण

 अमरीका  से  भारत  द्वारा  किया  गया  ध्रायात

 अमरीकी

 मिलियन  डालर

 में  मलय

 क्रम  दत्त  1966-67

 सख्या

 1  श्रनाज/तथया  अनाज के  पदार्थ  587.601

 ~

 गेहूं  423  319

 (at)  चावल  नक  10  699

 बिना  मशीन  कुटा  अनाज  141  125

 बिना  मशीन  कुटी  मकका  946

 मशीनों तथा  परिवहन  उपकरण  ी  183  333

 )  एशा ७
 की

 मशीनों  के  safeties  ait  131  901

 (at)  बिजली
 की  उपकरण तथा  30  161

 परिवहन  उपकरण  21  271

 निमित  उर्वरक  चक  क्रि  47  154

 विदेशी  रुई  21  516

 भ्र लौह  धातुएं  ry  25  399

 ताँबा  15  638

 (at)  एल्युमीनियम  041

 टिन  147

 लोहा  कौर  इस्पात  14.  114

 पेट्रोलियम  उत्पाद  ी  11  572

 aca  शौर  निश्चित  रसायन  *  12  706

 दवाइयां तथा  श्रौषधघ  क  489

 ऊपर का  योग  910  884

 अन्य  सद  88  672

 कल  शिकायात  999.  556
 ee
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 विदेशी  मिल्कियत  वाले  सेवायों  में  नियोजन  कौ  रूपरेखा

 1633.  श्री  के०  रमानी  :  थी  उमा नाय

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन
 :

 ait  कै  एम०  श्रव्वाहम

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  सिवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  के  मंत्रालय  ने  विदेशी  मिल्कियत
 अथवा

 नियंत्रण  वले  सदस्यों  में  नियोजन

 की  रूपरेखा  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  are  क्या  है  ;  शौर

 ऐसे  सेवायों  में  विदेशियों  की  नियुक्ति  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  थी  फजरुद्दीन  चली  :  हाँ  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 समझाने  बुझाने  की  नीति  अपना  कर  सरकार  ने  भारतीय  राष्ट्रिक ों के  लिये  काफी  बड़ी

 संख्या  में  पद  प्राप्त  कर  लिये  हैं  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल० टी०  1514/68  ॥]

 हटिया  मजदूर  रांची

 1634.  भी  मुहम्मद  sft  ज्योतिर्मय बसु

 भी  श्री  पी०  राममूर्ति :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  हटिया  मजदूर  राँची  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  BAT  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्य  है  ;  कौर

 उस  ज्ञापन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  att  फजरुद्दीन  चली  :  हथिया

 मजदूर  संघ  को  सम्मिलित  कर  विभिन्न  संगठनों  से  ज्ञापन  1967  में  प्राप्त  हुए  थे  ।

 ज्ञापन  इन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  था  :--(1)  मजूरी  मण्डल  की  झ्रन्तरिम  सहायता

 की  सिफारिश का  लागू  किया  (  2)  कर्मचारियों की  पदोन्नति  की  समान  (  3)  उत्पादन

 बोनस की  (4)  7  जनवरी  1967  के  पश्चात  भर्ती  किये  गये  कर्मचारियों को  परियोजना  भत्ता

 न
 दिया  (  5)  आवश्यक  को  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  व्यवस्था  (  6)  चिकित्सा

 सुविधाये ं।

 ये  सभी  माँगें  निगम  के  प्रबन्धकों  के  ग्रन्थकार  क्षेत्र  में  कराती  हैं  ।

 कपड़ा उद्योग  में  संकट

 1635.  घिर :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  कपड़ा  उद्योग  की  समस्याओं  के  समाधान  के  मार्गो पायों  के  बारे  में  सरकार  ने

 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  कोई  बातचीत  की  है  ;
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 लिखित  say

 यदि  तो  इनके  फलस्वरूप  कया  सुझाव  ब, अ्राये हैं  ;  और

 इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 दाणिज्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  (  श्री  मुहम्मद काफी  हाँ  ।  कपड़ा  उद्योग

 की  समस्याओं  पर  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  के  जब  वे
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  के  लिये

 1968
 में  दल्ली  ara  बातचीत  हुई  थी

 sep  बुलाने  की  व्यवस्था  इस  मामले  में  विचार-विमर्श  के  लिये  की  गई  थी  ।  कोई

 चारिक  विनिश्चय
 तो

 नहीं  किये  गये  परन्तु  कुछ  निष्कर्ष  निकाले  गये  थे
 ।

 एक  विवरण  संलग्न  है

 जिसमें  वे  निष्कर्ष  दिये  गये  हैं  ।

 उपर्युक्त  विवरण  के  निष्कर्ष  (q)  (av) )  तथा  )  पहले  ही  क्रियान्वित किये
 जा  रहे

 जबकि  तथा  तथा  के  निष्कर्षो  की  क्रियान्विति  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  की  जानी  है  ।  निष्कर्ष  तथा  )  के
 सम्बन्ध  में  ग्रावश्यक  आदेश  पहले  हो  जारी

 किये  जा
 चुके  हैं  गौर  के  अन्तरगत  मामले पर  आगे  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 नवीकरण  तथा  बदलाव  को  छोड़  कर  इस  समय  उद्योग  का  आगे  विस्तार  बन्द  कर

 दिया  जायेगा  ।

 राज्य  कीटनाशी  दवाईयां  छिड़कने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजना  को  बढ़ाव  देने
 में  अधिक

 सक्रिय  रुचि  लेंगे  ate  कीटनाशी  दवाईयों  तथा  उर्वरकों  के  लिये  ऋण  सुविधाओं  तथा  सब्सिडी  का

 प्रयोग  करके  कपास  की  प्रति  एकड़
 उपज

 तथा  कुल  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  करेंगे  ।

 इस  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिल  निगम  उन्हों  मिलों  को  हाथ  में  लेगी  जिन्हें  उचित  धन

 देकर  arias  दृष्टि  से  चलने  योग्य  बनाया  जा  सकता  है  ।

 राज्य  सरकारें  सहायक  निगमों  स्थापित  करेंगी  जिनमें  केन्द्र  राज्य  सरकारों के  साथ

 पूंजी  की  ज़रूरियात  में  हाथ  बटाने  के  लिये  तैयार  होगा  ।

 सहकारी  समितियों  द्वारा  कपड़े  की  बिक्री  के  लिये  5  प्रतिशत  की  सामान्य

 छूट  के  साथ-साथ  5
 प्रतिशत

 की
 विशेष  छूट  भी  दी  जायेगी  बशर्तें  कि  राज्य  इसके  कारण  पड़ने  वाले

 अतिरिक्त  वित्तीय  भार  में  विमान  अनुपात  में  हाथ  बटाएं  |  प्रारम्भ में  यह  छूट  माँग  में  तत्काल  वृद्धि

 करने  की  दृष्टि  से  चार  सप्ताह  या  इससे  कुछ  alas  समय  के  लिये  होगी  ।  इसे  3  महीने तक  बढ़ाया

 जा  सकता  है  ।  समय  का  वितरण  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जायेगा  ।

 भ्रपेक्स  सहकारी  समितियों  को  अधिक  ऋण  देने  की  बात  स्वीकार  कर  ली

 गई  ताकि वें  सूत  खरीद  तथा  जमा  |

 केन्द्रीय  सरकार  सूत  का  रक्षित  भण्डार  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिये

 सहमत  हो  गई  जिसका  संचालन  दक्षिण  भारत  की  दो  मिलमालिक  संस्थाओं  द्वारा  किया  जायेगा  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  उचित  सीमा  तक  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  भी  सहमत  हो

 गई  बशर्तें  कि  संस्था  उस  प्रयोजन  के  लिये  एक  योजना  तैयार  करे
 ।

 संगठित  तथा  विजेन्द्री कृत  क्षेत्रों  के  संगठित  क्षेत्र  में  सहकारी  एककों  तथा  wea

 एककों  के
 बीच

 क्षमता  के  वर्तमान  भ्र नू पात  में  परिवहन
 न

 करने  का  निर्णय  किया  गया
 |
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 (a)  बढ़िया  माल
 का

 उत्पादन  करने  तथा  निर्यात
 क्र या देशों  पर  समय  पर  माल  भेजने

 के  उद्देश्य  से  राज्य  सरकारों  से  निर्यात  संवर्धन  में  सहायता  देने  के  लिये  मनु  रोध  किया  गया  +

 कपड़ा  प्रयोग  को  प्रतीक  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  मुनाफे
 के  भ्रंश

 को  कम  करने  की  संभावना  पर  विचार  क्सग

 एरणाक्लम तथा  | (11. |  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 में

 बदलना

 1636.  श्री  प्रशासन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  एरणाकुलम  तथा  त्रिवेन्दम  के

 बीच  छोटी  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  है  ;  पौर

 यदि  तो  इस  काम  के  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  दे  ?

 रेल  मंत्री  चे०  स०  :  नहीं

 सवाल  नह
 उठता

 चौथी  योजना  के  उद्योग

 1637.  ait  शीघ्र  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 चौथी योजना  के  चिन्तित  सरकारी
 क्षेत्र  में  किन  उद्योगों

 के  करने  का  प्रस्ताव

 है  ;
 श्र

 चौथी  योजना  के  अन्तर्गत  केरल  में  कित  उद्योगों  के  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  थ्रो  फखरुद्दीन  भली  :  ax

 चूंकि  चौथी  योजना  को  झंडी  अन्तिम  रूप  नह  दिया  इस  समय  यह  बता  सकना

 सम्भव  ag  है  कि  चौथी  योजना  की  अवधि  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कितनी  नई  औद्योगिक  परियोजनाएं

 स्थापित  की  जायेंगी  झर  उनमें  से  कौन  सी  केरल  में  स्थापित  होंगी  ।

 फर्मा  को  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  तथा  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  देना

 1638.  श्री  सीताराम  केसरी
 :

 क्या  श्रौद्य.गिक  festa  तथा  wae  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  किसी  फर्म  को  पंजीकरण  प्रमाण पत्न  औद्योगिक

 लाइसेंस  देने  के  लिये  किन-किन  शीर्षों  के  प्रन्तगट  अचल  झास्तियां  निर्धारित  की  जाती

 क्या  बाद  के  वर्ष/वर्षों  में  फर्मों  की  wae  आस्तियों  के  मूल्य  में  वृद्धि  का  उन  फर्मों

 पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  जिन्हें  पहले  ही  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  दिये  जा  चुके
 झर

 जिन्होंने  उद्योग
 आरम्भ कर  दिये
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 (7)  क्या  सरकार  भविष्य  मैं  अपने  हरी  को  बदल  सकती  यदि  उसे  यह  पता  लगे  कि

 faa  फर्मों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  पंजीकरण  प्रमाण पत्न दिये  गये  उनकी

 भ्रान्तियाँ  निर्धारित  करने  में  कोई  गलती  हो  गई  थी
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री फखरुद्दीन soft  प्रसाद  :  उद्योग

 तथा  नियमन  )  1951  के भ्रन्तर्गत नये उद्योगों की नये  उद्योगों  की  स्थापना  के
 लिये  पंजीकरण

 के  प्रमाणन  स्वीकार  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  अधिनियम  के  अंतर्गत  लाइसेंस  दिये  जाने  अथवा

 विद्यमान  शभ्रौद्योगिक  उपक्रमों  को  पंजीकरण  प्रमाण पत्न  मंजर  करते  समय  इमारत  तथा

 waite  के  आघार  पर  उसका  की  oe  आस्तियों  करा  हिसाब  लगाया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  नये  उद्योग  घाल  करने  के  लिये  पंजीकरण  प्रमाणपत्र

 जारी  ही  नहीं  किये  जाते  ।

 ढोलों  ग़मों  का  निर्माण  करने  के  लिये  भारतीय  तेल  fare  को

 लाइसेंस

 1639.  श्री  सीताराम  केसरी  :  कया  औद्योगिक fear  तवा  समवाय-राय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  ने  ढोलों  कौर  ग़मों  के  निर्माण  के  लिये

 मद्रास  में  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिये

 सरकार  से  प्रार्थना की  है

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  सभी  तेल  कम्पनियों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  देश के

 लाइसेंस  प्राप्त  विंमान  कारखानों  के  पास  इन  वस्त्रों  के  निर्माण  के  लिये  काफी  क्षमता  हे  श्र

 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  उस  क्षमता  का  पुरा  सहयोग  नहीं  किया  जा  सकता

 क्या  भारतीय  तेल  निगम  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  वर्तमान  निर्माताओं  ने

 भ्र पनी  कुछ  क्षमता  के  कारखानों  को  मद्रास  ले  जाने  का  प्रस्ताव  पेश  है

 यदि  भारतीय  तेल  निगम  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  तो  क्या  इससे  विदेशी

 मुद्रा की  गरी
 हानि  होगी  और  वर्तमान  कारखाने  safe  बेकार  रहने  शौर

 यदि  तो  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  के  हित  की  दुष्टि  से  भारतीय  तेल  निगम  के

 प्रस्ताव  को  अस्वीकार  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  wet

 हां  ।

 से  भारतीय  ae  निगम के
 आवेदन  पर

 विचार  करते  समय  इन  सभी  पहलूओं
 तथा  पेचीदगियों  को  ध्यान  में  war  गया  है  भर  इसਂ  aaa

 पर
 कभी  भ्रंत्रिम  निर्णय  किया

 जाने को  है  ।
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 हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 1640.  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्द  गालवेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  ने  हिन्द  कन् ट्रेन जे

 के  नाम  से  विशाखापतनम  में  तारकोल  के  ढोल  बनाने  का  एक  कारखाना  स्थापित  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन्हें  ऐसा  करने  की  अ्रनुमति  दी  है  तथा  नई  क्षमता  को

 स्वीकार  कर  लिया  जब  कि  यह  उद्योग  प्रतिबंधित  सुची  में

 यदि  तो  उद्योग  तथा  1951 के  उपबन्धों  का

 उल्लंघन  करने  के  कारण  उस  फर्म  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई

 उन्होंने  देशी  अथवा  आयातित  मशीनें  किस  स्रोत  से  खरीदी  श्र

 उन्हें  कच्चा  माल  किस  स्रोत  से  प्राप्त  हो  रहा  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन चली  अहमद  )
 :  से

 शक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  मैसेज  हिन्द  कन्टेनजंप्राइवेट  लिमिटेड ने  प्रसन्न  प्रदेश के  विशाखापत्तनम

 में  तारकोल  के  ढोल  बनाने  का  एक  छोटा  कारखाना  लगाया  है  ।  इस  कम्पनी  के  निदेशक

 हिन्द  गललवेनाइजिंग एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  के  निदेशक  भी  हैं  ।  यह  एक

 शतक  लघु  क्षेत्र  में  होने  के  कारण  उद्योग  तथा  1951 के  क्षेत्र  में

 नहीं  प्राता  ह  ।

 तथा  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 काश्मीर  में  जिप्सम  कौर  प्रय  के  भण्डार

 1641.  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  काश्मीर  में
 प्रतीक

 कौर  जिप्सम  के  विशाल  भण्डार  पाये  गये

 क्या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  इन  निक्षेपों  को  निकालना  लाभप्रद

 होगा  अथवा

 यदि
 तो

 उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 खान  तथा  मंत्रालय में  seat  (  alo  राम
 :

 जम्मू  तथा

 काश्मीर  में  जिप्सम  के  विशाल  निक्षेप  पाये  जाते  हैं  ।  सरकार  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  भ्रामक  के

 विशाल  निक्षेपों  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जिप्सम  की  उपलब्ध  राशि  का  अनुमान  लगभग
 900

 लाख  मैट्रिक टन

 लगाया गया  है  ।  इन  निक्षेपों का  राज्य
 में

 सीमेन्ट  संयंत्रों  में  उपयोग  किया  जाना  प्रस्तावित  है  ।

 लौरेन्स  झाफ़  सरबिया  लाइन्स का  पुनः  बिछाया  जाना

 1642.  हा  ह्  fag:  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भारतीय  रेलवें  लौरैन्स  साफ़  सरबिया  रेलवे  के  बिछाने  में  तकनीकी

 सहायता देती  रही
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 (a)  af  ी  तो  किस  प्रकार  की  सहायता  दो  गयी  झोर

 क्या  किसी  wea  देश  को  भी  ऐसी  सहायता  दी  गयी  है  ?

 रेल  मंत्री  चे०  मु०  are
 :

 होम्स  से  पालमीरा  तक

 रेलवे  लाइन  की  मरम्मत  कौर  उसे  फिर  चालू  करने  में  सहायता  देने  के  लिये  राजनयिक  सूत्रों  के

 माध्यम से  प्राप्त  हेजाज  रेलवे  के  महानिदेशक  के  भ्रनुरोध  पर  सिविल  इंजीनियरी

 विभाग  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  इतर  सेवा  की  शर्तों  के  एक  साल  के  लिये  रेल-पथ

 बिछाने  के  विशेषज्ञ  इंजीनियर  के  रूप  में  हेजाज़  रेलवे  में  प्रतिनियुक्त  किया  गया  है
 ।

 इस  परियोजना  पर  कमल  करने  से  सम्बन्धित  कुछ  मामलों  के  भ्रध्ययन  के  लिये  भारतीय

 रेलों  के  चार  भ्र धि कारियों  का  एक  दल  भी  तीन  सप्ताह  के  लिये  प्रतिनियुक्त  किया  गया
 था  ।

 सहायता  के  लिये  ऐसे  भ्रनुरोधों  पर  हमेशा  विचार  किया  जाता  है
 ।

 लघु  उद्योगों  के  लिये  कच्चे  माल  क्षा  विजेन्द्री  करण

 1643.  श्री  रा०  कू ०  सिंह  :
 कया  औद्योगिक  विकास

 तथा
 समवाय-कार्य  मंत्री यह यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  के  लिये  कच्चे  माल  के  वितरण  के  विकेन्द्रीकरण
 के

 लिये  कोई

 निर्णय किया  गया  कौर

 यदि  तो  वितरण  कार्य  किन-किन  अभिकरणों  को  दिया  जायेगा  कौर  इस  योजना

 का  ब्योरा कया  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  चली  :

 लघु  उद्योग  समन्वय  समिति  की  5  तथा  6  1968
 को  नई  दिल्‍ली में  हुई

 बेठक
 मैं

 यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  केन्द्रीय  अभिकरण  की  बजाय  राज्य  लघु  उद्योग  निगमों  का
 कच्चा

 माल  कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य  पर  दिये  जाने  की  सम्भावनाओं  की  जांच  की  जाये
 ॥

 इस  सुझाव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Quality  of  Indian  Exports

 1644.  Dr  Surya  Prakash  Puri  Shri  Shiv  Kumar  Shastri

 Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  new  decisions  have  been  taken  with  a  view  to  increase  the  cons  ump-
 tion  of  Indian  goods  in  the  foreign  countries

 (b)  whether  Government  have  also  received  some  complaints  to  the  effect  that  the

 quality  of  goods  exported  from  India  is  good  in  the  first  instance  but  it  deteriorates  later

 on  ;  and

 (c)  ifso,  whether  any  effective  steps  are  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)  A

 statement  showing  the  steps  taken  to  increase  exports  is  placed  on  the  Table.
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 (b)  &  (c).  Certain  complaints  with  regard  to  quality  of  goods  are  inevitable  in  inter-

 national  trade,  which  may  be  for  genuine  reasons  or  otherwise.  However  under  the  Ex-

 port  (Quality  Control  and  Inspection)  Act,  compulsory  pre-shipment  inspection  is  being

 carried  out  on  major  export  commodities.  This  is  being  gradually  extended  to  cover

 more  and  more  export  commodities.

 Steps  taken  to  promote  exports

 (a)  To  improve  the  quality  of  export  products,  Export  (Quality  Control  and  Inspectiori)

 Act,  was  enacted  in  1963  and  brought  into.  force  with  effect  from  1-1-1964,

 (b)  Over  85  %  of  exportable  goods  have  been  covered  under  compulsory  quality  control

 and  or  pre-shipment  inspection  schemes.  These  range  from  raw  agricultural

 produce  to  semi-processed  and  manufactured  items.

 (c)  No  consignment  of  commodities  brought  under  compulsory  quality  control  and

 or  pre-shipment  inspection  schemes  can  be  shipped  unless  accompanied  by  a  certi-

 ficate  of  exportworthiness,

 (d)  Export  duties  have  been  reduced  in  the  case  of  selected  manufactured  products,

 ‘such  as  jute  manufactures,  coir  products,  tanned  leather  of  bovine  animals  but

 excluding  calf  skins,  and  finished  leather,  with  effect  from  February  7,  1968.

 (e)  Exporters  can  obtain  the  imported  raw  materials  required  for  export  production

 under  the  policy  of  import  replenishment.

 Af)  Priority  is  extended  in  the  matter  of  supply  of  indigenous  raw  materials  needed  for

 export  production.

 (g)  Important  indigenous  raw  materials  like  iron  and  steel  for  engineering  industry

 ‘and  some  raw  materials  for  the  plastics  industry  are  made  available  for  export

 production  at  international  prices.

 (h)  Cash  assistance  is  allowed  on  exports  of  selected  products  to  develop  marketing

 competence  and  to  neutralise  the  disadvantages  inherent  in  the  present  state of  deve-

 lopment  of  the  economy.

 (i)  Concessional  railway  freight  is  alowed  on  the  movement  of  a  large  number  of

 export  products  from  centres  of  production  to  the  ports  of  exports.

 (j)  Drawback  of  customs  and  central  excise  duties  is  allowed  on  exports  of  various

 products,

 Credit,  both  pre-shipment  and  post-shipment,  is  made  available,  to  exporters  at  the

 concessional  rate  of  6  %  Other  facilities  like  guarantees  by  the  Export  Credit

 &  Guarantee  Corporation  enable  exporters  to  secure  advances  from  banks  readily.

 The  time  limit  for  receipt  of  payment  against  exports  of  industry  machinery  has

 been  raised  from  5  to  7  years,  which  may  be  extended  upto  10  years  in  special
 cages,  Insurance  cover  and  guarantee  from  the  Export  Credit  and  Guarantee

 Corporation  are  also  available  for  such  extended  period,

 (m)  The  minimum  limit  to  qualify  for  obtaining  blanket  permits  of  foreign  exchange

 has  been  reduced  to  Rs.  lakhs  of  exports  per  year  in  the  case  of  nom-tradit  ional  goods
 and  Rs.  25  lakhs  in  the  case  of  traditional  goods,
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 The  blanket  permit  of  foreign  exchange  will  under  the  latest  policy,  be  made  valid

 hot  only  to  cover  expenditure  on  business  travels  abroad  but  also  other  approved

 expetiditure  like  market  studies,  advertising,  participations  in  fairs,  etc.

 (n)  Export  Houses  recognised  by  the  Government  of  India  have  heen  made  eligible

 to  obtain  grant-in-aid  for  an  increasing  range  of  activities  that  promote  marketing

 efficiency  and  oVerseas  market  research.  The  sale  o:  assistance  has  also  been

 liberalised.

 (0)  Government  consider  extending  additional  assistance  needed  for  exporters  to  bid

 for  and  secure  contracts  for  export,  for  high  value  not  less  than  Rs.  50  lakhs.

 Each  case  is  considered  on  merits.

 (p)  Foreign  exchange  requirements  for  import  of  capital  goods  and  equipment  required

 by  export  oriented  units  are  met  on  a  preferential  basis.

 Hindustan  Steel  Ltd

 1645.  Dr.  Surya  Prakash  Puri:  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:  Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  income  from  the  Hindustan  Steel  Limited  is  much  less

 in  proportion  to  the  capital  invested  therein;

 whether  any  private  industrialists  have  also  been  consulted  to  find  out  the  ways  to

 increase  its  income;  and

 (c)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  to

 (c)  The  Paper  entitled  ‘Performance  of  Hindustan  Steel  placed  on  the  Table  of  the

 House  on  Sth  April,  1968,  bo  the  Minister  for  Steel,  Mines  &  Metals  gives  information  about

 the  low  capital  output  ratio  of  Hindustan  Steel  Ltd.  and  analyses  the  factors  responsible

 therefor.  It  also  indicates  the  remedial  measures  which  are  in  hand  or  are  proposed  to  be  taken

 to  improve  its  working  results.  Private  industrialists  have  not  been  consulted  in  this  matter.

 Stock  of  Coal

 1646.  Dr.  Surya  Parkash  Puri:  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:

 Shri  Ram  Avtar  Sharma:  Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  huge  stock  of  coal  is  accumulating  due  to  the  entire  quantity
 of  coal

 not  being  transported  from  the  coal  fields;

 (b)  whether  it  is  also a  fact  that  coal  is  being  sold  at  higher  prices  at  some  places  due

 to  its  irregular
 supply  ;

 (८)  if  so,  Government’s  decisions:  in  the  matter;  and

 (d)  the  time  by  which  adequate  transportation  facilities  for  coal  would  be  made  available

 The  Deputy  Minister  in  the  M  uistry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)  :

 (a)  ‘here  has  been  a  slight  increase  in  pit  head  stocks  as  on  31-5-68,  as  co wh ध्ध् Ih  pared  to  the

 earlier  months.  The  increase  is  partly  due  to  increased  production  and  difficulties  in  trans-

 Dortatian  in  certain  section.
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 (b)  Consequent  upon  decontrol  of  coal  prices  from  24-7-67,  prices  are  mutually  agreed

 upon  between  the  producers  and  consumers  and  specific  complaints  of  higher  prices  of  coal

 owing  to  its  irregular  supply  have  not  come  to  the  notice  of  Government.

 (c)  &  d)  Railways  are  considering  the  problem.  Of  late  they  have  agreed  to  increase:

 rales  for  coal  in  certain  areas.

 Laying  of  New  Railway  Lines

 1647.  Dr  Surya  Prakash  Puri:  Shri  Shiy  Kumar  Shastri: i
 Ram  Avtar  Sharma:  Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  further  decisions  have  been  taken  in  regard  to  the  laying  of  new  railway

 lines;

 (b)  if.so,  the  policy  adopted  in  that  regard;  and

 (c)  the  time  by  which  this  work  would  be  started?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Peonacha)  :  (a)  No.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 राष्ट्रीय  कोयला-विकास  निगम  सम्बन्धी  समिति

 1648.  श्री  पाण  :  क्या  खान  तथ  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  कार्य  संचालन  पर  प्रतिवेदन  देने

 के  लिये  एक  समिति  गठित  की  गयी

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  ate

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 तथा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम राम
 :  हा ं।

 समिति  ने  wet  पहली  रिपोर्ट
 17  1968 को  दी  I

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  /  निष्कर्षों  पर  कभी  विचार  हो  रहा  है
 ।

 रूस के  सहयोग  से  जूता  निर्माण  कारखाना

 1649.  श्री  क०  लकप्पा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूसी  सहायता  से  स्थापित  किये  जाने  वाले  जूते  बनाने  के  प्रस्तावित

 कारखाने  को  कानपुर  से  रायबरेली  बदल  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद शफी
 :  (*)  तथा  (%  रूसी  सहायता

 से  स्थापित  किये  जाने  वालेਂ  जूते  के  कारखाने  का  प्रस्ताव  प्रभी  विचा  राधीन  है  तथा  इसके  ब्यौरे  wet

 तैयार  नहीं  किये  गये  हैं
 ।

 अतः  कारखाने  को  कानपुर  से  रायबरेली  बदलने
 का

 प्रश्न  नहीं  उठता  t
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 लघु  उद्योग

 1650.  भी
 क०  लक प्पा

 :
 कया  औद्योगिक विकास

 तथा  समवाय-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  समाप्त  होते  जा  रहे  हैं  |

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 इन्हें  ठोस  पर  खड़ा  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  wat  श्रहमद  ):

 स्वयं इच्छा
 से  पंजीबद्ध  होने  वाले  लघु  औद्योगिक  कारखानों  की  संख्या  1954 में  एक  छोटी

 सी  संख्या से  बढ़  कर  1964  में  60,000  तक  पहुंच  गयी  तथा  इस  समय  इनकी  संख्या  1,  20,000

 है  जिससे  यह  प्रकट  होता  है  कि  देश  में  लघु  उद्योग  समाप्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।

 ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हिमालय  की  खनिज  सम्पत्ति

 1651.  att  क०  लक प्पा  :  क्या  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 का  है
 कया

 यह
 सच  है

 कि

 हिमालय  की  छिपी  हुई  खनिज  सम्पत्त
 का  पता  लगाने  का  सरकार

 '

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिये  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 खान
 तथा  SL  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री

 राम
 कौर  हिमालय

 का  व्यवस्थित  ग्रा घार भूत  भूवैज्ञानिक
 खनिज  संसाधनों  का  ऊर्जा  संसाधनों  का

 प्रध्ययन  और  भू प्रदेश  का  मूल्यांकन  का  कार्य  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  जाना

 अस् तावित है  ।

 | जी  नहीं  ।  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लट
 भारत  बैरल  एण्ड  मेन्यफक्वारिंग

 कम्पन  ह

 1652.  श्री  स०  मो०  बनर्जी :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  7

 1968  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या
 9871  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसर्स  भाਂ
 त  बैरल एण्ड  ड्रम  मै  न्यफैक्चारिंग  कम्पनी  के  पास  यथोचित

 लाइसेंस  प्राप्त  डामर  के  ढोल  बनाने  का  एक  संपंत्र  किन्तु  यह
 क

 ७०,
 ई  वर्षों  से  प्रायः

 बेकार  पड़ा

 हुआ  है  क्योंकि  उनको  कच्चे  माल  के  आवंटन  के  लिये  कोई  सीमा
 रीलें  |  नहीं  की  गई  हैं  ;  ॥
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 ह ee

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डामर  के  ढोल  बनाने  के  संयंत्र  की  क्षमता  का  निर्धारण  1964

 में  किया  गया  किन्तु  अभी  तक  उसको  पुरा  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  निर्धारित  क्षमता  कितनी  है  कौर  उनको  इसके  अनुसार माल  न

 बेने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  संयुक्त  संयंत्र  समिति  ने  भी  उन  के  लिये

 कच्चे  माल  का  नियतन  करने  से  इंकार  कर  दिया  क्योंकि  सरकार  ने  न  तो  उनके  लिये  सिफारिश

 की  है  शौर  न  ही  उनकी  निर्धारित  क्षमता  बताई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कराये मंत्री  फखरुद्दीन अली  अहमद  तथा

 मेसर्स  भारत  बैरल  एण्ड  ड्रम  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  (sto)  बम्बई  जिनहें  तारकोल  के

 ढोल  बनाने  का  लाइसेंस  मिला  हुमा  है  श्री  उत्पादन  की  जो  थोड़ी  मात्रा  में  ही  होता

 सूचना दे  रद  हैं  ।  चूंकि  तारकोल  के  ढोल  की  चादरें  तेल  शोधक  कारखानों/तिल  कम्पनियों  को

 उनके  तारकोल को  उत्पादन  की  पैकिंग  सम्बन्धी  आवश्यकताओं के  आधार  पर  दी  जाती हैं  ।

 इसलिए  इस  कम्पनी  या  दूसरे  किसी  निर्माता  को  कच्चे  माल  के  की  का  प्रश्न

 qi  नहीं  उठता |

 तथा  इस  कम्पनी  की  तारकोल  के  ढोल  बनाने  की  एक  पाली  के  आधार  पर

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  7,84,  000  संख्या  प्रति  वर्ष  है  ।  इनकी  क्षमता  को  ated के  लिए  इस

 कारखाने का  निरीक्षण  1964  में  किया  गया  था  किन्तु  इस  निरीक्षण  के  परिणाम  के  शिखाधार

 पर  स्वीकृति  की  दृष्टि  से  विचार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इसी  बीच  1965  में  तेल  कम्पनियों

 नी  आवश्यकता  को  झांकने  सम्बन्धी  तकनीकी  अधिकारियों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  कौर  उसमें  दी

 गई  कुछ  बातों  जांच  करना  आवश्यक  था  ।  कम्पनी  को  भी  सुचित  कर  दिया  गया  था

 कि  उनकी  तारकोल  के  ढोल  बनाने  की  क्षमता  का  पुनरीक्षण  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सभी  तारकोल  के  ढोल  निर्माताओं  को  पता  है  कि  कच्चे  माल  का  श्रावन्टन  उपभोक्ताओं

 के  हाथ  में  है  जैसा  कि  उपर्युक्त  भाग  तथा  में  बताया  गया  है  इसलिए  संयुक्त  संयंत्र

 समिति  द्वारा  इस  कम्पनी  को  कच्चे  माल  का  सीधे  श्रावन्टन  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 तेल  के  ढोलों  are  तारकोल  के  ढोलों का  निर्माण

 1653.  श्री स०  मो०  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री 7  1968 के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  9872  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1965-66
 के  ड

 1967-68
 तक  की  प्रविधि  में  तेल  के  ढोलों  शर  तारकोल

 के  ढोलों  के  निर्माण  के  लिये
 18

 गेज  और
 24

 गेज  इस्पात  की  चादरों  के  लिये  प्रत्येक  तेल

 समवाय  को  अलग  अलग  कितने  मूल्य  के  झ्रायात  लाइसेंस  दिये  गये  ;

 देशी  इस्पात की  चादरे  देने
 ak

 उन  उपभोक्ताओं की  बजाय  जिनके  पास  निर्माण करने

 के  संयंत्र नहीं  केवल  लाइसेंस  प्राप्त  निर्माण
 संयंत्रों

 के  मालिकों को  ही  आयात  लाइसेंस  देने

 के  प्रस्ताव  पर  सरकार  को  विचार  करने  में  क्या  आपत्ति  है  ;  श्र

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देशी  इस्पात  की  अथवा  आयात  की  गई  इस्पाती  चादर

 जो  ऐसी  तेल  कंपनियों  को  मिलती  जिनके
 पास  निर्माण  संयंत्र नहीं  अपनी  पसन्द  के  निर्माण
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 1890

 संयंत्रों
 के  मालिकों  में  बांट  दी  जाती  जिसके  फलस्वरूप  कुछ  कारखानों  में  तो  पूरी  क्षमता  से

 नाम  होता  है  कौर  कुछ  कारखाने  बेकार  पड़े  रहते  हैं  कौर  अलाभकारी  रहते  हैं
 ?

 सान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  राम  सेवक  ):

 प्रश्न  में  पूछी  गई  सभी  बातों  के  बारे  में  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल पर  रख

 जायेगी  ।

 ज्यो  ce  2

 यू  fi  i

 1654,  श्री स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-रॉय स्टैंडर्ड

 वैक्यूम  ore  रिफाइनरी के  बारे  में  7  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9870
 के

 उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सारी  जानकारी  इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  ):

 नही ं।

 तथा  wat  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  हुई  इसकी  भी  कई  बातों  पर

 की  झ्रावश्यकता  है  ।  इनके  पूर्ण  जो  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  कौर  जिसके

 शीघ्र  ही  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  |

 स्टेंडर्ड  डम  एण्ड  बैरल  कम्पनी

 1655.  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  7

 1968  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  1685  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैससं  स्टैंडर्ड  ड्रम  एण्ड  बैरल  कम्पनी  को  उसके  वर्तमान  शभ्रौद्योगिक  उपक्रम  का

 विस्तार  करने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जाने  से  पहले  उसने  श्रौद्योगिकीय  उपक्रम  पंजीकरण  तथा

 लाइसेंसीकरण  नियम  1952  के  नियम  7  के  अन्तर्गत  सभी  अपेक्षित  श्रौपचारिकताशओं  का  पालन

 किया था  ह

 अपना  तेल  ढोल  निर्माण  कारखाना  संकरी  से  ट्राम्बे  ले  जाने के  लिये  अनुमति

 कब  दी  गई  थी  तथा  उस  कारखाने  को  कब  वहां  ले  जाया  गया  ;  कौर  किस  मास  किस  वर्ष

 सक  उसने  तेल  के  ढोलों  का  निर्माण  किया  ;  atc

 ट्राम्बे  में  तेल  के  ढोल  शौर  डामर  के  ड्रम  बनाने  का  काम  उसने  किस  महीने

 किस  वर्ष  किया  ?

 विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  (  श्री  फजरुद्दीन अरली  अहमद  )
 :  से

 फल  स्टैंडर्ड  डूम  एण्ड  बैरल  मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी  द्वारा  11  1958  में  प्रचुर  विस्तार

 तथा  कारखाने  को  सेबरी  से  ट्राम्बे  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  आवेदन  दिया  गया  था
 ।

 रण  की  अनुमति  कम्पनी  को
 31  अवकट्बर, ध  1958

 को  भेज  दी  गई  थी  इसके  पश्चात्‌  प्रचुर
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 Written  Answers  Sravana  8,  1890  (Saka)

 विस्तार  के  लिए  प्रौद्योगिक  लाइसेंस
 20  1959  को

 भेजा  गया  था  शेष  जानकारी  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 त्रिपुरा के  लिये  रेलवे  सुविधायें

 1656.  श्री  समर  गृह
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  समूचे संघ  राज्य  हरिपुरा  का  area  के  साथ  तेल-सम्यक  स्थापित  करना  बहुत

 ;  ak

 यदि  तो  अगरतला  सहित  त्रिपुरा  के  सभी  महत्वपूर्ण  नगरों  में  रेलवे  सुविधायें

 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कायेवाही  करने  का  सरका  का  विचार है
 ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  वे०  ह: हू  पूनिया )  श्र  त्रिपुरा  तक  रेलवे  की  सुविधा  देने  के

 उद्देश्य  से  तीसरी  योजना  में  कलकालीघाट  से  धर्मनगर  तक  एक  नयी  लाइन  बनायी  गयी  थी
 ।

 aaa  की  बेमानी  कठिन  स्थिति  को  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  त्रिपुरा  में  किसी  नयी  लाइन  के

 निर्माण  की  संभावना नहीं  है  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  को  रात्रि  भत्ता

 1657.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  23  अप्रैल  1968  के  अ्रताराँकित  प्रश्न  सख्या

 8177  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  मुजफ्फरपुर  भ्रांत

 कटियागंज  के  कैरिज  atk  मैकेनिकल  विभागों  के  कर्मचारियों  को  रात्रि  भत्ते  को  बकाया  राशि  देने

 के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसका  व्यौरा  कया  ह

 यदि  तो  विलम्ब  हाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  वे ०  Ho  पूनिया

 1-8-62  से  1-4-1967 तक  सवारी  प्रौढ़  माल  डिब्बा
 डिपो

 के  नामित  ator

 के  कर्मचारी  रात  की  ड्यूटी  भत्ता  पाने  के  पात्र  थे  बशर्तें  उन्होंने  जाने  वाली  या  यात्रा  समाप्त  करने

 जान  वाली  16  से  म्यूजिक  मालगाड़ियों  की  जाँच  कर  ली  हो  ।  इस  मापदंड  के  आधार  पर  बरौनी

 दरभंगा  नरकटियागंज  स्थित  सवारी  कौर  माल

 डिब्बा  डिपो  के  कर्मचारी  शुरू  में  भत्ता  पाने  के  पात्र  नहीं  थे  ।  बाद  इस  सम्बन्ध  में  ज़ो  छानबीन  की

 उसके  फलस्वरूप  यह  देखा  गया  कि  गाड़ियों  की  संख्या  बढ़  जाने  के  कारण  नरकटियागंज

 दरभंगा  स्थित  सवारी  शर  माल  डिब्बा  डिपो  के  कर्मचारी  क्रमशः  1963  ग्रोवर  1965  से  भत्ता  पाने

 के  हकदार  कर्मचारियों  की  संख्या  शौर  उनको  दी  जाने  वाली  रकम  का  हिसाब  लगाया  जा  रहो

 है  ara  है  19  8  के  अन्त  तक  इसका  भुगतान  कर  दिया  जायेगा  |

 जिस  अ्राधार  पर  रात  की  ड्यूटी  का  भत्ता  दिया  जाता  उसे  1-4-1967  से  श्र  उदार

 बना  दिया गया  ।  अब  470  रुपये  तक  वेतन  पाने  वाले  श्रेणी  171  और  प  के  सभी  कर्मचारी

 जो  काम  के  घंटों  से  संबंधित  विनियमों  के  अन्तरगत  या  कोटि  में  वर्गीकृत  किये  गये

 | हैं  रात्रि  का  भत्ता  पाने  के  पात्र  हैं  गौर  इसके  भ्रनुसार  उन्हें  भत्ते  की  की  जा  रही  है

 सवाल  नहों  उठता  |
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 लिखित  va र 30
 1968

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  arian चावलों  में  पदों  की  वर्ग निति

 1658.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  23  1968  के  अ्रताराँकित प्रशन  संख्या

 8176  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  गोरखपुर  इज्जतनगर  वर्कशापों  में  20  प्रतिशत

 पदों की  वर्गोन्नति  करने  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  शौर

 यदि  तो  विलम्ब  होनें  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  चे०  उच्च्  (#)

 गोरखपुर
 ah  इज्जतनगर के  यांत्रिक  कारखानों  के

 संबंध  कुछ  कर्मचारियों
 के

 मामलों  को  वर्गोन्नति  के  arent  को  क्रियान्वित  किया  जा  चुक  लेकिन  समस्तीपुर  के

 यांत्रिक  कारखाने
 के  मामले

 में  कुछ  विशेष  कठिनाइयों के  कारण  उन  आदेशों  को  पहले  क्रियान्वित

 नहीं  किया  जा  सका
 ।  अब  जल्दी  ही  उनके  क्रियान्वित  हो  जाने  की  राशा  है

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कर्मचारियों  का  कार्य क्राल

 1659.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  23  1968  के  भ्र तारा कित प्रश्न  संख्या

 9175  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?.

 रेल  मंत्री  (  श्री  चे०  मु०
 :  a  at  |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 (7)  संवात  नहीं  उठता  |

 में  रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1515/68]

 भारत का  निर्यात  व्यापार

 1660.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  7  1968  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 9940  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंदी  के  प्रारम्भ से  हमारे  निर्वात  संवर्धन  प्रयत्नों के  परिणामस्वरूप  समाजवादी

 श्रफेशियाई  तथा  विकसित  पु  विवादी  देशों  के  सम्बन्ध  में  क्या  तुलनात्मक  परिणाम  प्राप्त  हुए

 क्या  पेट्रोलियम  के  बदले  में  अरब  तथा  अन्य  मध्य-पूछें  देशों  को  इंजीनियरी  का

 सामान  तथा  वस्तुएं  निर्यात  करने  के  जिनकी  उन्हें  प्रा वश्य कता  क्या  प्रयत्न  किये  गये
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 यदि  तो  उनका  क्या  निकला  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  यद्यपि
 हमारे  निर्यात  सबर्धनात्मक उपायों

 के

 प्रभाव  को  उन  wea  तत्वों  के  प्रभावों  से  wad  करना  कठिन  है  जो  निर्यात  पर  असर  डालते  हैं  जसेਂ

 देश  तथा  विदेश  दोनों  में  ही  माँग  ate  पूर्ति  की  स्थिति में  ale  उन्हें  व्यापारिक मंदी  के  पु

 उसके  grees  से  किये  गये  प्रयत्नों  से  सम्बद्ध  करना  कठिन  2,  तथापि  विभिन्न  देश  समह को  हमारा

 निर्यात  निष्पादन  पटल  पर  रख  गये  विवरण  में  )  से  देखा  जा  सकता है  |

 यद्यपि  हमारे  निर्यातों  के  माध्यम  से  भारत  तथा  मध्य-पुर्व  के  देशों  में  पने  व्यापारिक

 भागीदारों  की  अरयात  श्रावश्यकताश्रों  को  जिनमें  इंजीनियरी  साल  शादी  शामिल  पुरा

 करने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाता  है  तथापि  वस्तु  विनिमय  के  oar  पर  इन्हें  पेट्रोलियम  के

 बदले  नहीं  दिया  जाता  जसा  कि  प्रश्न  में  अभिप्रेत है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दन  देशों  के  साथ  विद्यमान  व्यापार  व्यवस्थाओं  को  जिन  में  व्यापार  विन्यास  में  कुछ

 लचीलापन  रखा  गया  है  ौर  जो  अपनी  व्यापारिक  पद्धतियों  के  श्रनरूप  समुचित  रूप

 से  सन्तोषजनक  माना  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1516/68},

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यतीत  राय

 1662  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय  राष्ट्रीय  alee  राय से  भी  कम

 हो  गई  है  जबकि  कुछ  ही  वर्ष  पुर्व  यह  राय  औसत  से  बहुत  ates  थी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  17  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  में  इस  प्रति  व्यक्ति  प्राय  की  कमी

 का  कारण  यह  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश
 को

 केन्द्र  दवारा  उद्योगों  में  लगाई  गई  पू  जी
 का

 उचित
 भाग

 नहीं  मिला

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  को  प्राथ

 मिलता बने  का  ताकि  वह  राज्यों  के  समकक्ष  ar  ate

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो मंत्री  (  श्री फखरुद्दीन श्रली  अहमद  )  :  |

 1960-61  से  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय  झ्रौसत  राष्ट्रीय  प्राय  से  कम  रही  है  ।  1951-68

 के  दौरान  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं पर  लगाई  गई  कुल  2449  '  7  करोड़  रु०  की  धन  राशि

 मैंने  उत्तर  प्रदेश  के  भाग  में  147.  9  करोड़  रुपये  आये  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  लिए  स्थानों  का

 चुनाव  आधिक  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  दिया  जाता  इन  बातों  को  ध्यान  रखकर  नहीं  कि  प्रत्येक

 राज्य  को  कुल  पूजा  में  से  आनुपातिक  aa  मिलता  चाहिए  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अभी  भी

 विचाराधीन  है  atte  इस  बात  की  जानकारी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद हिदी दी  जा

 सकेगी कि  इस  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-कौन से  उद्योग  आरम्भ  किये  जाने  की

 संभावना है  ।
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 0  (crx )  लिखित  उत्तर
 he,

 मोटर  गेज  डोजल  इंजन

 1663.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  rh

 क्या  यह  सच  है  कि  डीजल  इंजन  निर्माण  कारखाना  वाराणसी  में  मीटर  गैज  डीजल

 इंजनों  का  निर्माण  प्रारम्भ  किया  ak

 यदि  तो  कब  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  चे०  |: ब  पूनिया  )

 (q ध  )  वर्तमान  योजना  के  अनसार  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  में  1968-69  के  दौरान

 मीटर  गेज  डीजल  रेल  इजनों  का  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 नमक  उद्योग  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  प्रादेशिक  समवाय-नार्थ

 1664.  शी  विद्वान  पाण्डेय  :  क्या  ब्ॉद्यीगिह  बि  हात  तथा  सिवाय-कायदे  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नमक  उद्योग  सम्बन्धी  केन्द्रीय  तथा  प्रादेशिक  सलाहकार

 बोर्डों  को  पुनर्गठन  किया  है  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  शर  प्रादेशिक  सलाहकार  ast  के  नाम  क्या

 इन  बोर्डों  पर  कितना  व्यय  किया  गया  a

 इन  बोड़ो  के  विस्तृत  कृत्य  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  eft  फखरुद्दीन  alt  अ्रहमद  जी

 हा  |

 नमक  के  लिए  एक  केन्द्रीय  सलाहकार  बोर्ड  है  ौर  प्रादेशिक  सलाहकार  बो

 उदाहरण  के  लिए  ——

 (1)  नमक  का  मद्रास  प्रादेशिक  सलाहकार

 (2)  नमक  को  ऑंगन-प्रदेश  प्रादेशिक  सलाहकार

 (3)
 नमक

 का
 पश्चिम  बंगाल  तथा  उड़ीसा  प्रादेशिक  सलाहकार

 (4)  नमक  का  गुजरात  प्रादेशिक  सलाहकार

 (  उ  )  नमक  HT  महाराष्ट्र  प्रादेशिक  सलाहकार

 (6)  नमक  का  राजस्थान  प्रादेशिक  सलाहकार  बोलें  ।

 उपर्युक्त  बोर्डों  का  पुनर्गठन  पिछली बार  14-6-1968  को  किया  गया  कौर

 14-6-68  के  बाद
 अभी

 तक  इन  पर  कुछ  भी  व्यय  नहीं  किया  ।  इन बोर्डों पर  पहले  किया

 गया  वार्षिक  औसत  खर्चे  निम्न  प्रकार  है

 2700  रुपये केन्द्रीय  सलाहकार  बोड़

 समस्त  प्रादेशिक  सलाहकार  बो  2800  रुपये
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 बोड़ो  के  कार्य  निम्न  प्रकार  है
 --

 नमक  का  केन्द्रीय  सलाहकार  बोड़

 भारत  सरकार  को  नमक  उपकर  1953  की  धारा  3  के  अधो  लगाये  गए

 नमक  उपकर  से  होने  वाली  wre  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सलाह  देना  और  नमक  उद्योग के

 विकासਂ  के  उपयुक्त  उ  पाय  करने  के  लिए  सामान्य  रूप  से  सिफारिश  करना  जैसे

 (1)  अ्तुसंधान  आदर्शों  फार्मी  तथा  नमक  के  कारखानों  कौ  स्थापना  करना

 उसकी  देख-भाल

 (2)  नमक  की  श्रेणियाँ  निर्धारित  करना  are  उसको  किस्म  में  सुधार

 (3)  निर्यात

 (4)  नमक  निर्माताओं  में  सरकारी  प्रयत्नों  को  बढ़ावा  देना  पौर  प्री त्सा हून

 क
 (  )  नमक  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  के  कल्याण  को  बढ़ावा  गैर

 (6)  नमक  उद्योग  के  सामान्य  विकास  के  सम्बन्धित  कोई  अन्य  मामला  |

 नमक  के  प्रादेशिक  सलाहकार  बोर्ड

 जहाँ  तक  उनके  अपने  संबंधित  क्षेत्रों  का  संबंध  है  नमक  के  केन्द्रीय  बोर्ड  को  इन्हीं

 अधार  पर  सिफारिशें  करना  |

 रेलवे  चिकित्सा  अधिकारी  संघ

 1665.  श्री  क्या  रेलवे  मन्त्री
 2  1967  के  प्रश्न

 संख्या  242  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  चिकित्सा  प्राधिकारी  संघ  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की

 गईं

 यदि  उस  सम्बन्ध  में  जब  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  (  श्री  चे०  स०  :  ate  1-1-1966 से  रेलवे  सहायक

 aaa के  प्रेक्टिस  बन्दी  भत्ते  आदि  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  लिए  fea  गयें

 संशोधन  के  अनुरूप  एक  महत्वपूर्ण  संशोधन  किया  गया  था  जिसके  अनुसार  1400  सहायक  सर्जनों  का

 ग्रेड  श्रेणी [11  के  33  5--  650  रुपये  के  वेतन-मान  से  बढ़ा  कर  श्रेणी  के  350--900  रुपये  के

 बेसन-मान
 में  कर  दिया  गया

 ।
 इसके  बाद  रेलवे  के  डाक्टरों  की  सेवा  सम्बन्धी  शर्तों  सुधार

 किये  मये  हैं  जो  इस  प्रकार

 (i)  लोक  सेवा  आयोग  के  परामर्श  से  350--900  रुपये  11)  वेतन  क्रम  में

 सहायक  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  भर्ती  के  नियमों  में  यह  व्यवस्था  की  गयी  है

 कि  इस  वेतन  क्रम  की
 25

 प्रतिशत  रिक्तियों  को  रुपये  ITT)

 के  वेतन  क्रम  वाले  वर्तमान  लाइसेंसधारी सहायक  सर्जनों  की  पदोन्नति  करके

 भरा  जाना  चाहिए  |
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 (i)  रेलवे
 में

 अवर  प्रशासनिक
 ग्रेड

 के  चिकित्सा  श्रमिक  के  चार
 ate

 स्थायी  पद

 रुपये  तथा  विशेष  वेतन  100  रुपये  )  बनाये गये  हैं  ।

 (iii)  रुपये  के  ग्रेड  में  काम  करने  वाले  सहायक  चिकित्सा

 अधिकारियों को  श्रेणी  )  के  डिवीजनल  चिकित्सा

 अधिकारियों  के  पदों  पर  पदोन्नत  करने  के  विंमान  334  प्रतिशत कोटे  को  बढ़ा  कर

 50  प्रतिशत कर  दिया  गया  हैं  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  रेलवे  डाक्टरों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कुछ  कौर  प्रस्ताव

 भी  विचाराधीन हैं  ।

 रेलवे  भवन  में  शिकायत  अनुभाग

 1666.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ats  ने  रेल  नई  दिल्ल  जनता  की

 भाइयों  भ्र  सुझावों  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  शिकायत  अनुभाग  स्थापित  किया

 यदि  तो

 तक  कितनी  समस्याएं  श्र  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  किसके
 ्

 उन  पर  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  चे०  मठ  :
 जी  हां  ।

 रेल  भवन  स्थित  रेलवे  बोर्ड  के  कार्यालय  में  11  196  4  से  एक  शिकायत कक्ष

 काम  कर  रहा  है  ।

 11-8-1964
 से

 30-6-1968
 तक  रेल

 भवन
 के  शिकायत कक्ष  में  प्राप्त  कुल

 शिकायतों  और  सुझावों  की  संख्या  इस  प्रकार  t—

 (i)  संयुक्त  सदाचार  समिति  तथा  wae  सचिव  ar  सार्वजनिक  शिकायत

 गृह  मन्त्रालय  से  प्राप्त  शिकायतों  की  369

 (ii)  शिकायत  कक्ष  में  सीधे  ate  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  शिकायतों  ate  सुझावों  की

 ये  शिकायतें  किन्हीं  निर्दिष्ट  रेल  क्यारियों  के  विरुद्ध  नहीं  होतीं  ।

 शिकायत  कक्ष  में  प्राप्त  सभी  शिकायतों  ate  सुझावों  पर  रेलवे  बोर्ड  कार्यालय  के

 निदेशालयों में  कार्यवाई  की  जाती  है  ।

 1667.  श्री  विदघम्भरन :

 श्री  मंगला
 :

 क्या  रेलवे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमा री-तिरुनेलवेली  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  जांच  पूरी  हो  गई
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 तो  इस  लाइन  की  कुल  म्रनमानित  लागत  क्या  wie

 सरकार का  विचार  इस  लाइन
 का  निर्माण  कब

 आरम्भ  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री (  श्री  चे०
 :

 जी  हां
 ।

 लगभग  8'  6  करोड़ रुपये  ।

 जांच  से  पता  चला  है  कि  इस  लाइन  के  लाभप्रद  होने  की  सम्भावना नहीं  है  ।  इसलिए

 तूतुकुडी  बन्दरगाह  के  विकास  के  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  ate  भ्रमित  विकास  के  संकेत  दिखायी

 देने  तक  इस  परियोजना  पर  विचार  करना  उठा  रखा  गया  है  ।

 भारतीय  माल  का  निर्यात

 1668.  श्री  वीर  लाल  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष
 1967-68  में  2,000  करोड़  रुपये  के  माल के  ग्रसित  की

 तुलना  में  केवल  1,199  करोड़  स्वय  के  साल  का  निर्यात  किया गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  at  1965-66  मैं  प्रजाति  अवमूल्यन  से  पहले  वर्ष  में  1,269

 करोड़  रुपये  के  माल  का  निर्यात  किया  गया

 यदि  at,  तो  हमारे  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  विशेष  कार्यवाही  करने

 का  विचार

 क्या  यह  सच  है  कि  योजनाकर्त्ताद्नों को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  हमारे

 निर्यात मैं  6  से  7  प्रतिशत  तक  वृद्धि  होने  की  तराशा  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (  श्री  दिनेश
 :  1967-68 के  वर्ष  में  भारत  से  कुल  निर्यात

 निर्यात  1,198'  67
 करोड़  रुपये  मूल्य  का  हुआ  जबकि  कुल  1974' 28  करोड़  रुपये

 मूल्य के  थे  ।

 1965-66
 के  वर्ष  में  निर्यात  का  मूल्य  तब  1,268' 88  करोड़  रुपये  हो  गया  जब

 अवमूल्यन  के  बाद  रुपयों  में  व्यक्त  करने  के  लिए  उसमें
 57

 '
 5

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  गई  |

 अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किये  गये  उपायों
 को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  465 के  भाग  के  उत्तर में  23  1968 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  |

 आयोजना  आयोग  ने  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  चौथी  योजना  के  कुछ  उद्देश्यों  को

 जाना  है  तो  हमें  अपने  तीर्थयात्री  में  प्रतिवर्ष
 6-7  प्रतिशत की  वृद्धि  करना  ग्रावश्यक होगा  ।  इस  पर

 विचार किया  जा  रहा  है  कि  इसे  कसे  कार्यान्वित किया  जा  सकता  है  ।

 Hapur  Station

 +1669.  Shri  Shiv  Charan  Lal  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Ram  Charar  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 Northern

 (a)  whether  Government  have  received  any  estimate  from  the  Divisional  Superintendent,
 Railway,  Moradabad  in  regard  to  making  Hapur  Station  a  terminus;
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 (0)  if  so,  when  Government  sropose  to  make  that  station  a  terminus;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C."M.  Poonacha)  :  (a)  and  (b).  A  proposal  for  providing  addi-

 tional  terminal  facilities  at  Hapur  Station  is  under  examination.

 {c)  Does  not  arise.

 Train  Service  from  Hapur  to  Delhi  and  New  Delhi  Stations

 1670.  Shri  Shiv  Charan  Lal  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Ram  Charan

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no  adequate  facility  of  train  service  from  Hapur
 to  Delhi  and-New  Delhi  Stations  for  persons  coming  to  Delhi  and  New  Delhi  for  work  so

 as  to  enable  them  to  reach  their  offices  in  time  ;

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  people  of  Hapur  have  been  asking  for  this  facility
 for  along  time  and  they-have  also

 given
 a  represenation  to  Government  in  this  connec-

 tion  :  and

 (c)  if  30,  the  details  thereof  and  the  time  by  which  Government  propose  to  provide  thig

 factlity  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a).  No.

 (b)  and  (c).  Some  representations  have  been  received  for  introduction  of  an  additional

 train  from  Hapur  to  Deihi/New_Delhi,  which  has  not  been  found  feasible  owing  to  [lack  of

 traffic  justification  and  for  want  of  terminal  facilities  at  Hapur.

 राज्य  व्यापार  निगम  दारा  सोयाबीन के  तेल  का

 1671..  श्री  वि०  कठ  सोडा  थी

 श्री  तायनार  :  श्री  पी०  राममूर्ति  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अमरीका  से  सोयाबीन  का  तेल  आयात  करने

 के  लिये  हाल  ही  में  एक  करार  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 श्री  तक  कुल  कितने  तेल  का  रायात  किया  गया

 अरब  तक  कुल  कितना  तेल  बेचा  गया  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  हो  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी
 :

 तथा  आन्तरिक

 मूल्यों  को  स्थिर  करने  तथा  देश  में  खाद्य  तेलों  की  पूर्ति  बढ़ाने के  उद्देश्य  से
 पिछले  वर्ष  सरकार ने

 50,000  मे०  टन  सोयाबीन  तेल  का  एक  समीकरण  भण्डार  रखने  का  निश्चय  किग्रा  था  श्र  भारत  में
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 सोयाबीन  तेल  का  ग्रा यात  करने  के  लिए  उसके  नियतन  हेतु  अमरीका  सरकार  से  बातचीत  की  ।  उसके

 पास  वर्तमान  भण्डार  तथा  वनस्पति  फैक्टरियों  को  भ्र नुमा नित  बिक्री  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सरकार  के  अनुमोदन  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  165

 लाख  डालर  के  लगभग  17,000  मे०  टन  के  क्रय-प्राधिकरण  में  से  लगभग  56  लाख  डालर के

 जहाज  तक  निःशुल्क मूल्य  का  26,920  मे०  टन  सोयाबीन तेल  खरीदा  |  उपरोक्त  क्रय-प्राधिकरण

 के  मूल्य  के  बदले  में  प्रक्रिया  सरकार
 ने  108' 4  लाख  डालर  का  एक  नया

 क्रय-प्राथमिक पण  जारी  किया  है  |

 तरक  1,44,579  मे०
 टन  सोयाबीन तेल  का  आयात  किया गया  है  26,920

 मे ०  टन  प्रभी  समुद्री  मार्ग  मैं  है  ।

 1,15,  909  मे०  ठन  |

 सोयाबीन  तेल  का  आयात  समीकरण-भण्डार  बनाने  के  उद्देश्य  से  भी  किया  जाता

 भर  उद्योग  की  समस्त  ग्रान्तरिक  पूरी  की  स्थिति  तथा  मूल्य-स्तरों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  समय-समय  पर  वनस्पति  निर्मितियों  को  उसकी  निकासी  की  जाती है  ।

 कांगड़ा तथा  देहरादून  को  चाय  के  मानक  निर्धारित  करना

 1672.0  श्री  हेम  राज  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूं  कि  चाय  के  मानक  निर्धारित  करने  के  लिये  चाय  ने  कांगड़ा

 चल  श्र  देहरादून  की  हरी  तथा  काली  चाय  के  परीक्षण  किये  कौर

 यदि हां  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  मोहम्मद शफी
 :  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 साइकिल के  टायर  कौर  ट्यूब

 1673.  श्री
 हेम  राज

 :  कया
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो  मंत्री  यह  बताने फी

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 और

 देश  में  साइकिल  के  टायर  ate
 ट्यूब  कितनी  मात्रा  में  तैयार  किये  जा  रहे

 देश  में  उनकी  कितनी  मांग  है  तथा  उनको  कितनी  में  निर्यात  किया

 जाता है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य

 मंत्री  (  भी  फखरुद्दीन चली  :  गत

 तीन  वर्षों  में  साइकिलों  के  टायरों  atte  ट्यूबों  का  उत्पाद  निम्न  प्रकार

 aq
 e

 साइकिल  टायर
 साइकिल  ट्यूबों

 1965-66  18,453,686  संख्या  19,178,462  संख्या
 क

 1966-67  20,354,  463  ae  20,771,202  संख्या

 1967-68  22,792,072  संख्या  19,858,595  संख्या
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 देश
 में

 साइकिल
 के

 टायरों  तथा  ट्यूबों  में
 से  प्रत्येक  की  कुल  अनुमानित

 2  करोड ़है
 ।  साइकिल  के

 टायरों  श्र  ट्यूबों  की  निर्यात  सम्बन्धी  जानकारी  निम्नलिखित  है  :--

 साइकिल  टायर  साइकिल  ela

 1965-66  4,  46,  506  3,53,144

 1966-67  7, 28,  460  8,54,656

 1967-68  1,303,369  8,15,467

 तालगारा में  पदीकुन्नु  के  निकट  रेलवे  लाइन  पर  ऊपरी  पुल

 1674.  श्री  प्र॒०  क्‌०  गोपालन  :

 थ्री  5 ५  गोपालन :

 थी  नयनार :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 क्या  सरकार  को  कलन्नानूर  जिले  में  तालंगारा  में  पदीकुन्नू  के  निकट  रेलवे  लाइन  पर

 उपरि  पुल  बनाने  के  बारे  में  कासर  नगरपालिका  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त
 शौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्री चे०  साठ  :  तालंगारा में  पदीकुन्नू  के  निकट

 838  2-3
 किलोमीटर  पर  एक  ऊपरी  पुल  बनाने  के  लिये  कासर  गौड  नगरपालिका  परिषद्‌  से

 शक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है
 ।

 चूंकि  500  मीटर  की  दूरी  पर  ही  कासरगोड  कलनाद  स्टेशनों
 के

 बीच  838/9-10  किलोमीटर  पर  एक  ऊपरी  पुल  है  अतएव  इतनी  कम  दूरी  पर  एक  दूसरे

 पुल  बनाने  का  औचित्य  नहीं  है  ।  फिर  यदि  एक  दूसरे  ऊपरी  पुल  बनाने  की  झ्रावश्यकता

 अनिवार्य  समझी  जाती  है  तो  उसके  निर्माण  का  पूरा  खर्चे  नगरपालिका  को  वहन  करना  पड़ेगा  ।

 जैसे  ही  इस  तरह  की  कोई  योजना  नगरपालिका  द्वारा  अंतिम  रूप  से  इस
 के

 साथ

 प्रायोजित  की  जायेगी  कि  इस  पर  होने  वाली  लागत  को  वहन  करने  के  लिये  वह  तैयार  है  तो

 रेलवे  समुचित  कारवाई करेगी  ।

 मद्रास  में  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 1675.  श्री  बाब्राव पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मद्रास में  15-4-68 को  जो  19  कपड़ा  मिल  बन्द  पड़े  तथा  जिनके  बन्द  होने  के

 कारण  11,000  कर्मचारियों  के  रोजगार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  उन  मिलो ंके
 नाम

 क्या

 इन  मिलों  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  हुई

 मद्रास  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  के  लिये  जिन  मिलों  के  बारे  में  सिफारिश  की  है

 उनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक  के  लिये  कितनी  सहायता  देने  की

 सिफारिश की  गई  शौर
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 यदि  तो  उन  मिलों  को  शीघ्र  सहायता  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  मंत्री  मोहम्मद  शफी

 :  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  फर  रखा  जाता  ह  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1517/68]  |

 श्याम  प्रदेश  में  कोयले का  न  बिका  स्टाक

 1676.
 श्री  बाब् राव  पटेल  :  क्या  खान  तथा  ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 3
 करोड़  रुपये  का  जो  प्रदेश  की  कोठा गु डम  कोयला  खानों  के  कुल

 उत्पादन
 का  30  प्रतिशत  बिना  बिका  पड़ा  हुमा  इसके  क्या  कारण

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  इस  कोयले  के  लिये  किसी  खरीदार  के  न  होने  के  क्या

 कारण

 जमा  हो  गये  कोयलेਂ  के  स्टारों  को  बेचने  के  लिये  सरकार  का  क्या  अविलम्ब  कार्यवाही

 करने का  विचार

 क्या  इस  एकदम  कोयले  के  बिकने  तक  खानों  को  अस्थायी  रूप  से  बन्द  कर  दिया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम
 :

 सिंगरेनी  कोयला

 कम्पनी  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  पिछले  कुछ  वर्षों  में  10.3  लाख  मेट्रिक  टन  लगभग

 3  मदीने के  उत्पादन  की  मात्रा  तक  को गले-मुख  स्टाक  के  जमा  हो  जाने  के
 मुख्य

 काम
 यह  हैं

 (1)  लगातार  कुछ  वर्षों  से  फ्छिले  कुछ  समय  तक  वैगनों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  शर

 अनियमित रूप  से  दिया  जाना  |

 (2)  तीसरी  आयोजना  के  arta  दक्षिण  में  तापीय  बिजली  घरों  की  स्थापना  या

 विस्तार में  देरी

 (  3)  जल-विद्युत  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  में  उपलब्धि  जिसके  कारण  उस  प्रदेश  में
 तापीय

 बिजली  की  मांग  पर  दुष्प्रभाव  पड़ा  ।

 (4)  सीमेंट  के  कई  कारखानों  द्वारा  कोयले  के  स्थान  पर  तेल  का  प्रयोग  शुरु  करना  |

 (5)  खरीदारों  के  बाजार  में  उपभोक्ताओं द्वारा  चुने  हुए  वर्गों  के  कोयलेਂ  जिनका

 कम्पनी  द्वारा  उत्पादन  नहीं  तरजीह  देना

 जमा  हुए  काक  का  शझधिकतर  भाग  ढीले  कोयले  का  है  जो  कि

 बिजली  घरों  तथा  कागज़  श्र  ge  के  भुट्टों  आदि  उद्योगों  में  इंधन  के  रूप  में  प्रयोग

 किया  जाता  है  ।  कोयले  के  प्रयोग  से  तेल  के  प्रयोग  में  भ्रन्तरण  तथा  बाजार  की  निरन्तर  मन्दी  के

 परिणाम  स्वरूप  सीमेंट  फैक्टरियों  gra  कोयले  के  उपयोग  में  पर्याप्त  गिरावट ars  है

 झपने  जमा  हुए  माल  की  बिक्री  सुधारने  के  लिये  सभी  संभव  प्रयत्न  करने  के

 कोयलें  के  नये  प्रयोगों  के  झाड़दार  पर  कम्पनी  भरने  क्रिया-कलापों  में  विभिन्नता लाने  का  विचार

 कर  रही है  ।
 रेलवे  विभाग से  आवश्यक  वैगनों  की  प्राप्ति  के  लिये  भी  प्रयत्न  किये  जा
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 रहे  जिससे  कि  कोयले  के  खत्ते  लगने  तथा  परिणामस्वरूप  होने  अतिरिक्त  लागत  में  कमी

 हो  सके  ।

 ae  नहीं  ।  उत्पादन  में  स्थिर  व्यय  के  ऊंचे  स्तर  को  दृष्टि  में  रखते

 हानियों  तथा  स्टारों  को  कम  करने  के  लिये  कम्पनी  की  खानों  का  बन्द  किया  जाना  कार्य योग्य

 समाधान नहीं  प्रतीत  होता  ।

 जापानी  व्यापारी बल  की  भारत  यात्रा

 1677.  fo  To  भास्कर  att  fao  alo  शास्त्रो  :

 stl  धीरेन्द्र नाथ  देव  :  श्री
 राठ

 सिंह  देव
 :

 श्री  चेंगलराया  नायक

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  जापानी  व्यापार  दल  शीघ्र  भारत  आने  वाला

 यदि  तो  उसके  कब  तक  पहुंचने  की  सम्भावना
 और

 उसकी  यात्रा के  मुख्य  उद्देश्य क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  |  मुहम्मद el
 :  निकट  भविष्य  में

 किसी  जापानी  सरकारी  व्यापार  दल  के  भारत  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 तथा  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 ग्रामोद्योग  योजना  समिति

 1678.  श्री  fo  र  भास्कर :  श्री  चेंगलराया

 att  fao  नाम  शास्त्री :  श्री  रा०  राठ  सिंह  देव

 बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उच्चस्तरीय  ग्रामोद्योग  योजना  समिति  का  पुनर्गठन

 यदि  at,  तो  इसके  पुनर्गठन  किये  जाने  के  मुख्य  कारण  भ्र ौर

 योजना  झ्रायोग  से  ग्रामोद्योगों  को  प्रशासनिक  उत्तरदायित्व  के  हस्तांतरण  कौर  समिति

 के  पुनर्गठन  से  ग्रामोद्योग  के  विकास  में  कैसे  सहायता  मिलेगी
 ?

 mantra विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (sft  फखरुद्दीन  चली  अहमद
 :  हां  ।

 समिति  के  पुनर्गठन  का  मुख्य  कारण  ग्रामीण  उद्योगीकरण  में  सहायक  कार्यक्रमों  से
 सम्बद्ध  केन्द्रीय  मंत्रियों  तथा  ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध  संबंधित

 राज्यों के  उद्योग  मंत्रियों  को  सम्मिलित  करके  उसको  विशद  बनाना  था  ।

 ग्रामीण  औद्योगिक  परियोजनाओं  से  संबंधित  प्रशासनिक  जिम्मेदारी  का  योजना  आयोग

 से
 प्रौद्योगिक

 विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्रालय  को  हस्तांतरण  किये  जाने  ग्रामीण  औद्योगिक

 आयोजन  समिति  का  grey हो  इन  दोनों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास को

 बढ़ावा  मिलने  की  श्राशा है है  |
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 1679.  Shri  Jageshwar  Yaday :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Bombay-Howrah  line  of  the  Central  Railway  passes

 through  thehilly  region  of  Manikpur,  Arkundi,  Tikaria  along  the  Southern  border  of  Banda

 District  in  Uttar  Pradesh,  where  no  industry  has  been  set  up  So  far  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  no  industry  in  this  region  by  which  people  could

 get  employment  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  cement,  paper  or  stone  crushing  industries  in

 this  area :  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)  :

 (a)  to  (d)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 State  Trading  Corporation

 1680.  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  i

 (a)  the  details  regarding  Expensesਂ  under  the  heading  and  Loss  Accountਂ

 at  page  62  of  the  Annual  Report  for  the  year  1966-67  of  the  State  Trading  Corporation  :

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  total  amount  of  secured  and  unsecured  loans  on  the

 Liabilities  side  is  Rs.  977  lakhs  during  the  year  1966-67  while  during  the  last  year  it  was  Rs.

 584  lakhs  and  thatin  the  Profit  and  Loss  Account,  the  amount  payable  as  interest  has  beea

 shown  as  Rs.  93  lakhs  under  the  item  of  expenses  while  last  year  it  wasonly  Rs.  16  lakhs  ;

 and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  which  the  amount  of  interest  payable  has  increased  58  times

 while  the  amount  of  loan  has  only  doubled  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi)  :  (a)  to

 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Howse.

 Sale  of  imported  cars  by  State  Trading  Corporation

 1681.  Shri  Mrityunjay  Prasad:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  State  Trading  Corporation  sells  cars  brought  to  India  by

 the  foreign  diplomats  and  other  persons;

 (b)  if  so,  the  details  in  regard  to  personsਂ  and  whether  they  bring  these  cars  after

 obtaining  import  licences;

 (c)  the  number  of  foreign  cars  bought  by  the  State  Trading  Corporation  from  the

 ‘foreign  diplomats  and  other  persons  separately  during  the  last  three  years:  and

 (d)  the  policy  of  Government  in  regard  to  the  import  of  cars  from  foreign  countries?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  Yes,
 Sir.
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 (b)  Other  persons  are  non-privileged  foreign  nationals  and  Indian  nationals  who  import
 cars  on  payment  of  duty  after  obtaining  import  licences

 (c)  A  statement  is  attached

 (d)  Import  of  cars  is  allowed  only  as  personal  baggage  There  18  no  provision  for

 imports  for  sale  Licences  are  normally  issued  to  the  following  4  categories  of  importers  other

 than  members  of  the  Foreign  Diplomatic  Corps  or  foreign  missions  in  India

 (i)  Foreign  national  coming  to  India  on  assignment  with  industrial  undertakings/

 Government  projects

 (ii)  Indian  nationals  other  than  Government  employees  returning  to  India  for  permanent

 settlement

 (li)  Government  employees  posted  In  Indian  Embassies/misslons  abroad  or  United

 Nations/its  agencies  who  return  to  India  after  completion  of  their  assignment

 (iv)  Repatriates  from  East  Africa  returning  to  India  for  permanent  settlement

 Imports  of  cars  by  members  of  Diplomatic  Corps  of  foreign  missions  in  India  are

 exempted  from  import  trade  control  restrictions

 (Placed  in  the  Library,  See  No.  LT/1518/68)

 Central  Industrial  Advisory  Council

 1682.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri :  Will  the  Minister  of  Indastrial  Development  and
 Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 a)  whether  it  is  a  fact  that  a  meeting  of  the  Central  Industrial  Advisory  Council  was  held
 In  the  first  week  of  July,  1968  in  New  Delhi;  an

 (b)  if  so,  the  matters  discussed  and  the  conclusions  arrived  thereat?

 The  Minister  of  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhroddin  Ali

 Ahmed):  (a)  The  Eleventh  meeting  of  the  Standing  Committee  of  the  Central  Advisory  Council

 of  Industries  was  held in  New  Delhi  on  the  2nd  July,  1968.

 (b)  The  items  included  in  the  Agenda  and  discussed  in  the  meeting  are  piven  in  the

 Annexure

 The  Standing  Committee  of  the  Central  Advisory  Council  of  Industries  is  a  deliberative

 and  advisory  body.  The  views  expressed  by  the  Members  of  the  Committee  are  under  examina-

 tion  of  the  Government

 STATEMENT

 (i)  Extent  to  which  there  is  recovery  from  recesslon--in  what  industries  and  what  the

 indications  are;

 (li)  to  the  4th  Planਂ  prepared  by  the  Planning  Commission—the  implica-

 tions  of  liberalisation  of  licensing  on  the  one  hand  and  protection  of  small  scale

 industries  on  the  other

 (iii)  Avoidance  of  repetitive’acquisition  of  foreign  know-how—desirability  and  practica-

 bility  of  common  acquisition  of  know-how  and  its  distribution;

 (iv)  Cases  of  industries  building  up  capacities  several  timesin  excess  of  the  capacities

 for  which  they  are  to  be  taken  in  such  cases

 (v)  Effective  co-ordination  between  large  scale  industries  and  small-scale  arcillary  units
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 Financial  Crisis  in  Coal  Industry

 1683.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  WulI  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  coal  industry  15  facing  a  financial  crisis  on  account  of  the

 increasing  cost  of  production  in  the  industry;

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard;  and

 (c)  the  estimated  demand  of  coalin  1970-71  and  its  percentage  to  be  met  by  the  public

 and  private  sectors  separately?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  and

 (b).  The  coal  industry  has  been  representing  for  price  increases.  The  Railways  have  agreed  to

 price  increases  of  Rs.  2/-  per  tonne  for  Selected  Grades  and  Re.  1/-  per  tonne  for  GradeI  coals.

 As  regards  coking  coals  supplied  to  steel  plants,  coal  washeries  and  cokeries,  a  price  increase

 of  Rs.  1-75  per  tonne  has  been  agreed  to.  An  additional  Re.  0.75  per  tonne  would  be  admissible

 on  a  satisfactory  solution  of  mutually  agreed  formulae  of  sampling.  It  has  been  decided  to

 impose  an  excise  duty  of  Rs.  0.75  per  tonne  on  all  coking  coal  raised  and  despatched  from

 collieries  in  the  country,  the  proceeds  of  which  would  be  utilised  exclusively  for  purpcses  of

 conservation  and  development  of  coking  coal.

 (c)  According  to  latest  estimates,  the  demand  for  coal  during  1970-71  may  be  of  the

 order  of  81.8  million  tonnes.  72%  thisis  expected  to  be  met  by  private  sector  and  28%  by

 public  sector.

 Import  of  Rubber

 1684.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  rubber  is  imported  from  abroad:

 (b)  if  so,  the  amount  of  foreign  exchange  spent  annually
 on  its  import;  and

 (c)  the  reasons  therefor  whereas  sufficient  quantity  of  rubber  is  available  in  our  country?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  Yes,

 Sir.  When  the  indigenous  production  of  natual  rubber  and  synthetic  rubber  is  not  adequate
 to  meet  the  fullrequirements  of  the  rubber  goods  manufacturing  industry,  imports,  to  the  extent

 necessary  to  cover  the  deficit,  have  been  allowed  by  Government.

 (b)  The  foreign  exchange  spent  on  the  import  of  rubber  (both  natural  and  synthetic)
 during  1966-67  and  1967-68  was  Rs.  11.42  crores  and  Rs.  4-38  crores  respectively.

 (c)  Imports  are  allowed  only  when  the  indigenous  supply  is  short  of  the  derard.  Gw'ne
 the  adequate  availability  of  rubber  in  the  country  no  fresh  licence  has  been  issued  and  no  old
 licence  revalidated  ,  for  the  import  of  rubber  since  April,  1967,  so  far  except  in  the  case  of  rubber
 allowed  under  the  export  replenishment  scheme  and  of  certain  special  types  ण्  synthetic  rubber
 which  are  not  produced  in  the  country.

 तकनीकी  विकास  महानिदेशक  के  कृत्य

 1685.
 श्री  नारायण  रेड्डी

 :  औद्योगिक  विकास
 तथा  समुदाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश में  प्रौद्योगिक  तथा
 विकास

 के
 सम्बन्ध  में  तकनीकी  विकास  महानिदेशक

 के  कृत्य क्या  हैं  ;
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 क्या  तकनीकी  — —  मह  निदेशक  ने  कोई  पत्त  प्रकाशित  किया  है  जिस  से  देश

 में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  कारखानों  की  विभिन्‍न  वस्तुओं  की  उत्पादन  क्षमता  दिखाई

 गई  गौर  यदि  नहीं  तो  इस  के  क्या  कारण  हें  ;

 संयंत्र  और  मशीनों  तथा  अन्य  प्रौद्योगिक  उपकरणों  के  ग्रायात  के  लिये  लाइसेंस  देने

 के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  किस  प्रकार  से  सरकारी  की  सहायता  करता  है
 ?

 तकनीकी प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद
 :

 विकास
 के

 महानिदेशालय
 &

 मुख्य-मुख्य  ः  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  उद्योगों  के  प्रायोजन  तथा  विकास  में  सहायता  करना  तथा  देश  के  सन्तुलित  एवं

 समन्वित  उद्योगीकरण  के  ढांचे  का  सुनिश्चय  करना

 (2)  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिए  विस्तृत  औद्योगिक  लक्ष्यों  का  निर्धारण  कौर  उनकी

 निरन्तर  समीक्षा  करना

 (3)  उत्पादन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  तथा  देशी  ster  की  प्राप्ति  के  अवस्था वद्ध  कार्यक्रमों  को

 सुनिश्चत  करना

 (4)  उद्योग  तथा  1961  के  अ्रन्तगंत नए झ्रौद्योगिक नए  शभ्रौद्योगिक

 एकक  स्थापित  करने  भ्रथवा  उत्पादन  एककों  के  विस्तार  के  लिए  प्राप्त

 अ्रावेदनों  की  तकनीकी  दृष्टि  से  जांच  करना  तथा  उन  पर  सम्बद्ध  मंत्रालयों  को

 सिफारिश  करना

 (5)  विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  किए  जाने  वालें  उद्योगों  में  सहयोग  की  शर्तों  की

 aaa के  बारे  में  परामशं  देना

 (6)  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  की  सुची  में  सम्मिलित  गैर  सरकारी  एककों

 तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  एकक  जो  महानिदेशालय  के  कायें  क्षेत्र  के  अ्रन्तगंत

 उत्पादन  में  लगे  हुए  से  कच्चे  इस्पात  शादी  के  आयात  के  लिए

 प्राप्त  आवेदनों  को  देश  में  उपलब्ध  माल  तथा  आवश्यकता  की  दष्टि  से  जांच

 करना

 (7)  निम्नलिखित  पर  सिफारिशें  करना  अथवा  परामर्श  देना

 आयात  तथा  निर्यात  नीतियां  निर्धारित  करना

 प्रफुल्ल  में  रियायत

 तकनीकी  व्यक्तियों  का  विदेशों  में  प्रशिक्षण

 (8)  देश  में  निर्मित  ने  होने  वाले  वैज्ञानिक  उपकरणों  तथा  यन्त्रों  के  आयात  से  आयात

 कर  शक्ति  प्रमाण-पत्न ज।री  करना  भ्र  संयंत्र  तथा  मशीनों  की  प्रारम्भिक  ,  स्थापना

 के  लिए  आवश्यक  कल-पुर्जों  को  आयात कर  मुक्ति के
 प्रमाण-पत्न  जारी

 रना  ,

 (9)  स्थापित  वास्तविक  रोजगार  की  स्थिति  मूल्यों
 शादी  से

 सम्बन्धित  औद्योगिक  शभ्रांकडों  का  संकलन  कौर  सम्बद्ध  मंत्रालयों  को  उनके  रुख

 से  अवगत  कराना
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 (10)  तकनीकी  c  कौर  इञ्जीनियरी
 तथा  गैर-इञ्जीनियरी  वस्तुश्नों  के  निर्यात  को

 प्रात्साहन  देना  ;

 सरकारी  संगठनों  जसे  औद्योगिक  वित्त  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास

 निगम  शादी  की  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  हसीनों  में  सहायता

 करना ;

 (12)  आयातित  सुलभ  कच्चे  माल  तथा  तैयार  उत्पादों  के  प्रतिस्थापन  खोजने  लिये

 अध्ययन  करना

 मुख्य  उद्योगों  की  स्थापित  क्षमता  तथा  उत्पादन  सम्बन्धी  जानकारी  तकनीकी  विकास

 के  महानिदेशालय  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  की  जाती  है  ।

 संयंत्र  तथा  मशीनों  att  दूसरे  उपकरणों  वस्त्र  श्रावित तथा  जूट  झ्रायुवत के

 काय  क्षेत्र  मान  वालों  को  क  आयात  सम्बन्धी  श्रावदनों  को  तकना  की  विक/स  के  सह

 निदेशालय  द्वारा  इस  दृष्टि  से  जांच  की  जाती  है  कि  ऐसी  वस्तुयें  के  आयात  की  अनुमति
 न

 दी  जाये

 जो  देश  में  ही  उपलब्ध  या  जो  देश  में  बनाई  जा  सकती  श्रथवा  जिनके  बदले  दूसरी  वस्तुएं  काम  में

 सकती हैं  |

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  निदेदाक्क  ate  की  नियुक्ति

 1686.  श्री  योगेन्द्र  फार्मा  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 ने

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  निदेशक  ate  कै  लिये

 att नियुक्तियां  पूरी  नहीं  की

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हे
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  राम  सेवक )  att  वर्तमान

 बोर्ड में  हूं  प्रभारी  दुर्गापुर  इस्पात  दो  सरकारी  प्रतिनिधि

 धौर
 घार  श्रंशकाल  निदेशक

 ।
 हाल  में  किये  गये  निर्णय  केਂ  अनुसार  परों  का  पुनर्गठन  पर  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 भारतीय  भतत्वीय  सर्वेक्षण  कार्यालय  ,  कलकत्ता

 1687.  श्री  योगेश  शर्मा

 शी  इन्द्रजीत  गप्त

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कलकत्ता  स्थित  भारत  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  4

 चौरंगी
 लेन  पर  नाम  के  फ्लैटों  के  ब्लाक  का  जो  कि  मैसर्स  बिड़ला  ब्रदर्स  लिमिटेड  के  बड़े

 अधिकारियों का  एक  ख  रुपये  प्रति  मास  किराया देता

 (3)  क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 इस  कार्यालय  में
 120  40  40  पैंट्रियां  शौर

 40  सामान रखने  के  कमरे  हैं  ;  श्रौर

 (7)  यदि  तो  क्या  कार्यालय
 को

 इन  कमरों  की  आवश्यकता  है
 ?
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 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  sft  TH
 :  से  भारतीय

 भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  कलकत्ता  की  एक  सीमित  दायित्व  कम्पनी  जिसका  नाम  मैसर्स  रत्नाकर

 बिल्डिंग्स  लिमिटेड  4  चौरंगी  पर  स्थित  एक  दस  मंजिला  भवन  किराये  पर  लिया

 है
 ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किये  गये
 निर्धाण

 के  श्रतुसार  भवन  का  किराया  सार्थक

 उपयोगी  क्षेत्र  के  लिये  96,679 रुपये  प्रति  मास  है  ।

 इस
 भवन

 में
 30

 सामान्य  मूत्रालय  ग्रोवर  24  शौचालय  हैं  जिनका  प्रयोग

 भवन  में  काम  करने  वाले  लगभग  900  अधिकारियों तथा  कमेंचारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 एल्युमिनियम  को
 मांग

 1688.  डा०  सेन  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1970-71  तक  एल्युमीनियम  की  कितनी  मांग  होने  का  भ्रनुमान  है
 ;

 एल्युमीनियम  उद्योग  की  ब्यान  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ;  कौर

 भविष्य  में  बढ़ने  वाली  मांग  को  प्रा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  राम
 :  1970-71 तक

 की  एल्यूमीनियम  की  मांग  का  श्रीमान  पहले  300,000  मीट्रिक  टन  के  लिये  30,000

 मैट्रिक टन  लगाया  गया  था  तथापि  मांग  के  अनुमान  इस  समय  समीक्षाधीन  हैं
 ।

 (@)  एल्युमीनियम  धातु  के  उत्पादन  के  लिये  वर्तमान  स्थापित  क्षमता  116,850  मीट्रिक
 ।

 धातु  की  बढ़ो  हुई  मांग  की  प्रति  करने  के  लिये  वर्तमान  तथा  नये  एककों  की  क्षमता  में
 पर्याप्त  विस्ता

 ए
 द्वारा  अतिरिक्त  क्षमता  की  स्थापना  के  लिये  लाईसेंस  दिये  गये  हैं  मंजूरी  दी  |गई  है  ।

 विभिन्‍न
 य

 जनाशन  को  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं

 ।

 चमड़ा  उत्पादन  सम्बन्धी समिति

 1689.  डा०  रानेन  सेन  :  कया  औद्योगिक  विंदास  तथा  समवाय-कायें  मंत्री  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  चमड़े  के  उत्पादन  सम्बन्धी  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;.

 (3)  यदि  तो  उसमें  की  गई  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें  क्या  कौर

 उस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 प्रौद्योगिक
 विकास  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री फखरुद्दीन चली  :..
 इस

 मंत्रालय  बड़ा  उत्पादन  सम्बन्धों  कोई  भी  समिति  गठित  नहीं की  है  ।.

 ste  प्रप्त  ही  नहीं  उठते  ।
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 के  माल  पर  निर्वात  er

 1690.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  पटसन  मिलों  की  संस्था  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  पटसन  के

 माल  पर  से  निर्यात  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  जाये  ;  और

 यदि  तो  सम्बन्ध में  सरका
 र

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  मोहम्मद  काफ़ी
 :  भारतीय  मिल

 संघ  पटना  के  माल
 पर

 से  निर्यात  शुल्क  समाप्त  करने  हेतु  समय  समय  पर  विभिन्न  अ्रभ्यावेदन  प्रस्तुत

 करता रहा  है  ।

 निर्यात  की  स्थिति  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन  करने  की  सरकार  की  सामान्य  नीति  के

 अनुसार  तथा  विभिन्‍न  विचारों  जिनमें  भारतीय  पटसन  मिल  संघ  के  अभ्यावेदन  भी

 शामिल हैं  ध्यान में  रखते हुए
 7  1968  से  पटसन  माल  की  कुछ  किस्मों पर  उन्हें  विदेशी

 बाजारों  में  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  बनाने  के  लिये  या  तो  निर्यात  शुल्क  कम  कर  दिये
 गये

 हैं  भ्रमणा  समाप्त

 कर  दिये गये  हे  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोयलें  का  उत्पादन

 1691.  श्री  हिम्मत  सिंहिका  :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय योजना  के  लिए  निर्धारित  किये  गये  कोयले  के

 दन  के  लक्ष्य  मूल  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  1970-71  के  लिए  निर्धारित  किये गये  लक्ष्य  से

 थोड़ा  सा  अधिक  है  ्र  क्या  यह  मूल  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  अपेक्षित  कोयला  उद्योग की  विकास

 की  दर  से  बहुत कम  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उपमंत्री  (  थी  राम  :  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना (  1969-74)  के  लिये  कोयले  के  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य  अभी  निर्धारित नहीं  किया  गया  |

 1970-71  में  कोयले
 की

 माँग  का  मूल  जैसा  कि  चौथी  पं  वर्षीय योजना  के  प्रारूप में

 खित  1060
 लाख  मेट्रिक टन  था

 ।
 कोयला  मन्त्रणा  परिषद्‌  का  हाल  ही  में  यह  विचार  था  कि  950

 लाख  मेट्रिक  टन  युक्तियुक्त  अनुमान  होंगा  |  योजना  आयोग  के  साथ  परामर्श  के  द्वारा

 श्यकताएं  झाँकी  जा  रही  हैं
 ।  इस  अस्थायी  माँग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नयी  पं  वर्षीय  योजना  के  दौरान

 कोयला  उद्योग  का  विकास  उससे  कम  ही  होगा  जितना  कि  मूल  पं  चवर्षीय  योजना  के  अधीन  होना  सोचा
 गया  था  |

 इसका
 कारण  कोयला  उपभोक्ता  खंडों  का  उतनी  तेजी  से  जितनी  की  पहले  प्रत्याशा

 विस्तार
 न

 होने  के  फलस्वरूप  माँग
 में

 वृद्धि  की  कम
 दरें  है  ।
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 कारों  के  सत्यों  में  करों  करा  योगदान

 1692.  को  हिम्मत सिह का  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (1)  कच्च  माल  (  )  पूंजीगत  सामान  और  )  गौण  मदों  पर  लगाये  गये  कर

 को  चुंगी  इरादी  समेत  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  में  निमित  एम्बेसेडर  प्रौढ़
 स्टैण्ड

 हैरल्ड  कारों  के  मूल्यों  में  करों  का  योगदान  कितना  होता  है

 इनमें  से  प्रत्येक  कार  का  कर-प्रश  इग्लैण्ड तथा ग्रन्य देशों में तथा  ग्न्य  देशों  में  निमित  समकक्ष

 कारों के  मूल्यों  में  कर-ग्रंथ  के  मुकाबले  कितना  कम  या  अधिक  है

 क्या  भारत  में  कर-प्रश  अन्य  देशों  की  बहुत  प्रतीक  जहाँ  से  इन  सब  माडलों

 की
 कारें  प्रारम्भ हुई  हैं

 यदि  तो  कर-ग्रंथ  धिक  होने  के  क्या  कारण
 भ्र ौर

 (=)  इसको  कम  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  ताकि  उनके  विदेशों में

 निर्मित  छोटी  कारों  के  निर्माताओं  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों
 की

 तुलना  कर  जाये
 ?

 औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्यो मंत्री  (att  फखरुद्दीन  att

 तीनों  मैचों  की  कारों  के  मुल्यों  में  कर  का  भ्रंश  इस  प्रकार  है

 ee

 कार का  मेक  27-7-68  कारखाने से  केन्द्रीय  बिक्री  कर  कारखाने  राज्य  बिक्री

 को  कारखाने  चलते  समय  चलते  समय

 से  चलते  समय  के  मलय  में  के  खुदरा  मूल्य

 का  सम्मिलित  पर  आधारित

 पूर्वी  झ्र
 पुरी  तरह मूल्य

 कच्चे  माल  पर  से  तयार  गाडी

 लगाये  जाने  पर  उत्पादन

 ताले  घरों ा  की  शल्क  तथा

 लगभग  रोशि  प्रतिभा

 a
 दर  झुठ  झुठ  रुठ  to

 एम्बेसेडर कार  14,892  2,130  1,855.87  472,94  801.3

 13,551  2,160  1,690.00  430.95  1,625.20

 स्टैण्ड  हैरा  es

 4  दरवाज़ों

 14,003  40  1,779.  20  455.67  1,737.41

 पूंजीगत  सामान  पर  लगाये  जाने  वाले  करों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।  चुंगी

 की

 दर  प्रत्येक  स्थान  पर  होती  है  ।
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 को  :  (7)  ——_—_ fereatt
 में  बनने  वाली  कारों

 के  मूल्यों  में
 करों  की  मात्रा  कितनी  है  नणणणण्णााणइ्णाणा इसकी

 जानकारी  तत्काल
 उपलब्ध  नहीं  है  ।.

 (=)  प्रशन ही  नहीं  उठते  ।

 साइकिल टायरों  का  स्तर  गिरना

 1693.  श्री  हिम्मत सिह का  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  सन्तरी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहाँ  सच  है  कि  साइकिल  टायरों  का  स्तर  काफी  गिर  गया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  रही  है

 कि  केवल  नण्छे  टायर  ही  बाजार  में

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केवल  कुछ  विशेष  ब्रांडों
 के  साइकिल  टायरों  तथा  ट्यूबों

 की  ही

 माँग  बहुत  अधिक  है  पौर  क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  इन्हीं  ब्रांडों  के
 टायर

 तथा  ट्यूब  भारतीय मानक

 संस्था  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  मानक  अनुरूप  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  मानकों  को  अनिवार्य  रूप  से  लागू  करने  के  बारे  में  विचार

 कर  रही  है
 ?

 औद्योगिक
 विकास  तथा

 समवाय-कायें  मंत्री
 (ott  फखरुद्दीन झली  प्रसाद

 :
 हाल  में

 साइकिल  टायरों  के  किसी  भी  निर्माता  के  टायरों  की  किस्म  में  गिरावट  ar  जाने  की  कोई  विशिष्ट

 शिकायत प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 उपभोक्ता  की  कुछ  विशेष  नाम  के  टायरों  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।  फिर  भी  उसका

 कारण  यह  नहीं  है  कि  केवल  ये  मार्के  ही  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  निर्धारित  मानकों  के  तुरुप

 होते हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम

 1694.
 थी  इन्द्रजीत  गुप्त

 :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  काम  काज  का  विस्तार  करते  का  विचार

 किया  श्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  मोहम्मद शफी  कुरैशी  )

 :  तथा  हाँ  ।

 निर्यातों  में  वृद्धि  तथा  विविधीकरण  करने  के  उद्देश्य  से  राज्य-व्यापार  निगम  तथा  सरकार  दोनों ही  उत

 व्यापारिक  अवसरों  का  पता  लगाने  पर  विचार  करते  रहते  हैं  जिनका  राज्य  व्यापार  निगम  उपयोग  कर

 सके  |  सरकार  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  को  कौर  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  सम्बद्ध  उत्पादकों  को

 सभी  प्रकार  की  आवश्यक  सहायता  दी  जायेगी  कि  सामान्यतया  निर्यात  बाजारों  में  अथवा  उन

 विशिष्ट  देशों  जिन्हें  भूतकाल  में  निर्यात न  किया  गया  नयी  मदों  का  प्रचलन  करे  |
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 रपये  में  भुगतान  बाले  व्यापारिक  करार

 1695.  श्री  देव को नन्द न  पाटोदिया  क्या  बाशणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  रुपये  में  भुगतान  करने  वाले  देशों  ने  मुख्यतया  रूस  ने  भारतीय  रुपये

 के
 म्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  गिरावट  के  कारण  प्रपने  उत्पादों  के  दाम  बढ़ा  दिये  हैं  उन्होंने  भारतीय

 उत्पादों  के  दामों  में  वृद्धि  को  मानने  से  इंकार  कर  दिया  है  जिससे  भारत
 को

 नुकसान  पहुंचा  है  सनौर  भार

 अ्रसंतुलन उत्पन्न हो गया है उत्पन्न  हो  गया  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  रूस  को  इस  बात  के  लिये  राज़ी करने  के  प्रयत्न

 अरब  तक  असफल  रहे  हैं  कि  या  तो  रूस  अपने  उत्पादों  के  दाम  न  बढ़ाये  या  अ्रपने  उत्पादों  क  दामों में

 वृद्धि  के  साथ  साथ  भारतीय  उत्पादों  के  दामों  में  विधि  की  अ्रनमति  दे  पौर  ae  तो  बातचीत इस

 समय  किस  स्थिति  में  है  पौर  उसका  क्या  परिणाम  निकलने  की  सम्भावना  है

 क्या  अवमूल्यन  के  बाद  हाल  में  हुए  अनुभव  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 रुपये के भगतान

 के
 भूगतान

 सम्बन्धी  करारों
 ''

 के  प्रति  सरकार  ने  अपनी  नीति  तथा  दृष्टिकोण बदला

 यदि  तो  प्रवमल्यन  के  बाद  की  प्रविधि  में  भारत  प्र  रूस  कौर  पूर्वी  यूरोप  को  ग्न्य

 देशों  के  बीच  व्यापार  पर  किस  प्रकार  कुप्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  नहीं  |  सोवियत  संघ  सहित  यूरोपीय  देशों  से

 जिन  मूल्यों  पर  किये  जाते  हैं  वे  सम्बद्ध  वस्तु झ्र ों  के  म्न्तर्राष्ट्रीय मूल्य  होते  हैं
 ।  रुपये

 के  प्रवमूल्यन  के  फलस्वरूप  ऐसे  मूल्यों  जब  उन्हें  रुपयों  में  व्यक्त  किया  वृद्धि  हो  गई
 |  फिर

 भी

 इसको  एसा  मामला  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सोवियत  संघ  waar  रुपये  में  भुगतान  करने  वाले  प्रत्य

 किसी  देश  ने  भारत  को  निर्यात  योग्य  अपने  उत्पादों  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  भारत  को

 इन  सभी  देशों  से  सम्बन्ध  लगभग  वैसा  ही  है  जैसा  कि  विश्व  के  शेष  देशों  के  साथ  है  |

 यह  कहना  भी  ठीक  नहीं  होगा  कि  सोवियत  संघ  सहित  पूर्वे  यू  रोपित  देशों  ने  भारतीय  उत्पादों

 के  मूल्य  में  किसी  वृद्धि  को  स्वीकार  करने  से  इंकार  कर  दिया  है  |  नये  अथवा  अतिरिक्त  निर्यात  शल्क  के

 लगाने  से  जो  वृद्धि  हुई  उसको  छोड़  कर  रुपये  के  भ्रवमूल्यत  के  परिणामस्वरूप  हमारे

 निर्यात  उत्पादों  के  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई
 ।  सोवियत संघ  सहित  ga  यूरोपीय देश  सम्बद्ध

 set  के  चालू  निर्यात  मूल्य  स्तर  पर  भारत  से  अपनी  खरीद  करते  रहे  हैं
 ।

 सोवियत  संघ  सहित

 पूर्वे  यूरोपीय  देशों  द्वारा  अ्रवमूल्यन  के  पश्चात्‌
 की

 खरीद  में  मूल्य झर  मात्रा  के  हिसाब  से  वृद्धि

 मिक

 से  प्रश्त नहीं  उठते  ।

 इस्पात का  मलय

 अ  on
 1697.  Wt  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  कया  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड
 के

 प्रधान ने

 इस्पात  के  मुल्य  में  वृद्धि  करने
 की

 सिफारिश  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  पूंजी  विनियोजन  पद्धति  को  देखने
 ते  यह

 पला  लगता  है  कि  ese  स्टील  fies  की  ger  में  आगामी

 कई  वर्षों  तक  इसमें  घाटा

 होता  रहेगा  तथा  इसमें  उत्पादन  लागत  अधिक  atk
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 ee  ———  लि  ee  ्  ——  पम्प  हय

 क्या  अन्य  इस्पात  उत्पादक  देशों  की  तुलना  में  भारतीय  इस्पात  की  लागत  अधिक  हैं  प्रौढ़

 यदि  तो  कितनी  अधिक  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  सेवक  )  सभी  प्रमख  उत्पादकों

 ने  जिनमें  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  भी  शामिल  सरकार  से  आवेदन किया  है  कि  उत्पादन-लागत

 में  वद्धि  होने  के  कारण  विभिन्न  प्रकार  के  इस्पात  के  मूल्य  बढ़ाये जायें  ।

 इस  समय  जबकि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  करा  निर्माण-कार्य  चल  रहा  है  इसके  shay

 परिणाम का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  उत्पादन  आरम्भ  होने  पर  लाभदायक ता  कई  बातों  पर

 निर्भर  करती  है--जसे  केपिटल  उत्पादन की  वास्तविक  लागत  कौर  उस  समय  इसके  उत्पादों

 के  मलय

 यद्यपि  देश  में  उत्पादन-लागत के  wigs  उपलब्ध  दूसरे  देशों  में  इस  किस्म  के  प्रतीकों

 को  गोपनीय  रखा  जाता  है  कौर  प्रकाशित  नहीं  किया  इसलिए  देश  की  उत्पादन  लागत  का

 विदेशों  की  इस्पात  की  उत्पादन-लागत  से  तुलना  करना  सम्भव  नहों  है  ।

 दुर्गापुर इस्पात  कारखाना

 1698.  at  देवकोनर्दन  पाटो दिया

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह

 क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या 6  1968 को  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुए  इस  के  समा

 चार  की  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  उत्पादन  की  वर्तमान  दर  के  साथ  इस्पात  की

 लागत  में  वृद्धि
 न

 होने  दुर्गापुर इस्पात  कारखाने  को  वर्ष  1968-69 में  भी  15  करोड़ रुपये  की

 हानि  हने  की  सम्भावना

 क्या  यह  कारखाना  रूस  को  भेजे  जाने  बाले  माल  डिब्बों  के  लिये  पहिये  भर  धमकियां

 सप्लाई कर

 उपरोक्त  बात  से  यह  की  पुष्टि  होती  है  कि  प्रबन्धक  औद्योगिक  सम्बन्धों  में

 लागू  करने  में  प्रभी  तक  सफल  नहीं  हुए  हैं

 (7)  क्या  भूतपूर्व  मन्त्री  ने  इस  कारखाने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  बर्तानिया  के  विशेषज्ञों

 के  एक  दल  के  दो-तीन  वर्ष  तक  ठहरने  का  प्रबन्ध  करने  की  एक  योजना  बनाई

 यदि  वो  उस  प्रस्ताव  को  कार्य  रूप  देने  तथा  इस  कारखाने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने में

 कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 खान  तथा  ा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  हां  (ag

 चार  5  1968
 के  टाइम्सਂ  में  छपा

 |
 इस  समय  यह  बताना  सम्पव  नहीं  हैं

 कि  इस  वर्ष  कितनी  हानि  होगी
 ।.  यह  बात  विपणन  कौर  ser  बातों पर  निर्भर

 करती है  ।

 हां  ।

 अनुशासन  लागू  करने  औद्योगिक  सम्बन्ध  जो  सन्तोषजनक  नहीं  है  पौर  चिन्ता

 विषय  बना  हुमा  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।
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 ae  a  खान  कौर  धातु
 की  ब्रिटेन

 की  यात्रा
 के  परिणामस्वरूप

 ब्रिटिश  स्टील  कारपोरेशन  की  एक  टीम  ने  इस  उद्देश्य  से  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  का  दौरा  किया  था

 कि  पूर्ण  कौर  प्रभावी  परिचालन  के  लिए  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  भ्रावश्यकताएं  कया  होंगी

 इस्पात  कारखाने  के  वर्तमान  प्रबन्धकीय  प्रशासनिक  ढांचे  अन्य  जिनमें  प्रौद्योगिक

 सम्बन्ध  भी  शामिल  को  देखते  हुये  उपकरणों
 प्रौढ़

 तकनीकी  सहायता  के  रूप  से  ब्रिटेन  से  कितनी

 सहायता  की  आवश्यकता  होगी  ।  केवल  दो  सप्ताह  पहले  ही  इस  टीम
 की

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है
 ।

 कल  इस  रिपोर्टे  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 एरणाकुलम  स्टेशन  से  चलने  वाली  प्रातः कालीन  रेलगाड़ी  का  देरी  से  चलना

 1699.  श्री  नायनार
 :

 कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एरणाकुलम  सेन्ट्रल  स्टेशन  से  जो  गाड़ी  3  बज  कर

 31  मिनट  पर  चलती  है  वह  11  1968 को  वोटर  जंक्शन पर  तीन  घंटे  से

 अधिक देरी  से  पहुंची

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यही  रेलगाड़ी  एरणाकुलम  सेंट्रल  स्टेशन  से  शो  नूर  जंकशन  को

 11  1968  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  में  इसी  तरह  देरी  से  चलती  रही  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  aren  fa  इस  गाड़ी  को  समय  पर  चलाने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रो  Ao  साठ  :  63  डाउन  कोचीन-मंगलूर सवारी  गाड़ी

 एरणाकुलम से  रात  में  3  बजकर  43  मिनट  पर  छूटती  है  ।  11-6-68  को  यह  गाड़ी  शोरा नूर  1

 घंटा  53  मिन  दे  से  पहुंची  ।

 11-6-68  को  समाप्त  होने  वालेਂ  हफ्ते  में  यह  गाड़ी  शोरानूर  औसतन  92  मिनट  देर

 से  पहुंची ।

 इस  गाड़ी  के  देर  से  चलने  के  मुख्य  कारण  ये  a—

 एरणाकुलम में  190  अप  तिरुवनन्तपुरम-एरणाकुलम  मीटर  गेज  सवारी  गाड़ी  से  मेल

 लेने  के  लिए  इसे  रुकना  पड़ता  है  भ्रौर  एरणाकुलम  शौर  शोरा नूर  के  बीच  इकहरी

 लाइन  वाले  खण्ड  जहां  यातायात चरम  सीमा  को  पहुंच गया  महत्वपूर्ण

 डाक  गाड़ियों  से  इसका  क्रासिंग  होता  है  ।

 संसद-सदस्यों  हारा  मोटर  कारों  की  पुनः  बिक्री

 1700.  श्री
 च्  लिमये

 :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-कार्य  मन्त्री  मोटर  कारों

 की  पुनर्बिक्री के  बारे  में  मोटर  कार  तथा  बिक्री  )  नियन्त्रण  1959 के  नियम  8  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  इस  निगम  के  भ्रमित  उन  संसद्‌  सदस्यों  जिन्होंने  अपनी  कारों  को  पुनः  बेचा  जारी

 किये  गये  अनुमति  की  मुख्य  धाराएं  )  तथा  शर्तें क्या  थीं  ;

 इन  अनुमति  पत्न  को  देने  में  नियन्त्रक  झ्रथवा  राज्य
 सरकार

 द्वारा  प्रभावित  अधिकारी
 ने

 किन  किन  पा स्थितियों को  ध्यान में  रखा
 कौर

 i239



 Written  Answers  Sravana  8,  1890  (Saka)

 aa  संसद  सपनों  मे  मे  जिन्होंने  पिछले  चार  वषों  में  ग्लानि  कारें  बेची  a

 कारी  का  ब्यौरा कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यों मंत्री  फखरुद्दीन चली  अहम  २  मोटर

 कार  बिक्री  )  नियन्त्रण  1959  के  खण्ड  8  के  अधीन  किसी  भी  व्यक्ति

 जिसमें  संसद  सदस्य  भी  सम्मिलित  कार  खरीदे  जाने  की  तारीख  से  दो  वर्ष  की  अवधि  समाप्त  होने

 से  पहले  उसे  बेचने  की  भक्  देने  में  मोटर  कारों  के  नियन्त्रक  ने  कोई  भी  शर्ते  नहीं  लगाई  है  ।

 जिन  परिस्थितियों  में  नियन्त्रक  द्वारा  मोटर  कारों  के  बेचे  जाने  के  लिए  ae  तक

 अ्रनुमति  दी  जाती  उनकी  मोटी-मोटी  श्रेणियों  में  निम्नलिखित  श्रेणियां  भी  शामिल  foo

 (1)  कार  के  मालिक  की  मृत्यु  के  मामले  में
 ।

 (2)  कार  को  चलाने  के  लिए  शारीरिक  शभ्रयोग्यता  ।

 (3)  दुर्घटना  के  कारण  इतनी  खराब  हो  जाने  पर  कि  उसकी  मरम्मत  न  की  जा  सकती  हो  ।

 (4)  निर्माण  सम्बन्धी  लगातार  बनी  रहने  वाली  खराबियाँ  ।

 (5)  कार  को  रखने  में  वित्तीय  कठिनाई  |

 (6)  संसद्‌  की  सदस्यता  समाप्त  हो  जाने  |

 राज्य  सरकारों के  अधिकारियों  द्वारा दो  वर्षों  की  सांविधिक  अवधि  के  कारों  की

 बिक्री  के  लिए  अनुमति  देने  में  किस  प्रकार  की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  इसके  बारे  में

 जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मोटर  कारों  के  नियन्त्रक  द्वारा  निम्नलिखित  संसद्‌  सदस्यों  को  पिछले  चार  वर्षों  aria

 1  1964 से  31  1967  तक  कार  बेचने  अथवा  दो  वर्षों  की  सांविधिक  way  के

 अन्दर  अपनी  कारों  का  हस्तांतरण  करने  की  शभ्रनुमति  दे  दी  गई  थी

 क्रम  संख्या  नाम  का  ना

 डा०  गोपाल

 att  कपूर  सिह

 श्री  भ्रब्दुल गनी दर गनी  दर

 श्री  हुमायूनू किर

 श्री  झोम  मेहता

 श्री राम  स्वरूप

 श्री  बी०  पी०  मौर्य

 श्री  मीर  गुलाम  मुहम्मद

 श्रीमती जे  ०  चन्दा

 10  श्री  के०  दामोदरन  फिएट

 11  फिएट श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 12  श्री  अनूप  fag  फिएट

 हो  सकता  है  कि  कुछ  संसद्‌
 Urq  भरकर  tee  marti  क्षेत्रों  के

 कारियों से  लिखित  पूर्वानुमति  लेकर  मोटरकार  खरीदने
 की

 तारीख
 से  दो  वर्ष  की  अवधि  समाप्त

 होने से  पहले  झपनी  कारें  बेच  दी  हं  ।  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है
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 Looting  of  Passengers  in  Train  at  Barauni

 1701.  Shri  Madhu  Limaye:  Wil!  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Railway  Protection  Force  is  not  in  a  position  to  make

 Proper  security  afrangements  for  passengers  in  a  Passenger  train  service  from  Barauni  to

 Assam  owing  to  which  the  life  and  property  of  passengers  is  always  in  danger;

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  luggage  worth  Rs.  2,000  belonging  to  a  First  Class

 passenger  was  looted  in  Mokameh-bound  passenger  train  by  an  armed  gang  at  Barauni;  and

 (c)  if  so,  whether  some  proper  arrangements  wouid  be  made  to  check  such  looting

 broad  day  light  which  is  on  the  increase?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  The  correct  position  is  that  safety
 of  the  travelling  public  as  also  prevention  and  detection  of  crimes  against  passengers  and  thelr

 luggage  on  Railways  and  within  railway  premises  is  the  responsibility of  the  Government

 Raiway  Police  and  State  Governments.

 (b)  and  (c)  No  such  case  is  reported  to  have  occurred  at  Baraunt.  However,  one  case  of

 dacoity  is  reported  to  have  occurred  in  2,  M.B.  Train  from  Mokameh  to  Barauni  on  the  night
 of  1-4-68,  in  which  five  to  six  dacoits  looted  passengers’  belonging  worth  Rs.  1,300/-  approxi-

 materly  at  the  point  of  knives.  The  complaint  was  lodged  with  the  G.R.P.  Barauni,  The  case

 was  transferred  to  G.R.P.  Mokameh,  who  registered  a  case  on  crime  No.  |  dated  2-4-68  u/s

 395  IPC.  There  was  no  injury  to  any  passenger.  One  criminal  has  so  far  been  arrested.

 Government  Railway  Police  have  taken  necessary  action.

 Exports  to  East  European  Countries

 1702.  Shri  Madhu  Limaye:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  refer  to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1218  on  the  20th  February,  1968  and  state:

 (a)  whether  Government  would  lay  on  the  Table  of  the  House  a  comparative  statement

 of  the  prices  with  a  view  to  their  statement  that  they  ordinarily  get  better  prices  from  the
 East

 European  Countries  for  their  products;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  (a)  and  (b)  A  statement  was  laid  on  the

 table  of  the  House  in  reply  to  question  No.  1218  of  20th  February,  1968  referred  to  by  the
 Hon’ble  member,  which  gave  the  information  asked  for.

 It  will  be  appreciated  that  exports  and  imports  are  made  through  normal  trade  channels
 and  public  corporations  which  decide  prices  (unless  there  are  floor  prices  fixed  by  Govern-

 ment)  and  one  can  only  take  a  general  view  substantiated  by  prices  of  selected  items  to  say  that
 prices  of  exports  to  East  European  countries  do  not  affect  our  trade  adversely  in  comparison  with

 This  is  what  has  been  done. global  exports.

 Talks  with  the  Soviet  Premier

 1703.  Shri  Madhu  Limaye-  Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased

 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  new  scheme  for  assisting  the  industrialisation  and  trade

 of  India  was  considered  during  the  Soviet  Premier  Kosygin’s  visit  to  India;  and

 (b)  if  so,  the  salient  points  thereof?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh):  (a)  and  (b)  No  new  scheme  for  assisting
 e  Gaviet the  industrialisation  and  trade  of  India  was  considered  during  th  Premier  Kosygin’s
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 visit  to  India.  However,  the  question  of  joint  industrial  collaboration  between  the  two  coun-

 tries  to  expand  trade  was  discussed.  The  Soviet  Premier  had  also  agreed  to  examine  the  possi-

 bility  of  increasing  their  purchases  in  India  especially  of  non  traditional  items  of  trade  such  as

 engineering  goods  and  had  indicated  his  willingness  to  purchase  railway  wagons

 from  India.  These  proposals  when  they  materialize  will,  naturally,  have  a  healthy  influence  on

 our  industries  and  economy  as  a  whole,

 Managing  Agents  of  Mysore  Stoneware  Pipes  and  Potteries  limited

 1704.  Shri  Madhu  Limaye:  Will  the  Minister  of  Industrieal  Development  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  received  any  memorandum  against  the  Managing  Agents

 of  the  Mysore  Stoneware  Pipes  and  Potteries  Limited  Bangalore  containing  charges  of  corrup-

 tion  against  the  Managing  Agents  of  the  company;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Managing  Agents  are  creating  disorder  and  irregularities

 in  the  company  and  harassing  and  doing  injustice  to  the  employees;

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  Director  and  a  Chairman  was  appointed  in  this  company

 on  behalf  of  the  State  Government  to  check  mis-management  inthe  company  but  was  withdrawn

 later  on:

 (d)  whether  it  is  further  a  fact  that  the  company  has  applied  for.  the  renewal  of  Managi  ng

 Agency  and  that  the  Auditor  of  the  company  appeared  before  the  Company  Law  Board  to

 plead  to  case;

 (ec)  whether  Government  would  renew  the  Managing  Agency  of  such  acompany;  and

 (f)  whether  Government  propose  to  conduct  an  enquiry  into  the  corruption  and  favour-

 tism  prevalent  in  the  company?

 Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed):

 (a)  At  the  time  of  the  re-appointment  of  the  Managing  Agents  in  1958  several  allegations  of

 a  general  nature  were  made  by  Shri  M.S.  Mahadevan.  The  late  Company  Law  Advisor;

 Commission  considered  the  proposal  of  the  company  in  the  light  of  these  allegations  and  recom-

 mended  the  re-appointment  of  the  Managing  Agents  for  ten  years  from  Ist  October.,  1958.

 No  other  complaints  against  the  Manager  Agents  were  received  during  the  period  from  1959  to

 1967.  This  was  also  stated in  reply  to  Lok  Sabha  Unstarred  ‘Question  No.  555  asked  by

 Shri  Yashpal  Singh  which  was  asnswered  on  23rd  July,  1968.

 (b)  No  such  information  is  available  to  Government.

 (c)  In  1965  the  Mysore  Government  intimated  that  as  their  holding  in  the  company  was

 only  0:6  of  the  total  shares  they  did  not  want  to  exercise  their  power of  nominating  a  director

 on  the  Board.  Accordingly  the  company  notified  the  cessation  of  the  rvernment  Director

 and  Chairman  with  effect  from  17-7-1965.

 (d)  No,  Sir.

 (६)  Does  not  arise.

 (f)  If  any  specific  allegations  alleging  malpractice  and  contravention  of  Company  Law

 ate  received  these  will  be  enquired.  into:
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 8  लिखित  स्तर 1890

 इंजीनियरी  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  को  क्षमता  का  प्रयोग

 1705.  श्री  |: हू  ला०  सोंधी  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  ताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  को  केन्द्रीय  मैकेनिकल  इंजीनियरी  भ्रनुसन्धान  दुर्गापुर ने  इंजीनियरी

 वस्तुभ्नों  के  उत्पादन  की  बेकार  क्षमता  के  उपयोग  के  बारे  में  कोई  परामर्श  दिया  है

 यदि  तो  वे  वस्तुएं  क्या  हैं

 क्या  सरकार  ने  इन  वस्तु ग्र ों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करना  बन्द कर  दिया

 हि  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 श्रौद्योगिक विकास  तथा  सिकराय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन अली  केन्द्रीय

 यान्त्रिक  इंजी  नियति  भ्रनूसन्धान  दुर्गापुर  के  निदेशक  ने  fare  व्यक्त  किया  है  कि  400  करोड़

 रुपये  के  मूल्य  की  इंजीनियरों  का  निर्माण  जिनका  aa  आयात  किया  जा  रहा  है  देश  में  ही

 भ्र प्रयुक्त  क्षमता  केसा  क  प्रयोग  से  ही  किया  जा  सकता  saad  fa  निर्माण  करने  वाले  एककों को

 नमूनों  तथा  खाकों  के  रूप  में  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  कराई  जाय  |

 विशिष्टि  वस्तुओं  में  जिनका  उल्लेख  किया  गया  है
 20  अ्रश्व-शक्ति

 के  ट्रक टर

 का  परीक्षण  किया  जा  रहा  फेनल  बनाने  को  स्ट्रीट  मशीनें  हैं  |

 (7)  केबल  बनाने  की  ट्रेडिंग  मशीनों  के  मामले  में  विदेशी  सहयोग  पर  पहले  से  ही

 रोक  लगा  दी  गई  है  श्र  दूसरी  के  बारे  में  सरकार  विदेशी  सहयोग  के  लिए  स्वीकृति  देने  से  पहले

 देश  में  हुई  प्रगति  को  ध्यान  में  रखेगी  ।

 बीस  ग्रइवदा क्ति  के  देवी  सेक्टरों  का  निर्माण

 1706.  श्री  सर  ल०  सोंधी  :  क्या  औद्योगिक विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेंट्रल  मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  रिसर्च  दुर्गापुर ने  सरकार

 को  बताया  है
 कि

 भारत  में  बीस  अश्वशक्ति  का  पूर्णरूपेण  देशी  ट्रक्टर  का  निर्माण  किया  जा  सकता

 शौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इनके  लिए  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 आद्योगिक विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन चली  रहम  तथा

 सरकार  द्वारा  विदेशी  एजेंसी  से  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  मंगाने  के  पश्चात्‌  ही  केन्द्रीय

 मशीनी  इंजीनियरिंग  अनुसन्धान  दुर्गापुर  के  निदेशक  ने  सरकार  को  सुचित  किया  था  कि  20

 शक्ति  के  ट्रैक्टर  का  बिना  विदेशी  सहयोग  के  निर्माण  ate  विकास  किया  सकता  केन्द्रीय

 मशीनी  इंजीनियरी  श्रनुसन्धानशाला  द्वारा  निमित  ट्रैक्टर  का  प्रथम  रूप  हाल  ही  में  तेयार  किया

 गया  है  और  खेतों  में  परीक्षण  के  लिए  कुछ  कौर  भ्रामक  रूप  इस  वर्ष  के  तरन्त  तक  तैयार  हो  जायेंगे
 ।  इसी

 बीच  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  का  प्रथम  भाग  प्राप्त  हो  गया  है  जिसमें  विदेशी  सहयोग  सें  स्थापित

 की  जाने  वाली  परियोजना  की  श्रमिक  सम्भाव्यताएं  दी  गई  हैं  ।  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  किये

 जाने  से  पूर्व  सरकार  सभी  सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखेंगी
 ।
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 रेलवे  कर्मचारियों के  लिये  सात  पार

 1707.  श्री  म०  ला०  सौंधी  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  प्रतिवर्ष  सभी  रेलवे  कर्मचारियों  को  मुफ्त  दिये  जाने  वाले  तीन  तीन

 पासों  पर  होने  वाले  वित्तीय  व्यय  का  झूमा  लगाया

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  अर

 यदि  सरकार  पर  कोई  वित्तीय  भार  नहीं  पड़ता  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों

 को  मुफ्त  रेलवे  पास  की  सुविधा  न  दी  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  च०  म०  wie  एक  विवरण संतान  है

 सवाल  नहीं  उठता  |

 विवरण

 यात्रा  सम्बन्धी  रियायतों  के  वित्तीय  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  में  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि

 कर्मचारियों  ने  परिवार  के  जितने  सदस्यों  के  लिए  सुविधा  पास  लिया  उन  सबने  यात्रा

 नकी  होश्रौरयह  भी  हो  सकता  है  कि  पास  किसी  दूर  के  स्टेशन  का  लिया  गया  हो  में

 यात्ना  थोड़ी  दूर  तक  की  गयी  हो  ।  दूसरे  शब्दों  यदि  केवल  पास  पर  दिये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 गन्तव्य  स्थान  के  आधार  पर  यात्रा  की  लागत  का  हिसाब  लगाया  जाये  तो  यह  वित्तीय  प्रभाव  का

 भ्राता-मूल्यांकन होगा
 ।

 आवश्यक  सूचना  इकट्ठी  करने  के  उद्देश्य  से  रेल-प्रशासनों  को  हिदायत  दी  गयी

 है  कि  पास  जारी  करने  वाले  यूनिटों  द्वारा  जारी  किये  गये  पासों  को  उनकी  लाग  ।  इरादी

 के  बारे  में  अपेक्षित  सूचना  इकट्ठी  करके  रेलवे  बोर्ड  को  तिमाही  विवरण  प्रस्तुत
 करें

 ।  इन  यूनिटों

 को  प्रत्येक  क्यारी  से  यात्रा  पुरी  हो  जाने  के  बाद  ब्यौरा  इकट्ठा  करना  होगा
 |

 1968-69  के  लिए  इकट्ठी  की  गयी  सूचना  कलैण्डर  वर्ष  1969  के  उत्तरार्ध  में  ही  उपलब्ध

 हो  सकेगी  ।

 मुफ्त  रेलवे  पास

 1708.  श्री  न  ato  सोंधी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सेवानिवृत्त  व्यक्तियों  सहित  कितने  रेलवे  कर्मचारी
 1967 में  मुफ्त  रेलवे  पास

 प्राप्त  करने  के  हकदार  F

 1967  में  कितने  निःशुल्क  पास  जारी  किये  गये  थे  ;  कौर

 जारी
 न

 किये  गये  पासों  के  लिये  स्वीकृत  राशि  उपयोग  कियां  गया  तथा

 ag  राशि  कितनी है  ?

 रेल  मंत्री  च०  मयंक  :
 श्र

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्र

 सभा-पटल पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 रेल  क्यारियों  को  पास  जारी  करने  के  लिए  किसी  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं

 की  जाती
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 दुर्गा  काटन  काडी  में  सूती

 कपड़ा  सिलों  बन्द  होना

 1709.  श्री  प्रे  न०  सोलंकी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  के  मेहसाना जिले  में  काडी  स्थित  दुर्गा  काटन

 मिल  संकटग्रस्त मिल  है  तथा  वह  गत  तीन  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  है  ;

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  सरकारी  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  इस  मिल  को

 चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुम्मद  शफी  :  जी  मिल

 1965  से  बन्द  पड़ा  है  ।

 ate  जी  नहीं  ।  इस  मिल  के  कार्यकलापों की  जांच  करने  वाली  समिति के

 प्रतिवेदन ae  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन की  जांच  करने  वाले  अधिकारी दल  के  प्रतिवेदन  पर  विचार

 करने के  बाद  यह  पाया  गया  है  कि  यह  मिल  उद्योग  तथा  विनियमन )  1951

 के  भ्रन्तर्गत  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  के  योग्य  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  के  कुछ

 सरकारी  उद्योगपतियों को  इस  बात  के  लिये  मनाने  के  प्रयत्त  कि  वे  मिल  को  खरीद  लें

 उनका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  लें  और  उनको  पट्टे  पर  असफल  रहे  हैं  ।  वर्तमान  प्रबन्धक

 इस  मिल  को  चालू  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 डीसा-कुण्डली  रेलवे  लाइन

 1710.  श्री  प्र०  Ho  सोलंकी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  के  मेहसाना  जिले  के  महत्वपूर्ण  पाटन  को  डीसा-काफिला लाइन

 से  न  मिलाने  के  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  भिलदी  रेलवे  स्टेशन  से  यह  सम्यक  स्थापित  करना  सम्भव  है  ;  और

 क्या  मेहसाना  इस  पिछड़े  क्षेत्र  को  अहमदाबाद  से  मिलाने  वाला  कोई  रेलवे  मार्ग

 इससे  छोटा
 ?

 रेल  मंत्री  कह  मु०  :
 मेहसाना  पालनपुर  स्टेशनों  के  रास्ते  पाटन

 पहले  से  ही  डीसा-कांडला  खण्ड  से  जुड़ा  हुआ  हं
 ।

 जी  हां

 इस  समय  भीलड़ी  और  अहमदाबाद  के  बीच  कोई  कम  लम्बा
 रेल  aes नहीं  है  ।

 लेकिन  भीलड़ी  और  मेहसाना-पाटन  रोड  खण्ड  पर
 स्थित  बागडोर  (20  के  बीच

 एक  रेल  सम्पर्क  के  —+ cel NS t  जांच  की  जा  रही  जांच  पूरी  हो  जाने  पर  इस  रेल  सम्पर्क  के  वास्तविक

 निर्माण  के  बारे  में  निर्णय  किया  जायेग
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 क

 गदईपुर  नवे  नाक

 L711.  श्री  प्र०  सोलंकी :  क्या  क  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  के  मेहसाना  जिले  में  कोकोनट
 से

 शीधपुर  तक  एक  रेलवे  लाइन

 बिछाने का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  att  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्री
 च०  म७  पूनिया )

 ज़ी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 पेटलाद  जंकशन  पर  रेलवे  प्लेटफार्म

 1712.  श्री  प्र०  न०  सोलंकी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 कया यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  में  कैरा  जिले  में  पेट लाड़  जंकशन  पर
 प्लेटफार्म पर छत

 पर  छत

 ै

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  प्लेटफार्म  के  निर्माण  के  समय  इन  सुविधाओं
 की  व्यवस्था

 छोड़ दी  गई  ;

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 रेल  मंत्री
 च०  Yo  से  इस  स्टेशन  पर  एक  मुख्य  कौर एक

 द्वीप  प्लेटफार्म  है
 ।

 मुख्य  प्लेटफार्म पर  छत  है  लेकिन  बड़ी  लाइन/छोटी लाइन  के  लिए  द्वीप  प्लेटफार्म

 पर  छत  नही ंहै  ।
 सभी  प्लैटफॉर्मों  पर  बिजली  की  रोशनी  लगी  हुई  है  ।  वर्तमान  द्वीप  प्लेटफार्म

 माल  यानान्तरण  प्लेटफार्म  को  बदल  कर  बनाया  गया  है  ।  यह  प्लेटफाम  केवल  15  फुट  चौड़ा  है

 इस  पर  छत  नहीं  डाली  जा  सकी  क्योंकि  छत  डालने  पर  मानक  श्रायामों  का  उल्लंघन  होता
 |

 भावनगर-तारापुर  रेलवे  लाइन

 1713.  श्री  प्र०  न०  सोलंकी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भावनगर  तारापुर  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  काम  प्रारम्भ|  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि
 तो

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  a

 क्या  यह  रेल  सम्पर्क  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 aa  मंत्री  च०  मु०  पूनिया  जी  नहीं  ।

 पश्चिम  रेलवे  ga  प्र रियो जना  का  संशोधित  यातायात  सर्वेक्षण  कर  रही  है

 सर्वेक्षण  अभी  पुरा  नहीं  हुमा है  ।

 जी  नहीं  ।
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 रुस  को  इंजीनियरी के  सामान  का  निर्यात

 1714.
 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  उद्योगों  वारा  उत्पादित  उपकरणों  तथा  अन्य  वस्तुओं

 के  आयात  के  लिये  क्रयादेश  देने  को  सहमत  हो  गया

 यदि
 तो  कितनी  राशि  के  क्रयादेश प्राप्त  होने  की  are  है  तथा  कितनी  अवधि  के

 1

 उक्त  क्रयादेश  निर्मितियों  को  कब  तक  प्राप्त  अर

 उन  वस्तुओं के  लिये  दिये  जाने  वाले  मूल्य  देश  में  प्रचलित  कीमतों  तथा
 उन

 वस्तुओं  के  लिये  भारतीय  निर्यात  मूल्यों  के  मुकाबले  में  कसे  है ं?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  मोहम्मद  काफी  तथा  सोवियत

 दोनों  देशों  के  बीच  हुए  व्यापार करार  के  प्रचुसार,, भद  भारतीय  उद्योगों  द्वारा  निमित  उपकरणों
 तथा  अन्य  वस्तुओं  जिनमें  इंजीनियरी  की  वस्तुएं  शामिल  आयात  के  लिये  क्रयादेश  दे  रहा

 है  |  हाल में  सोवियत संघ  600,000  टन  इस्पात के  खंडों  नाली  तथा

 की  पूति  के  लिये  क्रयादेश  दिये  हैं
 ।

 भारतीय  राज्य
 व्यापार

 निगम
 व्यापार  लि०

 सोवियत  संघ

 को  रेल  के  माल
 डिब्बों  की  पूति  के  लिये  मशीनी  मास्को  के  साथ  एक  संलेख  पर

 हस्ताक्षर  किये  हैं  जिन  की  सुपुर्दगी  निम्नलिखित  कार्यक्रम  के  अनुसार  की  जायेगी  ।

 1969 के  प्रान्तों  TH  10--12  प्रोटोटाइप

 1970-71  2000  माल  के  डिब्बे

 1971-72,  माल  के  डिब्बे

 1972-73  माल  के  डिब्बे

 1973-74  से  1975-76  10000 माल  के  डिब्बे

 प्रति वह

 ज्यों  ही  भारतीय  निर्यातकों  तथा  रूसी  ग्राहकों  के  बीच  संविदाएं  पूरी  हो  जायेंगी  तभी

 sare  निर्माताओं के  पास  भेज  दिये  जायेंग े।  2-2-1968  को  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  तथा  बी ०

 mo  मास्को  के  बीच  1968--70  में  6,00,000  मी ०  टन  इस्पात  खंडों

 को  तप्ती  के  लिये  एक  संविदा पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं
 प्रौढ़

 वे  प्रत्येक  पंचांग  1968,  1969  तथा

 1970 में  2,00,  000  मी० टन  की  दर  से  भेजे  जायेंगे  ।  अभी  तक  सोवियत  संघ  को  रेल के

 माल  के  डिब्बों  की  ate  के  लिये  किसी  संविदा  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  गये  हैं  क्योंकि  झ्र भी  भारतीय

 राज्य  व्यापार  निगम
 लि०  द्वारा  एक  वाणिज्यिक  निवेश  भेजी  जानी  है  तथा  संविदा  पर  हस्ताक्षर

 हो  जाने  के  बाद  क्र पा देश  निर्माताओं  के  पास  भेज  दिये  जायेंगे  ।

 (4)  सोवियत  संघ  को  निर्यातित  वस्तुओं  के  मूल्यों  की  विश्व  के  किसी  अन्य  भाग  में  निर्यातित

 की
 भारती  घरेलू  मूल्यों  जिन  पर  विभिन्न  कर  तथा  शुल्क  होते  तुलना  नहीं

 की  जा  सकती  ।

 उयपराम्परागत agar  के  निर्यात  मूल्य  भी  उपदानों  तथा  अन्य  प्रोत्साहनों  के  आधार पर

 निर्घारित  होते  हैं  ।

 सोवियत  संघ  को  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्य  मी  aa  देशों

 को  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों  के  मूल्यों  के  बराबर  ही  होते  दोनों  मामलों  में  मूल्य  विद्यमान

 बाजार  भाव  होते  हैं  |
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 इस्पात  का

 1715.
 श्री  वासुदेवन मायर  :  कया  खान  तथा  घांतु  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1967-68  में  इस्पात  का  आयात  बढ़  कर  108  करोड़  रुपये  का

 हो  गया  था  जब  किਂ  सरकार ने  आयात  को  70  करोड़  रुपये  तक  ही  सीमित  रखने  कीं  घोषणा

 ar  थी  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  इस्पात  के  झायात  में  इतनी  af  वृद्धि  के  क्या  कारण

 }

 पिछले  वर्ष  कितने  इस्पात  का  निर्यात  किया  गया  था  श्र  उसका  मूल्य  क्या  था  ;

 कौर

 पिछले  ae  इस्पात  का  निर्यात  करने  वालों  को  कितनी  राजਂ  सहायता  दी  गई  थी
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-संत्री  राम
 :  शौर  वर्ष

 1967-68  में  आयात  किये  गये  लोहे  पौर  इस्पात  माल  को
 का  मूल्य  92.

 6

 करोड़ रुपये  है  न  कि  108  करोड़  रुपये  ।  वह  1966-67 में  77' 8  करोड़  रुपय  के  माल  का

 आयात  फिया  गया  था  ।  वर्ष  1967-68 में  आयात  में  वृद्धि  मुख्यतः  भ्रायात के लिए के  लिए  लाइसेंस

 देने  की  उदार  नीति  कुछ  हद  तक  अवमूल्यन  के  कारण  हुई  है  |

 वर्ष  1967-68  में  कुल  मिलाकर  12.  28  लाख  ठन  लोहा  इस्पात  निर्यात
 किया

 गया  जिसका  मूल्य  53°49  करोड़  रुपये  है  ।  इसके  5'  37  लाख  टन  रद्दी  लोहा  बौर

 इस्पात  निर्यात  किया  गया  जिसका  मृत्य  11.  09  करोड़  रुपये  था  ।

 वर्ष  1967-68  में  लोहे  शरर  इस्पात  के  निर्यात  पर  86  करोड़  रुपये  नकद  सहायता

 के  रूप  में  दिये  गये
 ।

 दक्षिण  भारत  में  रेलवे  कुली

 1716.  श्री  मंगलायुमाडोस  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  में  रेलवे  कुलियों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  श्रम  मंत्रालय  द्वारा एक

 अध्ययन  दल  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  दल  के  सदस्य  कौन  होंगे  तथा  इसके  निर्देश  पद  क्या  होंगे  ?

 रेल  मंत्री  च०  स०  :  से
 रेलवे  की  विभागीय  खान-पान  स्थापना ग्र ों

 में  कमीशन  के  आधार  पर  रखे  गये  लाइसेंस  प्राप्त  रेलवे  भारिकों  कौर  खोमचे  वालों  के  काम  करने

 मंत्रालय  ने  एक  श्रध्प्रयग  दल  की  स्थापना  की  है  ।  अध्ययन दल  का  गठन  शौर  ि  विषय

 इस  प्रकार है

 a |  गठन

 (I)  श्री टी०  वी०

 राज्य  सभा

 1248



 30
 1968

 लिखित  उत्तर

 (ii)  ज०  ato

 सहायक  यातायात  )

 सदस्य रेलवे  रेत  मंत्रालय

 (iii)  श्री
 लें  एन०  शर्मा ,

 उप  श्रम  एवं  रोज़गार  विभाग  संयोजक

 2.  विचार  विषय

 (i)  रेलवे  की  विभागीय  खान-पान  स्थापनाओं  में  कमीशन  के  आधार  पर
 गये

 लायसेंस  प्राप्त  रेलवे  भारिकों  खोमचे  वालों  के  काम  करने  झर  रहन-सहन

 की  स्थितियों  का  अध्ययन  करना  कौर  ऐसी  किसी  भी  वैध  जो  उनकी

 की  रिपोर्ट  करना  ।

 (ii)  कर्मचारियों  के  ऐसे  ही  वर्गों  को  उपलब्ध  सुविचारों  को  देखते  हुए  इन  कर्मचारियों

 को  रेल  प्रशासनों  या  wea  एजेंसियों  द्वारा  पहले  से  ही  दी  गई  मूल  सुविचारों  के

 पर्याप्त  होने  की  जांच  करना  ।

 (iti)  उनके  काम  करने  और  रहन-सहन  की  स्थिति  में  सुधारों  की

 और

 (iV)  जिन  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  को  अध्ययन  दल  उचित  समझे  उन  पर  विचार

 करना  ग्रोवर  सुझाव  देना  |

 अध्ययन  का  क्षेत्र  केवल  मात्र  दक्षिण  तक  ही  सीमित  नहीं  है  बल्कि  समस्त  देश  से  सम्बन्धित

 बेसिन  ब्रिज  पर  दुर्घटना

 1717.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  fro  रण  भास्कर

 श्री  अर्जुन  सिह  भदौरिया
 द

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 3  1968

 को  मद्रास  के  निकट  बेसिन  ब्रिज  पर  खड़ी  एक

 मालगाड़ी  से  हावड़ा-मद्रास  जनता  एक्सप्रेस  टकरा  गई  थी  ;

 क्या  कोई  जांच  कराई  गई  है  ;

 यदि  तो  समिति  की  उपपत्तियां  क्या  हैं  ;

 उसके  परिणामस्वरूप  कुल  कितनी  हानि  हुई  ;

 यात्नियों  को  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  ?

 रेलवे  मंत्री
 च०  मु०  :  कौर  जी  हां  ।,

 दुर्घटना  हावड़ा-मद्रास  जनता  एक्सप्रेस  के  ड्राइवर  की  गलती  के  कारण  हुई  |

 इस  दुर्घटना  के  कारण  रेल-सम्पत्ति  को  कोई  क्षति  नहीं  पहुंची
 ।

 (=)  मुआवज़े  के  लिये  अब  तक  कोई  दावा  नहीं  प्राप्त  हुमा है
 ।

 1249



 Written  Answers

 fly
 30,  1968

 फूलबनी  जिला  में  नई  tad  लाइनें

 1718:
 श्री  श्र०

 दीपा
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  फूलबनी  जिलेਂ  में  नई  रेलवे  लाइनें  बनाने के  लिये  कोई

 सर्वेक्षण  किया  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  मंत्री  च०
 :  जी  नहीं  ।

 नहीं

 खुरदमा से बालंगीर से  बालंगीर  तक  रेलवे  लाइन

 1719.  श्री  श्र०  दीपा :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  खुरदा  से  बोले  करमा  होते  हुए  बालंगीर  तक  एक  रेलवे  लाइन  बिछाने

 के  बारे  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 क्या  इस  काम  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  रेलवे  लाइन  कब  पूरी  हो  जायेगी
 ?

 रेलवे  मंत्री चे  स०  :  tat  |

 जांच  से  पता  चला  है  कि  यह  लाइन  लाभप्रद नहीं  होगी
 ।

 निर्माण  के  लिए  इस  पर

 विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 तालचेर  से  बलरामपुर तक  रेलवे  लाइन

 1720.  श्री प्रण  दौरा :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तालचेर  को  बहरामपुर श्र  कटक  फुलबनी  से  होकर

 जोड़ने  वाली  लाइन  के  निर्माण  करने  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  इस  सम्बन्ध  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ;

 यदि  तो  रेलवे  लाइन  के  कब  पुरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेल  मंत्री  (att  चं०  स०  पनाचा ) च्च्य
 :  i

 (a)
 जी  नहीं
 धन  की  कमी  के  कारण  निकट  भविष्य  में  इस  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  विचार

 किये  जाने  की  सम्भावना नहीं  ।

 परिचय  रेलवे  में  बस  गाड़ी  में  टक्कर

 1721.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  16  1968  को
 पश्चिम  रेलवे

 की
 विलासपुर-इन्दौर

 एक्सप्रैस के  साय  एक  यात्री
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 इंस  दुर्घटना  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  थे  !

 रेलवे  मंत्री
 चे  स०

 :  यह  दुर्घटना यात्री  बस
 त

 के  ड्राइवर के  उतावलापन

 के  कारण हुई  |  उसने  उस  समय  रेलवे  लाइन  को  पार  करने  की  कोशिश  की
 जब सामने

 से  रेल
 गाड़ी

 रही  थी  जिसे  वह  प्रगति  तरह  देख  रहा  था  |

 इस  दुर्घटना के  कारण  30  व्यक्ति  जान  से  मारे  गये  प्रौढ़  17  घायल हो  गये  |

 कोयला  फका  उत्पादन-लक्ष्य

 1722.  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कोयले  विशेष  रूप  से  कोक  कोयले  की  पूति  तथा  उत्पादिकता के  बारे  में

 चौथी  योजना  के  लिये  उत्पादन  लक्ष्य  संबंधी  एक  अध्ययन  दल  द्वारा  किये  गये  प्रत्यय  का  सरकार  को

 पता  है  कौर  यदि  तो  झ्रष्ययन  दल  के  प्रमख  निष्कर्ष  तथा  सिफारिशें  क्या  हैं

 क्या  सरकार  को  हाल  ही  में  रिज  बैंक  द्वारा  किये  गये  विभिन्‍न  peat
 का

 भी  पता

 है  और  यदि  तो  इन  श्रध्यनों  से  क्या  प्रमख  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  1970-71  तथा  1973-74  में  प्रत्याशित  माँग
 को

 पूरा

 करने  के  लिये  विशेष  कर  कोक  कोयले  की  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करना  अ्रत्यावश्यक  है

 किन्तु  कोयला  उद्योग  के  पास  विकास  के  लिये  आवश्यक  इतने  अधिक  विनियोजन  के  लिये  संसाधन

 नहीं हें  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  विकास  के  लिये  कितना  अ्रतिरिक्त  घन  लगाना  भ्रावश्यक  है  पौर  इस  मामल

 में  सरकार  का  उद्योग  को  सहायता  करने  का  विचार  है
 ?

 खान तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  )
 झर

 निर्देश  नई  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  (  1969-74)  के  सदर्भ में  कोयले  पर
 गठित

 किये  गये

 प्रायोजना दल  के  विषय  में  है  ।  झा योजना  दल  द्वारा  aaa  निष्कर्ष  तथा  सिफारिशों  की  शीघ्र ही

 अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  आशा  जिस  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  कोकिंग  तथा  नान-कोकिंग  दोनों

 कोयला  क्षेत्रों  में  प्रतिष्ठित  उत्पादन  क्षमता  स्थापित  करने  तथा  उस  के  लिये  अतिरिक्त  ग्रावश्यक

 निवेश  का  प्रश्न  भी  लिया  जायेगा  ।  कोकिंग  कोयले  जिसकी आवश्यकता अधिकतर  यात्रा  में  होगी

 उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  विचार  देश  की  सभी  कोयला  खानों  से  निकाले  गये  तथा  प्रेषित  किये

 गये  सारे  कोकिंग  कोयले  पर  0,  75  रुपये  प्रति  ito  टन  की  दर  से  शल्क  लगाया

 जायेगा  |  इसमे  प्राप्त  होने  वाली  का  उपयोग  केवल  मात्र  कोकिंग  कोयले  के  सरक्षण  तथा

 विकास  के  हेतु  किया  जायेगा
 ।

 (a)  रिजर्व  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  ग्रनुसार  बैंक  ने  हाल  ही  में  कोयला  उद्योग के  संबंध  में  कोई

 mead नहीं  किया  है  ।
 सरकार

 का  टान  भारत के
 ford

 बैंक  के
 1966

 के
 बुलेटिन

 में

 प्रकाशित  श्रष्ययन  की  कौर  झाग  ही  अ  कर्षित  किया  जा  चका  है  ।

 वाणिज्यिक  क्लर्कों  की  एसोसिएशन  का  अभ्यावेदन

 1723.  श्री  श्रीचन्द  ऐल  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  वाणिज्यिक पलकों  की  एसोसिएशन  से  कोई
 अ्रभ्यावंदन

 प्राप्त

 gat  है  कि  उनकी  श्रेणी  में  पदोग्नतिय
 ं  की

 प्रतिशतता  बढ़ाई  जाये  ;
 कौर
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 उपरोक्त  श्रेणी  में  विभागीय  पदोन्नतियों  की
 काय णा प्रतिशतता

 कितनी  ह  तथा  टिकट  कलेक्टरों

 झर
 खजान  क्यों  की  पदोन्नतियों  की  तुलना  में  यह  कितनी  कम  या  अधिक  है  ?

 रेलवे  मंत्री  च०  मठ  :  जी  हाँ  ।

 (a)  वाणिज्यिक  टिकट  टिकट  कलेक्टरों  a  वेतन  क्लर्कों

 को  छोड़कर  के  पदों  के  वितरण  की  वर्तमान  प्रतिशतता  निम्न  प्रकार  है

 a  ह  ेतिपर>++०+०+०+०+फल्‍एटटटरनभवनम

 वाणिज्यिक  कलक  टिकट  परीक्षकों  कौर  टिकट  कलक्टरों

 a व  क

 पद क्रम  प्रति दया तता  पद  क्रम  प्रति दा तता

 रु०  Bo

 110-200  55  70% 110-180

 150-240  35  130-212

 205-280  150-240  223

 74 250-380  250-380 |

 325-4255  335-425  *

 श्र  अधिक  प्रतिशतता के  भ्रन्तर्गत  नहीं

 ad

 aaa  क्लर्को

 A a  a

 प्रतिद्यातता

 सु०

 150-240  25

 210-320  75  नोट  परीक्षकों  झर  टिकट

 कलेक्टरों की  कुल  संख्या  का  25  प्रतिशत पद

 130-212 रुपये  के  पद क्रम  में  होने  चाहियें  |

 चंडीगढ़  से  हो  कर  लुधियाना  कौर  जगाधरी  के  बीच  रेलवे  लाइन

 1724.  श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 कया  रेलवे  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  चंडीगढ़  सलाहकार  समिति  ने  ad  सम्मति  से  सिफारिश  की  है  कि  लुधियाना से

 जगाधारी  तक  बरास्ता  चंडीगढ़  रेलवे  लाइन  बिछाकर  चंडीगढ़  को  मुख्य  लाइन  पर  लाया  जाये  ;

 यदि  तो  कया  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  विचार  किया  है  ;  भ्र

 इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री
 चे०  मु०  :  ate  जी  हाँ

 यह  सुझाव  अलाभप्रद  चौथी  योजना  में  इसके  शामिल  किये  जाने  की  संभावना

 नहीं है  ।
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 Re-Export  of  Indian  Unbleached  Cloth

 1725  Shri  Molahu  Prasad:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  refer  to  the

 Teply  given  to  Unstarred  Question  No.  7915  on  the  4th  August,  1967  and  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  resale  of  indian  unbleached  cloth  to  the  West  European
 countries  brought  to  the  notice  of  Government,  the  number  of  cases  investigated  and  the

 number  of  cases  which  have  been  proved  so  far;  and

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  the  matter?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  Three

 cases  of  re-sale  of  Indian  unbleached  cloth  to  the  West  European  countries  have  been  brought
 to  the  notice  of  the  Government.  All  of  them  had  been  investigated  but  no  evidence  of  the

 actual  occurrene  of  the  re-sale  has  been  available  in  respect  of  any  one  of  these  cases.

 (b)  In  view  of  the  absence  of  evidence  no  specific  action  could  be  taken.

 Paper  Factory  in  Uttar  Pradesh

 1726.  Shri  Molahu  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5334  on  the  26th

 March,  1968  and  state:

 (a)  the  location  of  the  paper  manufacturing  plant  now  proposed  to  be  set  up  since  a  de-
 cision  to  set  up  that  plant  in  Uttar  Pradesh  was  dropped  later  on;

 (b)  the  quantity  of  bagasse  made  available  by  the  sugar  mills  of  Uttar  Pradesh  and  Bihar
 and  the  quantity  of  shortfall  in  their  supply;  and

 (c)  the  reasons  for  this  shortfall?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhraddin  Ali
 Ahmed):  (8)  Some  proposals  for  setting  up  paper/newsprint  plants  in  the  Public  Sector  are
 under  consideration  of  Government  by  no  decision  has  been  taken  about  their  location  so  far.

 (b)  The  required  information  is  not  readily  available,  but  a  statement  showing  the  figures
 of  cane  cruseshed  in  selected  sugar  factories  in  Western  U.P.  during  the  years  1965-66  and
 1966-67  is  attached.

 (c)  The  main  reasons  for  less  availability  of  bagasse  from  sugar  mills  are:—

 (i)  decrease  in  the  area  under  cultivation  of  sugar  cane  in  U.P.  and  Bihar;

 (ii)  more  sales  of  sugar-cane  by  the  producers  to  the  manufacturers  of  gur  and  khand-

 sari  in  preference  to  sugar  mills,  as  the  former  offer  better  prices  on  account  of
 their  more  advantageous  position  in  respect  of  excise  duty  and  prices  on  their  pro-

 ducts,  [Placed  in  the  Library,  See  No.  LT  1519/68]  .

 Work  in  Hindi

 4 a  727.  Shri  Molahu  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3835  on  the  12th

 March,  1968  and  state:

 (a)  the  names  of  the  Sections  of  the  Industrial  Development  Department  where  noting
 on  files  in  Hindi  has  been  started;

 (b)  the  names  of  the  Sections  where  noting  on  files  in  Hindi  has  been  started  in  regard  to

 «cases  of a  complicated  nature;  and
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 ©  the  date  by  which  full  a  rrangements  for  noting in  Hindi  are  likely  be  made  in

 regard  to  the  rest  of  the  work?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  s  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)

 (a)  Hindi  notings  on  cases  of  routine  nature  have  been  51  |  In  the  following  Sections:—

 R.  6८.  I.

 Estt.  है

 Estt.  III

 Parliament  (Hindi  Unit)

 I  Section.

 (b)  None

 (c)  As  soon  as  practicable.

 Supply  and  Manufacture  of  Tractors  for  Farmers

 1728.  Shri  Molahu  Prasad:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  tractors  demanded  by  the  farmers  of  each  state  during  the  period  from

 1965  to  1967,  year-wise,  and  the  number  of  tractors  actually  supplied,  State-wise;

 (b)  the  percentage  of  indigenous  parts  fitted  in  the  tractors  each  ycar  and  the  percentage

 of  parts  imported  from  abroad;  and

 (c)  the  measures  taken  by  Government  to  manufacture  all  the  tractor  parts  in  India?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  ‘Affairs  (Shri  Fakhbruddin  Ali

 Ahmed):  (a)  State-wise  figures  of  demand  and  availability  of  tractors  are  not  available.  Orders

 for  imported  and  indigenous  tractors  are  booked  by  the  dealer  organisations,  whose  territory

 covers  more  than  one  State.  In  June,  1968  orders  pending  with  dealers  of  indigenous  manufac-

 turers,  agents  for  imported  tractors  and  with  the  Agro-Industries  Corporations  ‘were  of  the

 order  of  61,180  Nos.  The  total  availability  of  tractors  from  indigenous  production  and

 imports  during  the  last  three  years  has  been  as  under:

 Year  Imported  Indigenous  Total
 Neos.  Nos.  Nos.

 1965-66  1,989  5,796  7,785

 1966-67  2,591  8,816  ्  |  11,407

 1967-68  3,626  11,358  a  a  14,984

 (9)  The  percentage  of  indigenous  content  achieved  by  each  firm  manufacturing  tractors

 during  the  years  1965-66,  1966-67  and  1967-68  has  been  as  under:

 Name  of  firm  HP  of  Percentage
 Tractor

 of  indigenous  content

 1965-66  1966-67  1967-68

 35  30°5  60  69 M/s.  Tractors  &  Farm  Equipment  Ltd.,  Madras  !

 2.  M/s.  International  Tractor  Co,  of  India  Ltd.,

 Bombay  e  cd  35  50°5  59°6  65

 M/s.  Eicher  Tractor  India  Ltd.,  Faridabad.  26°5  31°5  54°5  63°5

 Mis.  Escorts  Ltd.,  Faridabad  .  *  49-6  34  62
 343.0

 M/s,  Hindustan  Tractors  Ltd.,  Bombay.  35  24  50
 50  59°25  61°5  79°53
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 (c)  The  tractor  manufacturers  have  been  given  necessary  import  licences  for  the  import

 of  capital  goods.  They  have  also  been  given  licences  for  the  import  of  adequate  raw  materials

 to  manufacture  components.  The  ancillary  suppliers  have  likewise  been  given  mecessary

 assistance  to  manufacture  components,  The  tractor  manufacturers  have  recently  been  directed

 to  achieve  at  least  95%  indigenous  content  by  Ist  April,  1970.

 दुर्गापुर  कौर  भिलाई  इस्पात  कारखानों  को  हानि

 1729.
 श्री  मो लहू  प्रसाद  :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  को  दुर्गापुर  और  भिलाई  इस्पात  कारखानों  में  हानि
 है  ;

 (a)  यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितनी  हानि  होती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपरोक्त  तीन  कारखानों  में  उत्पादित  बहुत  से  माल  के  लिये  देश

 में  अथवा  विदेश  में  खरीददार  नहीं  है  ;

 यदि  तो  निर्यात  कुल  उत्पादन  का  कितने  प्रतिशत  है  ;

 (=)  क्या  सरकार  इन  कारखानों  में  केवल  उतना  माल  तैयार करने  की  सोच  रही  है  जितना

 देश  की  तथा  विदेश  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  आवश्यक  कौर  क्या  सरकार  इस  प्रकार फा  तू

 होने  वाले  इंजीनियरों  कौर  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राभ
 :  कौर  एक  या

 दो  वर्षों  को  छोड़  कर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  अधीन  दुर्गापुर  भिलाई  के  इस्पात

 कारखाने
 घाट  में  गये  हैं  की  राशि  भिन्न-भिन्न  ।  वर्ष  1966-67  में  इन  कारखानों को

 168
 मिलियन  रूपये

 की
 हानि  हुई

 |  1967-68  का  हिसाब-किताब  wet  कम्पनी के  निदेशक

 मंडल  द्वारा  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  सच  नहीं  है  कि  इन  कारखानों  में  उत्पादित  माल  के  लिए  देश  में  प्रथव  विदेशों  में

 खरीददार  नहीं  पिछले  2-3  वर्षों  में  लोहे  ale  इस्पात  के  व्यापार  में  मन्दी  खाने
 तथा  सरकारी  र  निजी  क्षेत्र  में  व्यय  की  गति  धीमी  पड़ने  से  कुछ  किस्म  के  माल  जैसे  wars

 सैक्शन मिल  के  उत्पादों  ढांचों  aris  की
 माँग  में  कमी  हुई

 19
 में  2,  550  मिलियन टन  विक्रेय

 इस्पात की  तुलना में  वर्ष  1967-68 में  2,374  मिलियन  टन  विक्रेय  इस्पात  का  प्रेषण  किया  गया

 at
 1966-67

 में
 97,000

 टन  बेलित  इस्पात  की  तुलना  में  वर्ष
 1967-68

 में  बेलित  इस्पात
 का  निर्यात  बढ़  कर  2,75,000  टन  हो  गया  है  ।

 1967-68  में  निर्यात  किया  गया  इस्पात  कुल  उत्पादन  का  117  4  प्रतिशत था  जबकि

 1966-67 में  यह  3'  1  प्रतिशत था  ।

 अर  कुछ  समय  देश  में  माँग  में  कुछ  सुधार नजर  पाया  है  ।  ऐसी  ara है
 कि

 निर्यात  भी  सन्तोषजनक  रहेगां र  कई  किस्म  का  माल  निर्यात होगा  ।  इन  परिस्थितियों  में  उत्पादन

 पर  रोक  लगाने  और  माँग  कम  होने  के  कारण  से  इंजीनियरों  शर  कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  पर

 विचार  करना  आवश्यक नहीं  है  ।
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 लौह  तथा  et  इस्पात  का  निर्यात

 1730.  श्री  मणि भाई to  पटेल  :  क्या  खान  तथा  छ  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लौह  अयस्क  तथा  रद्दी  इस्पात  के  निर्यात  में  हाल  ही  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ;  कौर

 उसके  निर्यात  में  वृद्धि  के
 लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने का  विचार

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम
 :  से

 लौह  वयस्क

 के  निर्यात  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है
 ।

 जहाँ  तक  इस्पात  का  संबंध  इसके  निर्यात  में  कमी  हुई  है
 |  सितम्बर  1967 /  जून  1968

 की  अवधि  में  झ्रौसतन  निर्वात  41,  223  टन  रहा  जबकि  1966-67  में  gama का  औसतन  निर्यात

 टन  था
 |

 इसके  मुख्य  कारण  हैं  कि  जापान
 जो  भारतीय  दी  इस्पात  का  प्रमुख  ग्राहक

 रही  इस्पात  की  घरेलू  उपलब्धि  बढ़  इस्पात  उद्योग  में  मन्दी  ता  जाने  तथा  नई  लगाई  गई

 भट्टियों  से  अधिक  मात्रा  में  लौह  अयस्क  उपलब्ध  हो  जाने  के  कारण  माँग  कम  हो  गई  रही

 इस्पात  का  अधिक  माता  में  निर्यात  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  मेटल  ट्रेड

 कारपोरेशन  का  एक  शिष्टमंडल  1968  में  ale  पश्चिमी  कोरिया  गया

 था  |  शिष्टमंडल  की  सिफारिशों  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 रेलवे  क्रासिंग ों के  लिये  सुरक्षा  व्यवस्था

 1731.  श्री  मणि भाई  जे०  पटेल  :

 श्री  चपला कान्त  भट्टाचार्य  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  चौकीदार  रहित  रेलवे  लैवल  क्रासिंग  पर  एक  ऐसी  सुरक्षा  व्यवस्था  लगायी

 आयी  है
 जो

 एसा  सिगनल  देती  है
 जो

 सुनाई
 भी

 देता  है  भर  दिखाई  भी  देता  है  ;

 ऐसी  व्यवस्था  बनाने  वाले  इंजीनियर  का  नाम  क्या  है  और  यह  व्यवस्था  कहाँ  लगाई

 गयी है  ;

 इस  व्यवस्था
 के

 निर्माण  तथा  उसे  फिट  करने  पर  कितनी  लागत  आती  है  ;  भर

 बिना
 चौकीदार

 वाला  अन्य  रेलवे
 क्रासिंग ों

 पर  ag  व्यवस्था  कब  तक  फिट  कर  दी

 जायेगी

 रेलवे  मंत्री  च0०  सेठ  पूनिया
 at

 भारतीय  रेलों  ने  इस  cet  का  अभिकल्प  तैयार  किया  और  उसे  लगाया  है  ।

 इस  पर
 लगभग  20,000

 रूपये
 की

 लागत  श्रायी है  ।
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 सरकारों  की  सलाह  सें  चुने  हए  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  पर

 उत्तरोत्तर  यह  उपस्कर  लगाया  जायेगा
 ।

 इसका  प्रारंभिक खर्च  राज्य  सरकार  शौर  आती  खर्च

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  चाय  तथा  न्य  चके

 की  मांग

 1732.  श्री  मणि भाई ज०  पटेल :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्यो  विदेशों  में  भारतीय  चाय  की  माँग  कम  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  atk

 अन्य  किन  किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी  हुई  है  तथा  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  हाँ  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 वर्ष  1967-68 में  जिन  वस्तुओं के  निर्यात  उपान  में  कमी  हुई  वे  ये  हैं
 :--

 गलियाँ

 मसाले

 चीनी

 काजू  गिरी

 लाख

 कच्ची  ऊन

 मेंगनीज  वयस्क

 सभी  प्रकार  के  हथकरघा वस्त

 10  सती
 ‘AM  ||

 11

 12  पटसन का  मोल

 13  तथा  चर्मोत्पाद  को  छोड़

 14  कच्ची  खालें  तथा  चिड़ियों

 15  रद्दी  सूत

 इन  वस्तु झ्र ों  में  के  निर्यात  में  गिरावट  निम्नलिखित  कारणों  &  arg  है

 इंकाई  मूल्य  में  संश्लिष्  स्थानापन्न ों  से  प्रतियोगिता wea  उत्पादक  देशों  से

 कच्चे  माल  की  प्राप्यता  में  विदेशी  बाजारों  दवारा  अपेक्षाकृत  कम  स्टेज  संकट  के  पश्चात्‌

 निर्वात  में  बाधा  शौर  स्वदेशी  खपत  का  दबाव  |
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 गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  माल  डिब्बों  का  निर्माण  करने  वालें  उद्योगों  के  लिये  मशीनें

 1734.  श्री  where  लाल  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  माल  डिब्बे  बनाने  वाले  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  के  पास  रूस  का

 माल  डिब्बों  का  काडर  पुरा  करने  के  लिये  आधुनिक  प्रकार  की  मशीनें  नहीं

 यदि  तो  सरकार  उद्योग  की  किस  प्रकार  सहायता करना  चाहती है  ताकि  वह  स्थिति

 का  सामना कर  सके  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  नसरुद्दीन  चली  अहमद  )
 :  तथा  (4)

 भाड़े  के  वैगनों  का  रूसी  भ्र धि कारियों  द्वारा  दिया  गया  विशिष्ट  विवरण  कु  झ  इस  प्रकार  का  है  कि  उनके

 निर्माण  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  जैसे  ठण्डी  प्रेस  के  लिए  भारी  स्थान  पर  ही  वेल्डिंग करने  की

 शाट-ब्लास्टिंग  के  उपकरण  शादी  सामान्य  रूप  से  भारतीय  निर्माता द्र ों  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 हैं
 ।

 राज्य  व्यापार
 निगम  के

 तकनीकी  दल  ने  इस  हेतु  मास्को  में  रूसी  अधिकारियों से
 1968

 में  विस्तृत  बातचीत  की  हे  जिसके  परिणामस्वरूप  रूसी  अधिकारी  भारत  में  उपलब्ध  सुविधाओं  के

 अनुसार  निर्माण  के  तरीकों  पर  सहमत हो  गये  इसके  फलस्वरूप  जैसा कि  ऊपर  उल्लेख

 किया  गया  हैं  किसी  भी  भारी  उपकरण  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ेगी  ।  बैगन  निर्माताओं  को  कुछ

 मोटे  संतुलन  उपकरणों  की  आवश्यकता  हो  सकती  है  जिनका  निर्माण  देश  में  ही  होता  है  |

 विदेशों  में  प्रौद्योगिक  प्रदर्शनियां

 1735.  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1967-68 में  भारत  ने  विदेशों  में  कई  औद्योगिक  प्रदर्शनियों  में

 लिया

 यदि  तो  इन  प्रदर्शनियों  पर  कुल  कितना  धन  खर्च

 इन  प्रदर्शनियों  के  परिणामस्वरूप  विदेशों  से  कितनी  धनराशि  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुए
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी  तथा  हा ं।

 1967-68 में  भारत  ने  विदेशों में  16  मेलों  प्रदर्शनियों में  भाग  लिया  ।  10  मेलों  /  प्रदर्शनियों  में  भाग

 लेने  का  आयोजन  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  था  जब  कि  शेष  6  में  भाग  लेने  का  प्रायोजन  व्यापार  मेलों

 तथा  प्रदर्शनियों  की  भारतीय  बम्बई  द्वारा  किया  गया  था  ।  इन  मेलों  की  एक

 सुची
 संलग्न  हैं

 ।

 भारत तथा  विदेश  दोनों  में  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  मेलों/प्रदर्शनियों पर  दुरा  कुल  खड़े  211

 लाख  रु०  के  लगभग  स्पो  67  मांट्रियल शामिल  खच  हुआ  जब  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  व्यापार

 मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  की  भारतीय  परिषद्‌  के  लिये
 14.  41

 लाख  रु०  की  राशि  मंजूर

 की  गई  थी  |

 इसके  अतिरिक्त  विभिन्न  निर्यात  संवर्धन
 वस्तु

 बोरों  तथा  निगमों  आदि  ने  भी  विदेशों

 में  कुछ  विशिष्ट  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  की  व्यवस्था  परन्तु  उन्होंने  सीमित  पैमाने  पर  ही

 भाग  लिया  1
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 इन  मेलों  प्रदर्शनियों  में  259  लाख  रू०  का  व्यवसाय  ।  इसके  अलावा

 133
 लाख  रु०  की  स्थानिक  बिक्री  की  गई  ।  परम्परागत  तथा  दोनों ही

 प्रकार  की  वस् तुझ ों  के  लिये  अनेक  व्यापारिक  gears  भी  हुए  जिन्हें  भारत
 में संबद्ध

 निर्माताओं  और  ,  संगठनों  को  अ्रनुवर्ती  कार्यवाही  के  लिये  भेज  दिया  गया
 ।

 आशा  है  कि  इसके

 शामःवरूप  पर्याप्त  अतिरिक्त  व्यापार  सम्पन्न  होगा  |

 में  रखा  देखिये  संख्या  To  zo  1529/68]

 अहमदाबाद में  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 1736,  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  य६  सच  है  कि  रुई  की  कसी  के  कारण  अहमदाबाद  में  सुती  कपड़े
 की

 चार  मिलें  बन्द

 कर  दी  गई  जिसकें  कारण  हजारों  कमंचारी  बेरोज़गार  हो  गये  शर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  तस्

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Hindustan  Chemicals  Ltd.,  Patna

 1737.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Indastrial  Development  and  Com-

 pany  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  talks  were  going  on  between  the  Centre  and  Bibar

 ‘Government  to  re-start  Hindustan  Chemicals  and  Co.  P)  Ltd.,  Phulwari  Sharif,  Patna;

 (b)  if  so,  the  conclusions
 arrived  at;  and

 (c)  the  results  thereof?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakbruddin  Ali

 Ahmed):  (a)  to  (c).  The  information  is  being  collected
 and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  श्रंशधारी

 1738.  श्री
 निहाल  सिह

 :

 थी  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :

 क्या  झौदयोगिक  विकास  तथा
 समवाय-कायें  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  ने  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  के  भ्रंश  बारियों की  सुची  की
 जांच

 की

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  1967  के  बड़े  पैमाने  में  अंशों  का

 हस्तान्तरण  किया  आधार

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय-कायदे  मंत्री  फखरूदीन  well
 :

 हां

 तथा  1965  तथा  1966  में  Vo,;0 ऐ
 nee  43  तथा  32,  270  हिस्सों के

 1967
 के  14,  30,  253  हिस्से  हस्तांतरित किये  गये  थे  ।
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 न्य  लोको  शेड  में  कार्य  करने  वाले  खलासी

 1739.  श्री  निहाल  सिंह
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुगलसराय  लोको  शैड  में  कार्य  कर  रहे  एवजी  खलासियों  को  वरिष्ठता  के  झ्राधार

 पर  कार्य  दिया  जाता  या  किसी  अन्य  कसौटी  के  भ्राता पर  ;

 स्थायी  किये  गये  एवजी  खलासियों  कीਂ  संख्या  कितनी

 क्या  अस्थायी  खलासियों  को  स्थानान्तरित कर  दिया  जाता

 यदि  तो  अस्थायी  खलासियों  को  स्थानान्तरित  करते  समय  क्या  सुविधाएं  दी

 जाती हैं  ?

 रेलवे  मंत्री
 दें  मठ  पुर्व  रेलवे  प्रशा  सन  एवज़ी  खलासियों  को  बारी-बारी

 से
 1«4  दिन  के  लिए  काम  पर  लगता  है  ।

 कोई  नहीं  ।  रेलवे  के  नियमित  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  अनुमोदित  ढंग  से  एव जियों  का

 चुनाव  किया  जाता  है  कौर  बनाये  गये  पैनलों  में  उनकी  स्थिति  के  gare पर  उनकी  बारी
 पर

 उन्हें  नियुक्त  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है
 ।

 नियमित  सेवा  में  नियुक्ति  के  बाद  उन्हें  उनकी

 बारीਂ  art  पर  स्थायी  किया  जाता  है  ।

 श्र  एमवियों  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  प्रशासन

 के  fea  में  उन्हें  स्थानान्तरित  करना  ही  पड़े  तो  उन्हें  तदनुरूपी  कोटियों  के  नियमित रेल  कर्मचारियों  को

 मिलने  वाली  सभी  सुविधाएं  दी  जाती  हैं
 ।

 हुमा  साल्ट  प्रोडक् यान  एण्ड  सेल्ज  कोआपरेटिव  सोसाइटी

 1740.  श्री  निहाल  क्या  श्रौद्य,गिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हुमा  साल्ट  प्रोडक्शन  एण्ड  सेल्ज  कोआपरेटिव

 सोसाइटी  लिमिटेड  उड़ीसा  को  दी  गई
 198

 एकड़  भ्र ति रिक्त  भूमि  को  पुराने  पट्टाधारी  ने  की

 अवधि  समाप्त  होने  के  पश्चात  भी  खाली  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 यह  ठेका  इसे  ra  कितनी  धन-राशि  के  लिए  दिया  गया  है  कौर  पिछले  तीन  वर्षों  में

 oa  अलग  कितनी  धनराशि  के  लिए  यह  ठेका  दिया  गया

 औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली  अहमद  :  जी  नहीं  ।

 यह  क्षेत्र  केवल  123. 07  एकड़  है
 198

 एकड़  नहीं
 |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (7)  पुराने  पट्टेदार  को  निःशुल्क  भूमि  दे  दी  गई  थी  किन्तु  सरकार
 की

 नई  नीति  के  अनुसार

 हमा  बिल्ट  प्रोडक्शन एण्ड  सेल्स
 सोसाइटी  को  निम्न  प्रभारों  का  भुगतान  करना

 (1)  जमीन
 का

 2
 रु०  प्रति  एकड़  प्रति  at  की  दर  से

 ।
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 36  1968  मौखिक  उसर

 (  2)  जितना  नमक  बनाया  जायेगा  तथा  निकाला  जायेगा  उस  पर  25  पैसे  प्रति  मीट्रिक टन

 की
 दर

 से  अभिन्यास  शुल्क  लिया  जायेगा  किन्तु  शर्त  यह  है  कि  कम  से  कम  प्रति  वर्ष  10

 मीट्रिक  टन  प्रति  एकड़  का  उत्पादन  ही  |  चूंकि  यह  पट्टेदार  एक  सहकारी  समिति

 प्र  उसे  प्रथम  पांच  वर्षों  में  श्रघिन्यास  शुल्क  देना  है
 ।

 Textile  Mills  in  Ahmedabad

 1741.  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  refer  to  the  reply

 given  to  Unstarred  Question  No.  7335  on  the  téth  April,  1968  and  state:

 (a)  whether  the  requisite  information  in  regard  to  the  textile  mills  in  Ahmedabad  has  since

 been  collected;

 (b)  if  so,
 the  details  thereof

 ;  and

 (c)  if  not,
 the  reasons

 for  the
 delay

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce.(Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  to  (c)

 Sir;  it  is  likely  to  take  some  time  to  collect  the  information  a  it  has  to  be  collected  from

 different  sources  including  the  State  Government.

 चमड़े  का  निर्यात

 1742.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1967  मैं  भारत  से  किन  किन  देशों  को  कौर  कितने  कितने  मूल्य  के  चमड़े  का  i
 feat  ak

 कच्चे  चमड़े  की  बजाय  चमड़े  के  1...  माल  के  निर्यात  जिससे  निर्यात  मूल्य  में  वृ

 हो  सके  तथा  देश  में  चमड़ा  उद्योग  का  विकास  हो  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :

 लाख  ठ०  मे ं)

 17
 area  foray

 बेल्जियम  952.0

 12

 चेकोस्लोवाकिया  ह  253

 ~
 डाक  28

 खासे  कि  353

 जर्मनी  r)
 70

 ine
 जंमैंनी  (  पश्चिमी

 321

 हंगरी
 28
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 लाख  to

 इटली  642

 270

 नीदरलैण्ड  39

 2.0  जल  31

 पोलैण्ड  =  ्

 ब्रिटेन  1677

 376

 सोवियत  संघ  1022

 174

 34

 कुल  निर्यात  5514

 ey

 चमड़े  के  माल  जिसमें  जूते  भी  शामिल  के  बदले  में  दालें  कच्चे  माल  के  आयात  की

 झनुमति देने के अतिरिक्त देने  के  अतिरिक्त  तैयार  चमड़ा  तथा  चमड़ा  माल  निर्यात  प्रघन  कानपुर  संवर्धात्मक

 कार्य  भी  कर  ती  जिनमें  से  धिक  महत्वपूर्ण  ये  विदेशों  में  की  प्रावश्यकताओं  का

 स्थानिक  म्रघ्ययन  के  लिये  बिक्री  झ्रध्ययन  प्रतिनिधिमण्डलों  को  बाजार  सर्वेक्षण  करना  तथा

 तथा  निर्यात  के  लिये  भारत  में  निमित  चमड़े  तथा  चमड़े  की  वस्तु प्र ों  के  प्रदर्शन  के  लिये  भ्रत्तराष् ट्रीय

 श्रदर्शनिमों  में  शामिल  होना  ।  इन  कार्यों  के  लिये  धन  सरकार  द्वारा  बाजार  विकास  निधि  थे

 दिया जता  है  ॥

 भारत  पाकिस्तान  व्यापार  संउंघ

 1743.  श्री  एंस०  कार  दामाने  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  ate  पाकिस्तान  के  अवरुद्ध  हो  गये  व्यापार  संबंधों  को  सुधारने  के  लिये  क्यां

 अयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पास्तान  से  बढ़िया  किस्म  के  कच्चे  पटसन  खरीदने  के  सरकारी  प्रस्ताव का  क्या

 परिणाम  निकला

 क्या पाकिस्तान
 से  इस  विषय  में

 बातचीत
 की  जा  रही  है  कि  वह  इस  समय  लोटें

 इस्पात  की  जो  वस्तुएं  भ्रमण  देशों  से  मंगवा  रहा  है  वह  भारत  से  खरीदे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी
 कु  राशि  )  :  भारत  के  साथ  व्यापार पर

 लगे  हुए  प्रतिबंध को  हटाने  के
 लिये  पाकिस्तान को  राजी  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  झपने

 प्रयत्  जरी  रखे  हें  परन्तु  पाकिस्तान  से  अभी  तक  इसका  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 क्योंकि
 पाकिस्तान

 ने  भारत  के  साथ  व्यापार  पर  लगे  प्रतिबंधों  को  नहीं  हटाया  है  दत्त

 बढ़िया  किस्म  के  कच्चे  पटसन
 के

 सीधे
 उस

 देश  से  खरीदने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नही ं।

 1262



 ४  1890
 फि ललित

 लोहू  woes  का  निर्यात

 1744.  शी  एस०  कार  दामनों  :  क्या वा  राज  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ate  अयस्क  के  निर्यात
 पर

 उपयुक्त  सहायता  देने  तथा
 उस

 पर

 भये  निर्यात  शुल्क
 को

 वापस  लेने  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  मिले

 क्या  इस  वस्त  के  निर्यात  में  हाल  में  होड़  लग  हो  गई  है  क्योंकि  रात  ate  आस्ट्रेलिया  भी

 झपने  लौटूं  प्रत्येक  का  निर्यात  करने  की  पेशकश  कर  रहे  1;  कौर

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  कि  हमारे  अयस्क  के  सब  से  बड़े  खरीदार

 जापान  को  निर्यात  किसी  तरह  कम  न  होने  पावे  सरकार  ने  क्या  कायवाही की  दे

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  हां  ।

 हां  ।

 10  से  15  aq  की  अवधि  के  लिये  प्रति ad  20  लाख  टन  तथा  40  लाख टन  लौह

 अयस्क  की  पूति  के  लिये  जापान  की  इस्पात  मिलों  के  साथ  दो  लम्बी  के  करार पहले  ही  किये

 जा  चुके  ।
 झपते  पत्तनों  ate  लदान  सुविधाओं  के  सुधा

 र
 तथा  आधुनिकता रण  श्र  र

 यांत्रिक  साधनों

 से
 झपने  सम्भरणों में  वर्गीकृत  वयस्क  के  ्र  में  वृद्धि  करने

 के  उपाय  किये
 जा  ।

 र  केला  faba  इस्पात  कारखाना

 1745.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  कया  स्त  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 फक

 क्या  रूरकेला  मिश्रित  इस्पात  कारखानें  के  काम  में  अभिकरणों  के  बाहुल्य  का  पता  हाल

 में  ही  लंगा  है  waar  परियोजना  के  आयोजन
 की

 अवस्था  में  भी  इसका  पता

 क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  लम्बी  gas  की  आवश्यकता झर  मांग

 के
 संदेहपूर्ण  स्वरूप  को  तथा  अग्रगामी  कुछ  वर्षों  के  लिए  इस  कारखाने  के  लाभकारी  रहने  की  बात

 को  देखते  हुए  इत  परियोजना  में  घन  लगाये  ज.ने  के  क्या  कारण  :;  कौर

 श्रावस्ती  घाटे  को  कम  करने  तथा  संयत्र  के  लाभ  की  पर  पहुंचने  के  लिए  क्या

 करने  का  feat हूं  ?

 खन  तथा  धान  पाल  में  उप-मंत्रो  राम  :
 राउ  अकेंला

 में

 इस्पात  का  कोई  कारखाना  नहीं  S|

 कौर  (7)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 में तरसे  aaa

 1746.  थी  atarax  fag  उोय णि गि  '  बिका
 '
 cat  समवाय  कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  wey  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  27  1968 को  मै तस  क  एलेन को  ब्रिटिश  इयां  कारपोरेशन

 से
 पृथक  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ह  ?

 1726.)



 Written
 Ans

 vers
 Sravana

 8,  1890

 =

 ब्रोचयोगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य  मंत्रों  फखरुद्दीन  लौ  अहमद )  :  तथा ता

 233  1968  को  दिये  तारांकित ant  प्रश्न  संख्या  क  क  उत्तर  को  साइ  रयान  ग्रामीण  fear चक  STE  SG

 जाता

 लोह  woes  परियोजना

 147.  शो
 कामेश्वर  fag  :  कया  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (*)  क्या  सरकार का  ध्यान  बैलाडिला  लोह  वयस्क  परियोजना  में  विद्यमान  भ्रष्टाचार  तथਂ

 कुंप्रबत्ध  की  are  दिलाया  गया  5;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  इसकी  जांच  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  ५६  क्या  कारण  ?

 खान  घ  त  मंत्रालय में  उप-पंत्र  राम
 :  से  (a).  डला

 लौहग्यस्क  प्रायोजित  में  भ्रष्टाचार  तथा  कुप्रबंध  के  विषय  में  कुछ  शिकायत  प्राप्त  हुई  |  ।
 इन  की  जांच

 की  जा  रही  है  ate
 इन  शिकायतों

 को
 केन्द्रीय

 जांघ
 ब्यूरो  को  सौंपने  का  प्रश्न  जांच

 के  परिणामों  पर

 निर्भर  होगा  ।

 Algiers  Conference

 1748.  Shri  Kameshwar  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  refer  to  the

 feply  given  to  the  Unstarred  Question  No.  6028  on  the  2nd  April,  1968  and  state

 (a)  the  total  amount  of  expenditure  incurred  on  the  Press  Information  Bureau  Officer

 who  went  to  attend  the  Algiers  Conference;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Deputy  Prime  Minister  had  not  taken  any  Officer  of  the

 Press  Information  Bureau  with  him  during  his  last  foreign  tour;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  as  to  why  the  said  Officer  was  sent  to  the  Algiers  Conference  despite

 he  objection  raised  by  the  Ministry  of  Finance?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a) )  The

 tatal  expenditure  incurred  on  the  P.I.B,  Officer  who  attended  the  Algiers  Cont fererice

 wag  Rs.  6,814/-.

 (b)  Yes, S

 (c)  The  deputation  of  the  Officer  of  the  Press  Information  Bureau  as  a
 member

 of  thé

 ‘indian  Delegation  to  the  Algiers  Conference  had  the  approval.  of  the  Ministry  0:  Finance.

 से  जस्त  प्रौढ़  area  इनायात

 1749.  श्री  श्रदिचन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  किं

 क्या  रूस  से  जस्ते  तांबे  का  आयात  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  सनौर  कितने  मूल्य  के  जस्ते  श्र  तांबे  का  आयात  fare

 बोयेगा ?

 £264



 लिखित
 उत्तर 2

 #  उपमंत्री  (oft  मोहम्मद  शो
 :
 (¥)  तथा  वर्ष  1965

 मे  1967  तक  सोवियत  संघ  से  भारत  में  किये  गये  जस्ते  का  मूल्य  निम्नलिखित

 आयात

 | ू | है ११४५  #)

 1965  153.7

 1966  159.

 1967  218.6

 ्य  अ्रनुमान  ह  कि  1968  में
 भी  आयात इसी  के  होंगे

 विगत  में  faa  संघ  से  तांबे  के  sare  नगण्य  थे  झर  1968  में  इस  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन

 होने  की  कम  सम्भावना है  ।

 खाने  योग्य  सुखाये  हुए  नारियल  के  लिये  प्रयोगात्मक  परियोजना

 1750.  धी  श्रीहीन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृषि

 कि

 क्या  केरल  में  नारियल  के  खाने  योग्य  सुखाये  हुए  टुकड़ों  के  उत्पादन  के  लिये
 प्रयोगात्मक

 प्रायोजना  आरा  रम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ?

 यदि  तो
 उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 हँ

 परियोजना  पर  कितने  व्यय  का  अ्रनमान  और

 परियोजना  के  कब  तक  आरम्भ  होने  की  श्रोता  है
 ?

 श्रीद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  भली  (*)  (7)

 जानकारी करनी  की  जा  रही  है  शौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 अफगानिस्तान  के  साथ  व्यापार

 751.  श्री  चन्द्र दौर  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 ag  सच  है  कि  भारत  शर  अफगानिस्तान  के  व्यापार  सम्बन्धों  में  पूर्ण

 गतिरोध

 उत्पन्न हो  गया  है

 यदि  तो  इस  गतिरोध  के  क्या  कारण
 कौर

 (7)  वर्तमान  गतिरोध
 को

 समाप्त  करने  श्र  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  को  मजबूत

 बनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 (att  fag)
 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  वहीं उठते  ।
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 दक्षिण  पर्व  एशियाई  क्षेत्र  के  साथ  व्यापार

 1752.  श्री  चन  शेखर  fag

 शी  यह  उ०  ज्यादा

 क्या  वाणिज्य  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  भारत  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  क्षेत्र  के  साथ  व्यापारिक  समझौते  के  पक्ष

 क्या  इस  क्षेत्र  के  देशों  के  साथ  प्रधान  मंत्री  की  हाल  की  दक्षिणपूर्व  एशियाई  देशों  की

 कें  दौरान  प्रस्ताव  के  बारे  में  बातचीत  की  गई

 यदि  तो  भारतीय  प्रस्ताव  के  बारे  में  इन  देशों  की  प्रारंभिक  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  इस  समय  दक्षिण  og  एशियाई  क्षेत्र  के  साथ

 वित  व्यापार  समझौते  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 तथा  इस  ae  मई  में  प्रधान  मंत्रो  की  न्यूजीलंड  तथा

 मलयेशिया  की  यात्रा  के  दौरान  दक्षिण  पुर्व  एशिया  के  देशों  के  मध्य  क्षेत्रीय  सहयोग  के  विषय  पर

 समान्य  रूप  से  विचार  ea  परन्तु  इस  विषय  पर  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किए  गए  ।

 सीमेंट  का  चिपका

 1753.  श्री  चन्दे  शावर  तह  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  बताने

 की  कृपा  गे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  सीमेंट  के  वितरण  की  वर्तमान  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  करने

 का  है

 यदि  at,  तो  प्रस्तावित  परिवर्तन  कया  ate

 प्रस्तावित  परिवर्तनों  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 आद्योगिक  जिस  तथा  परवाह-कार्य  यंत्रो  (att  फप  हड्डी  घनी  से

 सरकार  का  सीमेंट  वितरण  की  वर्त  न  प्रणाली  में  कोई  भी  परिवर्तन  करने  का  विचार नहीं  है

 शयर को  पर  निर्माता  हालक  का  care  किया  जाना

 1755.  श्री  चन्द  बखर  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  कोयले  कौर  तेल  के  अतिरिक्त  खनिज  संबंधी  योजना  दल  ने  यह  सिफारिश  की  हैं

 कि  अयस्कों  की  सभी  श्रेणियों  पर  निर्यात  शुल्क  को  तुरन्त  समाप्त  कर  दिया  जाये  इस  प्रकार  रेलवे

 भाड  को  1967  की  दरों  पर  लाया  जाये

 war  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  पर  विचार  किया  ak

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  awl  से  :  कोयलें तथा  तेल

 क  अतिरिकत  खनिज  सम्बन्धी  योजना  दल  के  प्रतिवेदन  को  अभी  तक  श्रुति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  +
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 कोयला  खान  खनिकों  के  लिये  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान

 1756.  बेन
 सेन  :  क्या  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कोयला  उद्योग  ने  मंजूरी  बोर्ड  की  खनिकों  को

 प्रतिदिन  के  परिवर्तनशील  महंगाई  भत्ते  देने  सम्बन्धी  सिफारिश  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  कौर

 क्या  सरकार  कोयले  की  कीमत  पुनरीक्षित  करते  समय  कोयला  उद्योग  पर  जोर  ढालेगी

 कि  वह  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करे  ?

 खन
 तथा  घाट  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  art  राम  (  यह  सच  है  कि  कई

 कोयला  खानों  ने  मजदूरी  बोर्ड  की  परिवर्तनशील  महंगाई  भत्ता  देने  संबंधी  सिफारिशों  को  कपि

 बहीं  किया  है  ।

 कोयले  के  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  24  1968,  से  हटा  लिया  गया  था
 ।

 सरकार

 दवारा  उन  के  परिशोधन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  निस्संदेह  सरकार  यह  देखने  के  लिये  उत्सुक  है  कि  मज़दूरी

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जाये  ।

 खादी  तथा  ग्रमं/योग  आयोग  में  कर्मचारियों  को  छूटने

 1757.  थी  देना  सेन :
 गया  चौगिर्द  मंत्रों  यद  चलाने  की  कपा  करेगे

 कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  तेल  fa विभाग में  काम  करने  वाले

 क्यारियों की  छंटनी  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  छंटनी  से  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए
 ौर

 इस  छंटनी  के  कया  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इसी  :  हाँ

 46  पर्यवेक्षकों ait  39  बढइयों  को  सेवा-समाप्ति का  नोटिस  दिया  गया  है  ॥

 ग्राम  तेल  उद्योग  में  व्यापारिक  मंदी  के  कारण  अमले  के  पास  पर्याप्त  काम  नहीं  था  कौर

 छटनी  भ्रंनिवायं  हो  गयी  है  ।  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  अरन्य  ग्रामोद्योगों  समतुल्य  पद

 पर  लगाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 कपास  का  सहायता  प्राप्त  मूल्य

 1758.-
 को  दबाव  पाटिल

 :
 गया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 कपास  ae  रुई  का  समर्थन  मूल्य  लागू  करने  के  लिये  स्थायी  तौर  पर

 व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  किया  गौर

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना  है  तथा  निर्णय  करने  में  देरी  होने

 थें  क्या  कारण  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  तथा  नहीं  ॥

 कपास के  लिये  कब  तक  समर्थक  कार्यवाही  करने का  कोई  अवसर  नहीं  कराया  क्योंकि  चालू  मौसम

 (1967-68)  में  बाजार  भाव  कपास  की  विभिन्न  किस्मों  के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  सैनिक  मूल्यों

 से  काफी  ऊपर  रहे  हैं  ।
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 eer  er  ee  ee

 रुपौला इस्पात  कारखाना  श्रतिथिगह

 1759.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रह्दी  :  क्या  इस् पा खान खान  रया  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ae कि

 रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  द्वारा  कारखाने  के  श्रतिथि-गह  में  ठहरने  वाले

 भ्रत्तिथियों पर  6 |  1968-67  तथा  1967-68 सें  कितनों  राशि  व्यय  की

 वे  अतिथि  कौन  कौन  थे
 ?

 खान तथा  धातु  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  राउरकेला  इस्पात

 कारखाने  ने  राउरकेला  अतिथि-गृह  में  ठहरने  वाले  अतिथियों  पर  वर्ष  1966-67  शौर  67-68

 में  55,934  रुपये  56,695  रुपये  खर्चे  किये  |

 अधिकतर  अतिथि  उच्च पदधारी  थे  जैसे  केन्द्रीय  और  राज़्य

 राजनयिक  तथा  वाणिज्यदूवीय  उच्च  सरकारी

 बड़े बड़े  भावी  कम्पनी  के  अफसर  शादी  शादी  ।

 दण्डकारण्य में  अखबारी  का  कारखाना

 1760.  शमी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  ale  मिक  बिकास  तथा  समवाय-कर्म  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 )  क्या  दण्डकारण्य  में  कोई  प्रभारी  कागज  का  कारखाना  स्थापति  किसा  ज़ा  रहा  है

 यदि  तो  किस  क्षेत्र  में  तथा  ak

 इस  कारखाने  पर  कितना  धन  व्यय  होने  का  अनुमान  इसकी  क्षमता  क्या  होगी

 कितने  व्यक्तियों  को  इसमें  रोज़गार  मिल  सकेगा  ?

 औद्योगिक  feared  था  सिवाय-कायदे  मंत्री  फजरुद्दीन  wet  अहमद )  से

 दण्डकाप्य  में  अखबारी  कागज  का  कोई  नया  सयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  किन्तु उस  क्षेत्र

 में  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रतिदिन  150  मीट्रिक  टन  लमदी/क्रागज़ बनाने  की  परियोजना  स्थापित

 की  संभावना  के  बारे  में  ्र  किया  जा  चुका  है  जिस  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  परियोजना पर  17.  22  करोड़ रु०  खर्चे  होने  का  झपताल है  और  इसकी  रोजगार  देने  की  क्षमता

 लगभग  1,600  व्यक्तियों की  है

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पटसन  की  खरीद

 1761.  शी  राम  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 ()  राज्य
 व्यापार

 निगम  ने
 1967-68

 में  तथा
 भ्रप्रैल

 से  जून  196  ४  की  अवधि  के  दौरान

 कुल  कितनी  मात्रा  में  तथा  प्रति  मन  कितने  क्रय  मूल्य  पर  कच्चा  पटसन  खरीदा

 क्या  यह  सच  है  कि  wed  पटसन  का  मूल्य  अस्थिर  होने
 के

 कारण  पटसन  उत्पादकों को
 1967-68 में  20  रुपये  प्रति  मन  की  हानि  हुई
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 के  fori
 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1969-69  ना  लगन  कच्चे  पटसन  का  निम्नतम  att  प्रीतम

 क  निर्धारित कर  दिया  atc

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी व्यौरा  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  '*  मोहम्मद  शफी  :  राज्य  व्यापार  निगम

 ने  विभिन्न  राज्यों
 से  3,7 1,  15  मन  पटसन

 को
 कुल

 माज़ा
 खरीदी

 है  ।
 प्रत्येक

 गौग  बाजार
 के

 लिये

 यह  परप-मूल्य  व्युत्पन्न  मूल्य है
 जो

 कि  कलकत्ता में  मुपुर्दागपों  के  लिये  पटसन  को  आसाम  किस्म  के

 वाटर te  के  लिये  40  रु०  प्रति  सन  के  न्यूनतम  सैनिक  मूल्य  पर  आधारित  है  ।

 सरकार  को  इसको  जानकारी  नहीं  है  ।

 तथा  सरकार  ने  वर्ष  1968-69  के  लिये  कच्चे  पटसन  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 वर्ष  1967-68  के  स्तर  पर  हो निर्धारित फियों  है  जो  40  रु०  प्रति सन  (107.  17  रु०
 प्रति

 किंबल  कोई  ग्रघिकतम  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  |

 मद्रास  बन्दरगाह  स्टेशन  से
 मे  जे

 गये  कम
 नियम

 फास्फेट  का  गुप्त  होना

 1763.  श्री  स०  Wo  श्रागड़ी : क्या रेलबे :  क्या  लवे  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  25  1967  को  मद्रास  बन्दरगाह रेलवे  स्टेशन से  कोप्पल

 पक्षी
 ग

 मध्य  रेले  जिला  कपूर  राज्य  को  भेजा  गया  960  वोरा  अमोनियम  फास्फेट  बुकिंग

 स्टेशन
 से  गायब हो  गया  श्र  गन्तव्य  स्थान  पर  नहीं

 (a)  यदि  तो  उ  सका  पता  लगाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 क्या  मूल्य  अदायगी  के  लिये  कोई  दावा  किया  गया  शौर

 यदि  तो  दावे  को  राशि  कया  है  ौर  इत  समय  यह  मामला  किस  झ्र वस् था में  है  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  1: 6५  पुताना )
 भ्र  :  अब  तक  जो  रिपोर्ट  मिली है  उससे

 पता  चलता  है  कि  960  बोरो  अमोनियम  फास्फेट  वाला  यह  परेषण  किसी  दूसरे  स्टेशन  को  गलती  से

 भेज  दिया  गया  ara  उत्तक  नुपु्देंगी  वहाँ  के  खण्ड  विकास  अधिकारी  को  कर  दी  गयी  ।

 प्रेषित  ने  दादा  किया  है  ।

 दावे की  रकम  37,699. 20  रुपये है  ।  दावे की  छान-बीन की  जा  रही  है  ।

 लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  उदार  नीति

 1764.  श्री  शिवचन्द्र  at:  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लाइसेंस  देने  की  सरकार  की  उदार  नीति  के  अनसार  श्रौद्योगिक

 afar  संकल्प  की  श्ननसुची  h  के  श्रन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के लिए  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  विविधता

 लाने  की  aaa  दी  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं  ओर  इसका  ब्यौरा  क्या  झोंक

 तो  सरकारी  क्षेत्र  में  लाइसेंस  देने  उदार  होती  का  यदि  कोई  प्रभाव  gar

 तो  बहू  क्या  है  और  इससे  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  कहाँ  तक  सहायता  प्राप्त  हुई  है
 ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (ait  weed  net  :

 प्रश्न  ही  नहीं उठता
 |

 लाइसेंस  दिए  जाने  की  उदार  की
 गई  नीति  का  सरकारी  क्षेत्र  पर

 कोई  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  पड़ा  है
 ।

 इससे  विपरीत  इससे  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  हो  क्षेत्रों  के  लिए  प्रयोग  अपनी

 स्थापित  क्षमता  का  ae  अधिक  प्रयोग  कर  सकना  हो  गया  है  |

 सोनिया  से  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 1765.  थी  शिवचन्द्र झा

 क्रो  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :

 वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  के  अन्तिम सप्ताह  में  मलयेशिया  से  एकਂ  व्यापार

 प्रतिनिघिमंडल  भारत  कराया

 यदि  तो  क्या  भारत  ae  मलयेशिया  के  बीच  कोई  व्यापार  समझौता  gar

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 यदि
 तो

 भारत  सरकार
 ने

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों में  सुधार  करने  केਂ

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 बाशी  मंत्री  (att  दिनेंद्या  सिंह  )  :  जून  1968  के  झ्रन्तिम  सप्ताह  में  मलेशिया  से  कोई

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  तो  भारत  नहीं  पाया  परन्तु  उस  देश  से  एक  सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  यहाँ

 झाया  था  silt  उसने
 27  1968

 से
 2  196  तक  भारत  सरकार  के  ghana  के

 साथ  बातचीत  की  थी  ।  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारतीय  झ्र धि का  रियों  अरन्य  बातों  के  साथ  साथ  व्यापार

 तथा  वाणिज्य  के  क्षेत्रों  में  पारस्परिक  हितों  के  मामलों  पर  भी  बातचीत की  थी  ।

 से  कभी  तक  दोनों
 देशों

 के  बीच  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर नहीं  हुए  हैं  ।

 फिर  एक  व्यापार करार  किये  जाने  के  प्रशन  पर  दोनों  सरकारों द्वारा  सक्रिय विचार  किया  जा

 रहा  है
 |

 समय  समय  पर  दोनों  सरकारों के  प्रतिनिधि  सिलकर  विचार-विसर्प  करते  रहते  हैं  कि  दोनों

 देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धों
 को

 ale  अधिक  किस  प्रकार  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  इस  दिशा  में  नि  .  ट

 भविष्य  के  लिये  प्रस्तावित  कछ  विशिष्ट  उपाय  निम्नलिखित  —

 (1)  भारत  से  उद्योगपतियों  तथा  व्यापारियों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  शीघ्र  ही  मलयेशिया

 जायेगा  तथा  इसके  बाद  मलयेशिया  से  इसी  प्रकार  का  ow  प्रतिनिधि  मंडल

 जायेगा

 (2)  भारत  तथा  मलयेशिया  के  बीच  व्यापार  विनियमों  को  बढ़ाने  के  माग  पथों  पर
 विचार

 करने  तथा  एक  व्यापार  करार  करने  के  लिये  शीघ्र  ही  दोनों  सरकारों प्राधिकारी

 मिलेंगें  ।

 (3)  मलयेशिया
 में  संयुक्त  उद्यमों की

 स्थापना  की  सम्भावनाश्रों  जिनमें  भारत  अपने

 तकनीकी  विशेषज्ञ  तथा  जानकारी  तथा  पूंजीगत  उपकरण  कौर  भारत  में  निमित  मशीनें

 पता  लगाया  जा  रहा  है  ।
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 (4)  भारत  मलयेशिया को  उत ores  तकता  प्राचीन  तहत  कराते  में  Tra

 देगा  i

 रायात  तथा  निर्वात  लाइसेंस

 1766.
 श्री

 न्!०  एप०  हि- रद्  क्या  बाशी मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 उनके  मन्त्रालय  के  अधीनस्थ  श्रायात  तथा  निर्यात  नियन्त्रण  संगठन  को  गत  दो  वर्षों  मेँ

 sara  rar  निर्यात  के  लाइसेंसों  के  लिये  कितने  श्नावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  उनमें  से  कितने  झा ये दन

 पत्न  उसने  निपटाए  तथा  किन-किन  तारीखों  को  प्राप्त  हुए  ate  किन-किन  तारीखों  को  निपटाएं

 कौर

 क्या  पत्तों  का  गलत  भरा  जाना  उनके  निपटारों  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  है

 दौर  यदि
 तो

 कया  प्रयत्नों  तथा  उनको  भरने  के  तरीके  में  सुधार  लाने  का  सरकार का  विचार

 ताकि  जनता  के  लिए  यह  कार्य  ग्रा सान  हो  जाये
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-पत्रों  में  हम्मद ae  गत  दो  वर्षों  में  प्रख्यात

 तथा  निर्यात  के  मुख्य  नियन्त्रक  के  कार्यालय  में  आयात  निर्यात  के  लिये  लगभग  6  लाख  नय  पत्न

 प्राप्त  हुए  तथा  निपटाए  गये  ।  उनकी  प्राप्ति  तथा  निपटान  का  अभिलेख  पट्टीं  रखा  जाता  |

 आवेदन  cat  के  निपटान  में  विलम्ब  के  कारणों  में  से  एक  कारण  आवेदन  पत्तों  का  दोषपूर्ण

 भरा  जाना  है  कौर  उसके  लिये  क्रियाविधि  की  समीक्षा  तथा  संशोधन  समय  समय  पर  इस  उद्देश्य  के
 फ

 लिये

 नियुक्त  विभिन्न  समितियों  जेसे  रामास्वामी  एच ०
 सी

 ०  माथुर  समितियों  आदि  की

 रिशों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 लोह तां रोड
 स्टेशन

 1767.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :  रेलते  मन्त्री  यह  बताने  की  क्त  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  सरकार
 से

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  स्थित

 रोड  स्टेशन  का  नाम  विदेश्वरधाम  करने  का  प्रनरों ष््य  किया  है

 यदि  तो  बिहार  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  का  उत्तर  प्राप्त  हुमा है

 सोहना  रोड  स्टेशन  का  नाम  कब  ae  परिवर्तित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  स०
 जी  नहीं  ।

 (a)  ate  सवाल  नहीं  उठता  |

 Survey  of  Passenger  Traffic  between  Meerut  and  Delhi

 1768.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Railways  have  conducted  any  survey  in  regard  to  the  passenger  traffic

 betweea  Meerut  and  Delhi  and  if  so,  when  and  the  broad  outlines  of  the  survey  report:

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  passengers  travel  on  the  roofs  of  the  bogicy

 also  and  if  so,  whether  there  15  any  scheme  to  run  diesel  cars  and  to  introduce  new  trains;  and
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 (c)  whetherit  is  also  a  fact  that  due  to  Railways.  and  Roadways  not  being  able  to  cope

 with  the  rush,  thousands  of  people  travel  between  Meerut  and  Delhion  taxis,  plying in

 hundreds,  paying  more  than  first  class  railway  fare?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha):  (a)-No  special  survey  of  passenger  traffic

 between  Meerut  and  Delhi  has  been  made

 (0)  No  cases  of  passengers  travelling  on  the  roofs  of  the  90825  have  been  noticed

 There  15  no  scheme,  at  present,  to  introduce  any  additional  train/diesel  car  on  this  section

 (c)  Passenger  traffic  offering  for  movement  by  rail  between  Meerut  and  Delhi  ‘s  being

 catered  to  by  a  total  of  19  Mail,  Express  and  Passenger  trains  running  in  both  directions

 over  the  Delhi/New  Delhi-Meerut  Section  According  to  the  information  available,  U.P

 Government  -Roadways  are  running  94  bus  services  in  either  direction  on  the  Delh’-Meer

 route,  of  which  40  are  through  services  to  destinations  beyond  Meerut;  in  addition,  about  48

 Taxis  are  operating  between  Delhi  and  Meerut

 Passengers  travel  by  Taxis  for  their  own  personal  convenience  and  the  normal  Ta

 fare  is  not  higher  than  the  First  Class  rail  fare

 Stoppage  of  5  M.D.  and  Hapur  Shuttle  Trains  at  Adhyatmik  Nagar  halt

 1769.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Wil:  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  residents  of  Adhyatmik  Nagar,  Uttar  Pradesh  requested

 Government
 in  June,  1968  to  provide  stoppage  of  5  M.D.  and

 Hapur
 Shuttle  trains  at  Adhyat

 saik  Nagar  railway  halt  also;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  Government  thereon?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha);  (a)  Yes

 (b)  Provision  of  stoppages  of  5  M.D.  Moradabad-Delhi  Passenger  and  of  1  NDM

 Hapur-New  Delhi  Passenger  at  Adhyatmik  Nagar  train  -halt  has  not  been  found  to  be

 justified  due  to  meagre  passenger  traffic  dealt  with  at  this  halt  and  eight  passenger  trains  in

 both  directions  already  having  been  provided  halts  there

 Preduction  of  Asbestos  Sheets

 1770.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:
 Will  the  Minister

 of  Industrial  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is a  fact  that  the  production  of  asbestos  sheets  in  India  last  year  has

 been  one  third  of  the  total  capacity;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  efforts.  being  made  to  improve  the  situation?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali

 Abmed)  (a)  The  production  of  asbestos  cement  sheets  during  1967  was  50°3°%  of  the

 total  installed  capacity  for  the.  item

 (b)  The  low  production  was  due  to  fall  in  demand  resulting  from  the  industrial  recession,

 drqughts  and  fall  in  building  activities  under  the  Government.and  private  construction.  The

 demand  haa,  however,  been  making  up  during  the  last  six  months:
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 Prices  of  Tractors  and  Agriculture  Machinery

 of  Industrial  Development  & 1771.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister

 Company  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  recommendations  made  by  the  Committee  set  up  by  last  year  to  fix

 fair  prices  after  the  Essential  Commodities  Act,  1955  was  made  applicable  to  tractors  snd

 agricultural  machinery;

 (b)  whether  Government  have  received  complaints  that  no  tractor  is  available  in  the

 market  on  the  price  fixed  by  Government;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  taken  by  Government  in  this  reagard?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairss  ‘Shri  Fakhruddin  Ali  Aimed)

 {a}  The  Tatiff  Commission  had  been  requested  to  institute  a  regula  rinquiry  and  recommend

 fair  selling  prices  of  tractors.  The  report  of  the  Commission  has  been  received  and  examined

 by  (0०४10 211.  The  recommendations  made  by  the  Commission  and  the  decisions of
 Government  thereon  were  announced  through  a  Resolution  bearing  No.  AEInd-I1/5/44;67
 dated  the  3rd  June,  1968,  copies  of  which  are  available  in  the  Parliament  Library.

 {b)  No.

 (2)  Does  not  arise.

 कोयला  खन  का  बन्द  होना

 1777.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी
 :

 कया  खत  तथा  बात  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  भ्र व्यवहारिक  नियोजन के  कारण  देश  में  बहुत सी
 कोयला  खानें  बन्द

 मई

 यदि  तो  ऐसी  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  उनके  बन्द  होने  के  क्या  कारणें  हैं  ;

 (7)  इसके  फलस्वरूप  कुल  कितनी  हानि  हुई  है
 ?

 खान  तथा  धातु  पंत्र  लय
 में  TERT मं  '  '  रास  सेपहले  six

 कूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैं पौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्षेत्र रेलों में  गंप्रे जो  टाइप  द  ें नज  को  किराये पर  लेना

 1773.
 श्री  राम  स्वरूप

 feral  :
 क्या  रेल्वे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  क्षेत्रीय  रेलों  में  sash  की  टाइप  मशीनों  की  बड़ी  कमी  है

 तथा  उन्होंने  किराये  पर  टाटप  की  मशीनें  ले  रखी

 (a)  यदि  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  के  कितनी  टाइप

 मशीनों  की  प्रा वश्य कता  है  तथा  ग़त  पांच  वर्षों  में  क्षेत्र-बार  तथा  वर्षो-वार  कितना-कितना  किराया  दिया
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 कया  ea  fr  ox  माँगो  fear  ea  किराया  बाजार  भाव  से  बहुत  अधिक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 रेल्वे  मंत्री  ०  मू  ०  :
 शौर

 इस  समय  क्षेत्रीय  रेलों  में  अंग्रेजी  टाइप

 मशीनों की  कमी  नहीं  परन्तु  अतीत  में  सीमित  अवधियों  के  लिए  टाइप  मशीनें  किराये  पर  लेनी

 पड़ी क्योंकि  उपयोग  में  कराने  वाली  टाइप  मशीनों  का  स्टाक  सीमित  थोड़े-थोड़े

 के  लिए  टाइप  मशीनें  खराब  हो  जाती  ate  टाइपिस्टों/स्टनोग्राफरों के  अस्थायी  पदों

 के  सृजन  के  फलस्वरूप  टाइप  मशीनों  की  अतिरिक्त  आवश्यकता  पड़ती  थी  ।  किराये पर  ली  गयी

 टाइप  मशीनों  की  ठीक  किराये  पर  लिये  जाने  की  wafer  ae  प्रत्येक  मा  में  किराये  की

 कितनी  रकम  का  भुगतान  किया  इस  सम्बन्ध  में  निर्दिष्ट  पांच  वर्षों  के  लिए  सभी  रेलों  के  सम्बन्ध

 में  सूचना  तयार  करने  में  जितना  समय  लगेगा  जितना  प्रयास  करना  बहू  प्राप्त

 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  फिर  पिछले
 5

 वर्षों  चग  1963-64  से  तक

 प्रत्येक  वर्ष  प्रत्येक  रेलवे  द्वारा  किराये  में  दी  गयी  जिसके  आंकड़े  उपलब्ध  संलग्न  विवरण  में

 बतायी  गयी  है  ।

 जी  नहीं
 ।

 जो  किराया  दिया  वह  उस  समय  प्रचलित  बाजार  भाव
 के

 तुरुप  था
 ।

 सवाल नहीं  उठता

 2 प क  रजा  Te4aT  देखिये  @  या  एल०  ट ०  1521/68]

 तांबे  के  तारों  की  चोरी

 1774.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तांबे  के  तारों  की  चोरी  ae  यह  माल  निकाल  लेने
 की

 में

 बहुत  वृद्धि हुई

 यदि  तो  इन  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  निवारक  उपाय  शौर

 1966  झ्र  1967  में  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुईं  att  इसमें  कितनी  हानि  हुई  ?

 रेलवे
 गज  वे

 :  से
 तांबे  के  तार  रेलों  के  नहीं  हैं  ।

 संसदीय

 मामलों  संचार  के  राज्य  पत्नी  द्वारा  इसी  प्रकार  के  एक  प्रश्न  का  उत्तर  25-4-68  को  सभा

 में  दिया  जा  चुका  है  जिसकी  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 औद्योगिक  बस्तियां

 1771.  भो  राम
 सत्रह  कया

 गोथ
 गीत

 बिका  /  तथा  समवाय-कार्य मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कई  श्रौद्योगिक  बस्तियों  में  कार्य  श्रांरम्भ  नहीं  हुआ  यघपि  उनका

 निर्माण ज  gor  हो  चुका

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  बस्तियां  हैं  भोर  इसके  क्या  कारण  हैं  पौर  इस  स्थिति
 को

 सुधारने
 के

 लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव है  ?



 1890  लिखित
 उत्तर  _

 प्रौद्योगिक  विरासत  तथा  समवाय-कार्यो मंत्री  ली
 :

 जी  हां
 ।

 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ।

 56।  इन  प्रौद्योगिक बस्तियों  के  काम  न  करने  के  आवश्यक  सुविचारों जसे

 पानी  af  की  व्यवस्था  में  खराब  उद्यमियों  का  न  मिलना  भ्र  पर्याप्त

 पोत्साहनों का  है  ।

 राज्य  सरकारों  की  समन्वय  समितियों  की  स्थापना  करने  के  लिए  परामर्श  दिया  गया  है  जिनत

 बिजली  तथा  लोक  निर्माण  विभाग  के  प्रतिनिधि  हों  जिससे  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 विलम्ब

 को  कम

 किया  जा  सके  ।  राज्य  बिजली  मण्डलों  से  भी  केन्द्रीय  सिचाई  तथा  बिजली  wet  के  द्वारा  यह  कहा

 मैया  है  कि  वे  उन  औद्योगिक  बस्तियों  जहां  फिलहाल  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  बिजली  देने  में

 शीघ्रता  करें
 |

 राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वें  उन  औद्योगिक  बस्तियों  को  जिनके  विकास

 की  अपेक्षित  सम्भावना  जान  पड़ती  पर्याप्त  प्र  त्साहन  किराये  तथा  बिजली  की  दर  में  भ्रनुदान
 ae

 चुंगी  तथा  बिक्री  कर  में  छूट  दें  ।

 Goods  Lying  at  New  Delhi  and  Delhi  Railway  Stations

 1777,  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  large  quantities  of  goods  at  New  Delhi  :nd  Delh’  Ra‘lway

 stations  get  da:naged  because  of  being  stored  in  the  open  and  as  a  result  thereof  the  Railways

 gaffer  a  gejed  deal  of  loss  in  the  form  of  co  npensation:

 (b)  if  so,  the  amount  of  co-npensation  the  Railways  have  to  pay  per  year:

 (c}  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  prevent  such  loss  in

 future  ;  and

 (d)  if  so,  the  date  by  which  that  scheme  is  likely  to  be  completed  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  This  is  not  correct.

 (b)  In  view  of  the  answer  to  part  (a)  the  question  does  not  arise,

 (c)  and  (d)  In  view  of  the  answers  to  parts  (a)  and  (b),  these  questions  do  not  arise,

 दुर्गापुर  प्रोजेक्ट  लिमिटेड

 1778.  श्री  ज्योति मंथ  बसु
 :

 क्या  खान  तथा  दत्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  उपक्रम  दुर्गापुर  sites  लिमिटेड  के  कितने  कमेंट्री  दुर्गापुर
 में  कार्य  कर  रहे

 (@)
 कितने  कर्मचारियों  को  (1)  पूर्ण  परिवारिक  श्रीवास  (2)  चिकित्सा  की

 कौर  (3)  उनके  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  की  सुविधायें  उपलब्ध  की  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इसके  मुख्यालय  को  कलकत्ता  से  स्थानान्तरित करके  दुर्गापुर
 लाने

 की

 .  यदि  तो  इस  स्थानान्तरण का  मुख्यालय  में  काम  करने  वाले  कितने  कर्मचारियों  पर

 इस स्थानान्तरण के  कारण  हैं  ?
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 खान  तथा  मत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  नन  (=)  सूचना

 प्रीत  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जापान को  चाय  का  निर्यात

 1779.  श्री  safer  बरस  :
 क्या  दाणी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जापान ने  वर्ष  1964 से  1967  तक  भारत  से  कुल  कितनी  चाय  खरीदी

 क्या  उस  देश  में  चाय  पीने  की  झादत  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  गये

 क्या  वर्ष  1965 से  1967  तक  जापान  को  a  बन्द  भारतीय  चाय  का  भी  कोई  निर्यात

 किया  गया  श्र  यदि  तो  उसका  क्या  कौर

 क्या  यह  निर्यात  किसी  भारतीय  मालिक  की  फर्म  द्वारा  किया  गया  था  अथवा  भारतीयों

 द्वारा  नियन्त्रित फर्म  द्वारा  किसी  विदेशी  फर्म  द्वारा  किया  गया  था
 ?

 EnURE  क्त्र  हर
 में

 Tq T"  (a  थे  हमर  ह  काफी
 वर्ष  1964

 से
 1967  तक

 जापान  द्वारा  खरीदी  गयी  चाय  की  कुल  मात्ना  तथा  भारत  का  भाग  निम्नलिखित  था  —o

 यात्रा  हजार  feat  में

 ay  द्वारा  कुल  खरीद  भारत का  भाग

 1964  2,345  39

 1965  vs

 1966  6,599  231

 1967  5,367  282

 जापान  में  पहले  ही  चाय  का  प्रयोग  होता  है  परन्तु  वहां  अधिकांश  खपत  हरी  चाय  की  है
 ।

 काली  चाय  कौर  भारतीय  चाय  की  खपत  बढ़ाने  के  लिये  are  जापान  ब्लैक

 टी  एसोसियेशन  के  सहयोग  से  चाय  बोर्ड  ने  कई  सम्बद्ध नात्मक  कार्य  किये  हैं  ।

 तथा  वर्ष  1965 से
 1967  तक

 जापान  को  पैकेट  बन्द  चाय  के  निर्यात

 aq

 1965  92

 1966  30,505

 1967  373

 1965  क  92  fear  पैकेट  बन्द  चाय के  fata  में  से  6  किग्रा  भारतीय  कर्म्पेंनियों  द्वार

 तथा  शेष  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  किया  गया  वर्ष  196  तथा  1967  जापा कीं  किमी

 बन्द  चाय  के  निर्यात  केवल  विदेशी  द्वारा  किये  गये  i

 42%6



 लिखित  उत्तर 30.  1968

 कोयले का  मूल्य

 1780.  ना  ऊ aft ऊ  पो ति मेष  ay

 श्री  देवेन  सेन

 शी  रामावतार अर्थशास्त्र  :

 कया  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पिछले  13  वर्षों  सें  सरकार ने  कोयला  खान  मालिकों  को  कोयले  के  दाम  बढ़ाने की

 कितनी  बार  अनुमति  दी  ;

 उपरोक्त  प्रवर्ध  में  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  वृद्धि  की

 क्या  कोयला खान  मालिकों  ने  हाल  में  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  कोयले  के

 मूल्यों में  3.  50  रुपये से  लेकर  4  72  रुपये  प्रति  टन  तक  की  कौर  वृद्धि  करने  की  निर्मा: 2  दी  जाये  ;

 यदि  तो  इन  मालिकों  ने  अपनी  मांग  के  समर्थन  में  क्या  कारण  बताये  हैं  ;

 विभिन्न  किस्म  के  कोयले  के  सम्बन्ध  में  किस  दर  पर  वृद्धि  करने  की  मांग  की  गई  दौर

 कोयला  खान  मालिकों  की  इस  मांग  के  प्रति  सरकार  का  क्या  रवैया  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  राम
 :  1955 से  लेकर

 1967  मैं  कोयले  के  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण  हटाये  जाने  तक
 30

 बार  सामान्य  मूल्य  वृद्धियां की  गई  हैं
 ।

 सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  aaa  1  के  रूप  में  संलग्न है  ।

 विभिन्न  कारणों  से  तथा  मज़दूरी  बोर्ड  के  फैसले  के  प्रभाव  स्वरूप  उत्पादन की  लागत  में

 वृद्धि ।

 प्रतिवेदन  में  हर  श्रेणी  के  कोयले  के  विषय  में  मांगी  गई  वृद्धि  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया
 था  fi

 रेलवे  विभाग  ने  चुनी  हुई  श्रेणियों  के  कोयलों  के  लिये  2  रुपये  प्रति  मैट्रिक  टन  तथा
 श्रेणी  1

 के
 कोयले

 के  लिये
 1

 रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  की  मुख्य  वृद्धियां  मान  ली  हैं  ।  इस्पात
 कोयला  धावनंशालाओं  कौर  कोठरी को  दिये  जाने  वालें  कोकिंग  कोयले  के  विषय  में  प्रति  मैट्रिक  टन

 1.75
 रुपये

 की
 मुल्य  वृद्धि  मान  ली  गई  है

 ।
 इसके  अतिरिक्त

 75
 रुपये  प्रति  मैट्रिक टन

 प्रतिदिन

 की  विधि
 का  orca  में  सन्तोषजनक  रूप  से  समाधान  हो  जाने  पर  देय  होंगे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1522/68]

 दुर्गापुर  कोक  भट्टी  संयंत्र

 1781.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  1967-68
 में  दुर्गापुर  कोक-भट्टी  संयंत्र  सरकार का

 के

 उत्पाद  किन-किन  प्रश्नों  को  बेचे  गये  थे  ;

 इसी  वर्ष  में  प्रत्येक  पक्ष
 को  कितने  कितने  मूल्य का  माल  बेंचा

 शौर

 दुर्गापुर  कोक  भट्टी  प्लांट  के
 उत्पाद  बेचने

 वाले  एजेन्ट  कौन  कौन  हैं  ?
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 Written  Answers  July  39,  1968.

 a

 खान  तथा  चक्  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  से  सूचना

 एकत्रित की  जा  रही है  भ्र ौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जागेगी  |

 रेलवे  कर्मचारी  कार्मिक  संघों  का  सम्मेलन

 1782.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  हुई  अनेक  रेल  दुर्घटनाओं  के  कारण  के  रूप  में  मानवीय

 सफलता  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  विभिन्न  रेल  कर्मचारी  कार्मिक  संघों  का  एक  सम्मेलन

 शीघ्र ही  बुलाने  का  सरकार का  विचार

 क्या  इस  सम्मेलन  में  रेलवे  दुर्घटनायें  सम्बन्धी  ata  आयोग  की  सिफारिशों  पर

 चर्चा  की  प्रौढ़

 जिन  संस्थाओं  को  acted  किया  जायेगा  उनके  ताम  क्या  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  Ao  स्री  पनामा  से  विशेष  रूप  से  कभी  हाल  में  एक  के  बाद

 जल्दी-जल्दी  जो दुर्घटनाएं  हुई  उनके  संद  में  रेल  संचालन के  कुछ  पहलों पर  गैर

 प्राप्त  कर्मचारी  संघों  से  सम्बद्ध  कुछ  संसद  सदस्यों  wh  अखिल  भारतीय  श्रमिक  संघों  श्रुति

 अखिल  भारतीय  रेल  कमंचारी संघ  ai  भारतीय  रेल  कर्मचारी  राष्टीय संघ  के  .  प्रतिनिधियों से

 20  1968  और  21-7-68  को  बातचीत हुई  |

 न्यायाधीश  श्री  वांचू  की  भ्रध्यक्षता  में  रेल  दुर्घटना  समिति  ने  get  अपनी  रिपो  नहीं

 दी

 दुर्गापर  इस्पात  कारखाना

 1783.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  कलकत्ता  से  प्रकाशित होने  वाले  22  1968 के

 में  छपे  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र के  बारे  में  इस  आशय  के  समाचार की  दिलाया गया  है  कि

 कारियों  द्वारा  हाल  ही
 में

 किये  गए
 अध्ययन

 के
 अनुसर

 पर्याप्त  सं तुलनात्मक  सुविधाग्रों के के  अभाव

 के  कारण  16  लाख टन  का  बढ़ाया गया  लक्ष्य  1971-72  से  पहले  पुरा  नहीं  हो  सकेगा

 यदि
 तो

 इस  बारे में  सरकार का  क्या  अनुमान

 निर्धारित  उत्पादन  क्षमता
 के

 अनुसार  उत्पादन
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यां

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  ह  :  (  )  हां  ।

 ate
 वर्तमान  संकेतों  से  ऐसा  लगता  है  कि

 1970
 के  पन्त  तक  दुर्गापुर  इस्पात

 कारखाने की  क्षमता  1.  6  मिलियन
 टन  प्रतिवर्ष हो  जाएगी  ।  इस  लक्ष्य की  पूर्ति  के  लिए  कई  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।
 इनमें  कोक  भट्टियों  की

 मरम्मत
 तथा

 इनका  पुननिर्माण  तथा  सोख  गड्ढों की
 संध्या  में  विधि  शामिल  हैं--ये  दो  बड़ी  कठिनाइयां हैं  |
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 ा  लिखित
 उत्तर

 ‘frat के  कारखानों  में  ऊंचे  वेतन  पान  वाले  पदों  का  भारतीय  करण

 1784.  श्री  यशपाल  सिह  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 xr क (  )  कया  यह  सच  है  कि  सब  से  भ्रमित  वेतन  वर्गों  maid  500  रुपये  तथा  उससे  अधिक

 मामले
 में

 भारत
 में  विदेशी  फर्में  विदेशियों को  नियुक्त  करते

 ग
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  वर्ष  1964  ,  1965  तथ  l  1966  के  झ्रांगाड़े  क्या

 wk

 इस  बग  में  भारतीयों  की  नियुक्ति  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा

 रही

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूदीन  चली  :
 जी  हां  ।

 ऐसा  ही  है  ।

 प्रतिशत  भारतीय  प्रतिशत 1  जनवरी  को  भारतीय

 1964  165  16.8  815  83.  2

 1965  222  21.0  837  79.  0

 1966  283  24,8  75.  ् 9

 टिप्पणी :  इन  आंकडों में  aerate  विदेशी  तकनीशियन  सम्मिलित  नहीं है  ।
 क्रमशः

 1964,  1965  1966 को  इनकी  संख्या  40,  UALS  |

 समझाने  बुझाने  की  नीति  का  पालन  करके  सरकार
 ने  भारतीय  राष्ट्रों  के  लिये

 अधिक  संख्या  में  पद  प्राप्त कर  लिये  हैं  ।

 रेलवे  में  नियंत्रण  पद्धति  का  स्वचालित  किया  जाना

 1785.  श्री  ana  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 बारम्बार  होने  वाली  रेल  दुर्घटनाओं का  मुख्य  कारण  नियंत्रण

 प्रणाली  में  स्वचालित  यंत्रों
 का

 प्रयोग  नहीं  किया  जाना

 यदि
 तो  स्वच!लित  यत्र  लगाने  में  कया  कठिनाइयां  कौर

 नियंत्रण  प्रणाली
 में  कब  तक  सुधार किये  जाने  की  सम्भावना है

 ?

 रेलव  मंत्री  Ao  मु०  पूनिया  जी  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता ।

 संरक्षा  की  रफ्तार  यातायात  की  मात्रा के  अनुरूप  सीनरी  की

 पर्याप्त  व्यवस्था  की  जा  चुकी  रफ्तार  में  वृद्धि  यातायात  के  घनत्व  की  आवश्यकताओं

 oper  समय-समय  पर  सिग्नलिंग  व्यवस्था  में
 सुधार  किये

 जा  रहे  हैं  ।
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 Written

 Answers
 Sravana  8,  1890  (Saka)

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  में  सु  प्रदा  तनिक  अधिकारी  wt  नियुक्ति

 1786.  की
 नरेन्द्र  कुमार  साल्वे

 :
 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने

 की

 करेंगे
 कि

 प्रस्तावित  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  मुख्य  प्रशासनिक  अधिकारी  की  नियुक्ति
 के

 बारे
 में

 कोई  निर्णय  किया  गया  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  राम  सेवक  प्रबन्ध-निदेशक  बोकारों

 इस्पात
 कारखाने  का  मुख्या  प्रशासनिक  री  है  ।  1964  में  जब  यह  कम्पनी  बनी  तब  से  ही

 TE  काम  कर  रहा  है  ।

 रेलवे  उपकरणों  का  निर्यात

 1787.  श्री  यशपाल
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  रेलवे  उपकरणों के  निर्यात  के  को  पुरा  करने  के  लिये  एक  स्वायत्त

 निकाय  की  स्थापना  पर  बिचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  जायेगा ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सौहार्द  ओफो  :
 \  ory

 at  इस  wat

 पर  सरकार  विचार कर  रही  है  ।

 उच्च  अधिकारियों  के  तन्बन्थियों  को  बिना  उद्योग  समूह  में  नौफरियां

 1788.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  कया  प्रौद्योगिक  वि  srs  तथा
 सिवाय  शय  मंत्री यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रियों  तथा  उच्च  अधिकारियों के  उन  सम्बन्धियों के  नाम

 ate  संख्या  कितनी है  जो  बिड़ला  उद्योग  समूह  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली  :  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 रेलवे  गाड़ियों  का  डीजल  से  चलाया  जाता

 1789.  श्री  नरेश  कुमार  साल्वे  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  क्रपाल  रेंगे कि  :

 क्या  1967,  में  हुई  कोयला  विकास  परिषद्‌ की  बैठक  में  खान
 तभी

 धातु  मंत्री  ने  रेल  करेक्शन  के  को  धीमी  गति  देने  के  सम्बन्ध  में  जो
 सिफारिश

 की

 थी  उसकी  शरीर  रेलवे  बोर्ड  का  ध्यान  दिलाया गया

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  ate  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 चौथी  पंचवर्षीय योजना  में  डीजलाइजेंशन  ate  विद्युतीकरण के  कार्यक्रम  की  रूपरेखा

 है  atc  उस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  aa  होने  का  भ्रनुमान है
 ?

 रेलवे  मंत्री
 च०  :

 जी हां
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 30  1968

 भाप-कर्षण की
 अपेक्षा

 डीज़ल  क्षण  से  पूंजी  परिव्यय  पर  अघिक  प्रतिफल  मिलता

 है  ।  अतिरिक्त  यातायात  के  लिए  शीघ्र  क्षमता  विकसित  होती  है  परिचालन  सम्बन्धी  कई  धन्य

 नाभ  भी  हैं  ।  इसे  देखते हुए  डीजलीकरण की  नीति  में  कोई  संशोधन जरूरी  नहीं  समझा  गया

 लेकिन  यातायात  की  आवश्यकताओं के  अनुरूप  डीज़लीकरण में  ्  काट-छांट  की  जा

 रही

 (7)  रेलों  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  झ्रायोग  शौर  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 विभागों के  परामर्श  से  तयार  की  जा  रही  है  ।  जब  तक  योजना  भ्रन्तिम  रूप  से  तेयार  नहीं हो  जाती

 विद्युतीकरण  कार्यो-क्रम  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  बताना  संभव  नहीं  है  ।  प्रत्येक

 व्यावहारिक  प्रयास  किया  जा  रहा
 ह  ।  गाड़ियों  के  समय-पालन  पर  रेलों  में  मण्डल  से  लेकर  रेलवे

 तक  सभी  स्तरों पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  गाड़ियों के  रुके  रहने  भ्र ौर  देर  से  चलने  के

 मामलों की  छान-बीन  की  जाती  है  प्रत्येक  मामले  में  प्रावश्यकतानुसा  र  दण्डात्मक  निवारक

 कार्रवाई की  जाती  है  ।  भ्रांति  कारणों  का  पता  लगाने  कौर  गाड़ियों  की  समय-भ्रनुसूची रेल  लिक

 आदि  में  समंजन  के  रूप  में  प्रा वश्य  प्रतिकारक  उपाय  करने  के  लिए  समीक्षा यें  की

 जाती हैं  ।  शिकारियों /  निरीक्षकों  द्वारा
 समय-पालन

 चलाये  जाते  हैं  ।
 वे

 उन  चुनी हुई

 गाड़ियों  में  यात्रा  करते  हैं  जिनका  चालन  सन्तोषजनक  होता  है  ताकि  गाड़ियों  के  रुके  रहने

 देर  से  चलने  के  कारणों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  समाज-विरोधी तत्वों  की  गतिविधियों  के  कारण

 गलियों  के  रुकने  की  घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  साथ  निकट  निकट  सके

 रखा  जाता  है  ।

 भारी  भझभियांत्रिक रांची

 1791.  श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 12  1968  के  अतारांकित प्रश्न संख्या प्रश्न  संख्या
 3827

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 )  क्या  उन्होंने  भारी  अभियांत्रिक  रांची  के  भूतपूर्व  श्रेय  की  राय  पर  विचार

 गर  लिया

 यदि  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 matin  विकास
 तथा

 समुदाय-कार  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )

 सरकार  हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  के  भूतपूर्व  श्रध्यक्ष  हारा  व्यक्त  गये

 इन  विचारों  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  विदेशी  सहयोग  एक  अभिशाप है  जिसको  हमने  स्वयं  aaa  ऊपर

 लादा  है  कौर  तकनीकी  जानकारी  एवं  संयंत्रों  का  श्रायात  करके  हम  जो  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  खर्च

 करत ेहैं  उससे  हम  राष्ट्र का  सबसे  बड़ा  fad  कर  रहे  हैं  ।

 इन्दु  मिल  समूह

 1792.  श्री  feta  सिंह  where
 :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि
 सरकार  द्वारा  may  अधिकार

 में  ली  गई  लद  ग्रुप की  मिलें

 विल्कुल  बेकार  हैं

 1281



 Written  Answers

 यदि  तो  इन  मिलों  से  wa  तक  कुल  कितना  घोटा  हुमा
 wk

 ये  मिलें  कब  लाभ  कमाने  लगेंगी  ?

 बारिश  मंत्रालय  में  ऊप-मंत्री  मुहम्मद  eat
 :  नहीं  ।

 1965 में  मिलों  के  लिये  जाने  के  समय  से  दिसम्बर

 बोनस  आदि
 की  व्यवस्था करने  से  पहले  सकल  घाटे  का  झ्रनुमान  262.20  लाख  रुपये

 का  है
 |

 जनवरी से  मई  1968  तक  सकल  घाट  का  अनुमान  39.45  लाख  रुपये  है  |

 यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  ये  मिलें  कब  तक  लाभ  कमाने  लगेंगी  परन्तु  सुधार  के

 लक्षण  प्रभी  से  ही  दिखाई  देते  हैं
 जैसा

 कि
 वर्ष

 के  आरम्भ  से  ही  घाटे  में  उत्तरोत्तर  कमी से  स्पष्ट

 है  ata है  कि  यदि  बाजार की  स्थिति  want रही  तो  ये  मिलें  निकट  भविष्य में  ठीक  भी

 fet  जायेंगे  ी

 सपर फाइन  पड़े  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 1793.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 करती  बढ़िया  कपड़े  पर  से  नियंत्रण  हटाने  के  बारे  में  सरकार  की
 नीति

 क्या

 क्या  इस  श्रेणी  के  कपड़े  पर  जिसका  इस्तेमाल  सामान्यतया  धनी  व्यक्तियों द्वारा

 किया  जाता  नियंत्रण  जाने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी  करदी  तथा  सूती

 वस्त्र  उत्पादन  तथा  विपणन  के  सम्बन्ध में  1  1968  को  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  सभा  में  दिये गये

 बक्‍तन्य की श्र की  ate  ध्यान  दिलाया जाता  है  ।

 बंदियों  में  भारतीय  प्रदान-कक्ष

 1795.  श्री  सम्बन्धी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगें कि  :

 भारतीय  वस्तुओं  का  प्रदर्शन  करने  के  लिए  विदेशों में  स्थापित  प्रदर्शन कक्षों की  वर्तमान

 संख्या  कितनी  है  ;

 इन  प्रदर्शन कक्षों  का  प्रबन्ध  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ;

 क्या  उनके  कार्ये  संचालन
 के

 बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया
 है

 ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 घाणिज्य  मंत्री  fara
 :  81

 बहरीन  तथा  काबुल  स्थित  प्रदर्शनकक्षीं  का  प्रबन्ध  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा इन  देशों

 में  स्थित  भारतीय  मिशनों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है
 ।  नैरोबी

 तथा  तेहरान  स्थित  बांकी  6  प्रदर्शनकक्षों  का  प्रबन्ध  भारतीय राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  हारा

 ।

 हाँ  ।
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 ये  सभा  प्रदर्शनकक्ष  सर्वे  प्रथम  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  इन  देशों  में  स्थित  भारतीय

 मिशनों  के  माध्यम  से  खोले  गये  थे  तथा  उसके  द्वारा  उनक  प्रबन्ध  किया  जाता  था  ।  उनके  निकाय

 संचालन  के  बारे  में  की  गई  नियतकालिक  समीक्षाओं  से  पता  चला  कि  इन  इकाइयों  को  वाणिज्य

 आधार  पर  चलाकर  निर्वात  समर्थन  का  ate  अधिक  प्रभावी  साधन  बनाना  अधिक  उपयुक्त  होगा

 ताकि  वहाँ  प्रदर्शित  भारतीय  निर्यात  उत्पादों  का  न  केवल  दृश्य  प्रचार ही  कर  सकें  परन्तु

 ग्रगरदश भा बर चार बह  कर  सकें  तथा  «र  सकें  |  मत  यह  निर्णय  किया  गया  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  इन  प्रदर्शन कक्षों  को  संवर्धनात्मकਂ  कार्यवाही  के  रूप  में  अपने  अधीन  लेकर

 उन्हें
 वाणिज्यिक भ्राता  पर  चलाये  ।  निगम ने  1966  में  नैरोबी  स्थित  प्रदर्शन  कक्ष

 1967  में  बेरुत  का  रिग  तता  लागोस के  प्रदर्शन  A;  को  तथा  1967  में

 तेहरान  के  डान  कक्ष  क  प्रिये  अधीन  ले  लिया  था  ।  निगम  काबुल तथा  बहरीन  के
 प्रदर्शन कक्षों

 को
 अपने  अधीन  लेने  कें  लिए  सहमत  नहीं  हुआ  क्योंकि  उसे  उनके  वाणिज्यिक  रूप में  लाभकर

 होने  में  सन्देह  था  ।  परन्तु  इन  देशों  में  हमारे  मिशन  श्रमिक  तथा  राजनैतिक  अधार  पर

 नको  वेसे  हो  बनाये  रखने  के  पक्ष  में  थे  ।  छत  कभी  भी  उनका  प्रबन्ध  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा

 किया जा  रहा

 हाल  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अ्रपने  अधीन  किये  गये  प्रदर्शन  कक्षों  के  कार्य  संचालन के

 सम्बन्ध  में  की  गई  समीक्षा  से  निम्नलिखित  तथ्य  प्रकट  हुए  हैं

 नैरोबी  प्रदर्शन
 कक्ष

 1966  से  1967  तक  2.327  करोड़  रु०  मूल्य  के
 जिनमें

 3  69

 लाख  रु०  मूल्य  के  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्पਂ  की  की  फुटकर  बिक्री  भी  शामिल है
 किये

 गये  ।  इन  में  क्लिची ।  हरीकेन  जी०  श्राई०  तार  पेच
 एवं  fiafcat

 तथा  साइकिल  आदि  जेसी  मद्दे  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  इसने  भारत  BT  51,60,0  00  रुठ

 मलय  के  लौंग  तथा  खोखरे  के  निर्यात  की  भी  देखभाल  की  ।

 द्रुत  कक्ष

 1967 से  1968  तक  13.  57  लाख  रु०  पर्दा  के  yee  बक  किये  गये  ।

 इसके  अतिरिक्त  इसने  लकडी  के  खम्भों  के  लिये  यानी  टेलीफोन ों  के  लिये  ईराकी  संविदा

 नथा  कीमत  में  ट्रांसमिशन  मीनारों  को  लगाने  की  संविदा  को  ger  करने  में  सहायता  दा

 बाकी  प्रदान  कक्ष

 अमल  1967 से  1968  तक  3.8  लाख  रु०  मलय के  रादेश  बक  किये  गये  |

 अभी  भेषज  तथा  डाक्टरी  बाल-बेंचा  बल्व  सरेस

 मधुमक्खी  सैकक्राफ्ट  कागज  शादी  के  निर्यात  के  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।  इसने  10,000

 Yo  टन  पेट्रोलियम  कोक  के  नियति  के  सम्बन्ध  में  भी  बातचीत  की  थी  ,  परन्तु  संविदा  पुरी
 न  की

 जा  सकी  क्योंकि  तब  तक  स्टाक  बिक  चुके  थे  और  1968  के  लिये  कोई  कोटा  उपलब्ध  नहीं  था
 ।

 लागोस  प्रदान  कक्ष

 यद्यपि  नाइजीरिया  में  राजनीतिक  wafer  के  कारण  व्यापार  मंदी  पर  फिर  भी

 1968  तक  9:  18
 लाख  रु०  मूल्य  के  आदेशों  का  बुक  करना  संभव

 हो
 सका  |  इन  संविदाओं में

 ये  वस्तुयें  शामिल  हैं
 :  सिगनल सम्बन्धी

 नारियल  acy

 जटा के  फर्श  तथा  एल्युमिनियम

 इस्पाती  ताले  wife

 1283



 Written  Answers  Sravana  8,  1890  (Saka)
 a  SE.

 तेहरान  प्रदर्शन  कक्ष

 9e7  तक 1967  से  1967  तक  50.25  लाख रु०  मुल्य  के  रादेश बक  किये  गये  हैं

 जिनमें  इस्पाती  पी०  बी ०  सी०  केबल  तथा  तार  हैं  ।

 काहिरा  व्यापार  केन्द्र

 यद्यपि  1[--1-67  से  यह  व्यापार  केन्द्र  राज्य  व्यापार  निगम  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया

 तथापि  प्रभी  तक  उनके  अधिकारी ने  इसको  अपने  अधीन  नहीं  लिया  है  और  अभी  तक  यह

 काहिरा  स्थित  राजदूतावास  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  इ  ।  व्यापार  केन्द्र में

 कोई  व्यापार न॑  हो  सका  ।

 काबुल  तथा  बहरीन  स्थित  प्रदर्शन  कक्ष  वहाँ  के  स्थानिक  मिशनों  के  माध्यम  से  मंत्रालय  द्वारा

 चलाये  जा  रह  हैं  ।  इनका  उपयोग  भारतीय  निर्यात  उत्पादों  के  प्रदर्शन  के  लिये  किया  जा  रहा  है

 परन्तु  कोई  wey  बुक  नहीं  किये  गये  तथा  संविधानों  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  गये  क्योंकि  वहाँ  के

 सरकारी  प्रभारी  अधिकारी  व्यापारिक  बातचीत  नहीं  कर  सकते  ।  प्रदर्शित  वस् तुम् नों  के  सम्बन्ध  में

 यापारिक  पूछताछों  को  प्रदर्शन  कक्ष  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्यात  सम्बन्धी  वस्तु  बोर्डों  प्रिया

 भाग  लेने  वाली  को  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिये  भेज  जाता  है  ।  इन  देशों  को  भारतीय

 उत्पादों  की  निर्यात  संभावना  को  देखते  हए  उनके  साथ  आर्थिक  तथा  राजनैतिक  सम्बन्ध  बढ़ाने  के

 लिये  इन  प्रदर्शन कक्षों  को  मंत्रालय  द्वारा  चलाया  जा  रहा
 है  |

 कितना  कोचीन  थात्रींगाडी

 1796  नयनार  :  कया  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कूफ़ा  करेंगे f

 क्या  यह  सच  है  कि  19  1968 को  जब  किन्नर-कोचीन  यात्री  गाड़ी
 प्रात

 9  बज  कर  55  मिनट  पर  क  स्टेशन  पर  पहुंची तो  उसके  साथ  सात  डिब्बों  के  स्थान  पर

 केवल  तीन  डिब्बे  लगे  हुए  थे  ;

 क्या  सरकार  को  पता
 है  कि  यात्रियों  को  इसके  परिणामस्वरूप  बड़ी  कठिनाई  का  सामना

 करना  तथा  ततीय  श्रेणी  के  यात्रियों  को  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणियों  में  यात्रा  करनी  पड़ी

 और

 यदि  तो  गाड़ी  के  साथ  कम  डिब्बे  लगाये  जाने  के  बया  कारण  हैं
 ?

 रेलवे

 मंत्री  ato  एस०  जहाँ  |

 जी  हां

 अप्रैल ौर  1968  में  हरद्वार  में  अर्धकुम्भ  झर  उज्जैन  में  सिंहस्थ  मेलों के  प्रचार

 re  यात्रियों  की  अतिरिक्त  भीड़भाड़  को  सम्भालने  के  लिये  सभी  रेलों  में  बड़ी  संख्या  में  सवारी  डिब्बे

 लेने  पड़ें  जिसकी  वजह  से  इस  अवधि  में  कुल  मिलाकर  सवारी  डिब्बों  की  कमी  हो  गयी  थी  |

 ब्रिटेन  को  tara  का निर्यात

 1797.  श्री  हरदयाल  देवगण
 :

 क्या
 वाणिज्यमंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (a)  क्या  सरकार  को  ब्रिटन  सरकार  भारत  द्वारा
 किये

 गये  रेशम  के  निर्यात  में  वुद्धि

 करने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  gare
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 क्या  सरकार  ने  इस  mathe  पर  विचार  किया है  ;  शौर

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  काफी  :  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  समिति

 1798.  श्री  हरदयाल  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  प्राप्त  होने की
 सम्भावना

 गौर

 समिति  का  प्रतिवेदन  मिलने  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  श्रीमद )
 :  प्रौद्योगिक

 लाइसेंस  नीति  जाँच  समिति  द्वारा  1969  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  तआला

 समिति  को  सौंपे  गये  विषय  क्षेत्र  में  व्यावहारिक  रूप  से  1956  से  1966  के  इसे

 वर्षों
 की

 अवधि  में  अपनाई  गई  समूची  लाइसेंस  प्रणाली  आ  जाती  समिति को  सौंपे गये  काम
 में

 wire  लाइसेंसों  के  लिये  लगभग  20,000  श्रीचंदन-पत्तों  की  जाँच  उद्योग  समूहों  तथा

 वित्तीय  cert  के  कार्य-कलापों के  बारे  में
 विभिन्न  प्रकार  के  आँकड़े  का  संकलन  करना  शादी

 सम्मिलित हैं  ।  समिति  इससे  पुर्व  aoa  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकेगी  ।

 कोयले  का  उत्पादन

 1799.  श्री  हरदयाल  देवगण  :  बया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 देश  में  वर्ष  1967-68 में  कोयले  के  उत्पादन में  काफी  कमी

 हुई  है
 ;

 यदि  तो  उसके  उत्पादन  में  कितनी  कभी  हुई  ;

 इसके क्या  कारण  हैं  ;  शर

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खान  तथा  मंत्रालय में
 उपमंत्री

 राम
 :  अर

 1967-68 के  दौरान  कोयले
 का

 कुल  1966-67  की  तुलना  माँग  में  कमी  के

 कारण  थोड़ी  सी  सीमा  तक  मिरा  है  ।

 (=)  के  उत्पादन  वर्तमान  स्तर  इसकी  वर्तमान  माँग  के  अनुरूप  है  ae  ऐसी

 कोई  जिसकी पूर्ति  नहीं  गई  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता  है  यदि  माँग  az  |

 माँग  का  समय-समय पर  पूर्वावलोकन  किया  जाता है  ।
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 बिहार  के  तांबे  के  fasta

 श्री 1800.  |  ग  चपला कांत  भट्टाचार्य  :
 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  बिहार  में  हजारी  बाग  के  कुछ  भाग  में

 तांबे  के
 बड़े  विशाल  निक्षेपों  का  पता  लगाया  गया  कौर

 क्या  तांबा  उप यस्क  की  उपेलब्धता  का  प्रगति  तरह  पता  लगाया  गया  है
 ?

 इस्पात  खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उपमंत्री  राम  सेवक )
 :  से  हजारीबाग

 में  तांबा  वयस्क  के  लिये  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  ae  कभी  प्रगति  पर

 है
 |  झधिनिक्षेपों की  सम्भाव्य ता  के  विषय  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  का  समय  नहीं  पाया

 ।

 औद्योगिक  लाइसेंसिंग  अधिनियम  की  धाराओं  का  उल्लंघन

 1801.  श्री  चपला कांत  भट्टाचार्य  :  कया  प्रौद्योगिकी  frets  तथा  मंचीय-कार्य  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कई  औद्योगिक फर्मो  ने  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  अधिनियम की  धाराओं  का

 उल्लंघन  किया

 क्या  ऐसा  अ्रधिकतर  हल्के  इंजीनियरिंग  उद्योगों  में  हुआ  है  ;

 ऐसा  करने  के  लिये  कया  कार्य-प्रणाली  अ्रपनाई  गई  है  ;

 ऐसा  उल्लंघन  न  होने  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  लौ  ्

 कुछ  औद्योगिक उपायों  द्वारा  उद्योग  तथा  नियमन  )  1951 की  धारा  13

 का  स्पष्ट  उल्लंघन  करने  की  क्षमता  का  प्राधिकृत  रूप  से  विस्तार  करने  के  कुछ  उदाहरण  सरकार  की

 जानकारी में  are  हैं  ।  ये  हल्के  इंजीनियरी  तथा  भारी  उद्योगों  दोनों  के  बारे  में  हैं  ।

 ate  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  कौर  क्या  कार्यवाही  की  जाय  इस  के  बारे  में

 हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  निर्णय  किया
 जायेगा

 ।

 मैसुर  में  सोने  के  निक्षेप

 1802.  श्री  चपला कांत  भट्टाचार्य

 श्री  विभूति मिश्र  :

 नया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  प्राय  के  पारवाड़  जिलें  के  उच्चकोटि  के  सोने  के  कण  मिले  हैं  ;

 क्या  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 ने

 इस  क्षेत्र  में  खोज  प्रारम्भ  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई
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 क्लान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उस  मंत्री  (an  =
 :  पासवान  जिले  के

 कंपनी  पहाड़ी  क्षेत्र  में  सोना  पाये  जाने  का  चिर  काल  से  पता  है

 बौर  हां  ।  अन्वेषण कार्य  1967 में  हाथ  में  लिया  गया  था  ae  वहं  कभी

 भो
 चल

 रहा  जब
 तक

 किया  गया  कार्य  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  ate  निक्षेपों  की
 सम्भाव्यता

 के  विषय  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  का  समय  art  नहीं  ara  है
 ।

 विस्तृत  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  ।

 रेलवे  पर  दबाव  कम  करने  के  बारे  में  राज्यों  से  बातचीत

 1803.
 सुशीला  रोहतगी  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  रेलवे
 पर

 दबाव  कम  करने के  उद्देश्य  से
 राज्यों

 से  उन  की

 गैर-सरकारी  बसों  कौर  रोडवेज  का  विस्तार  करने  कौर  थोड़ी  दूरी  वाले  फासले  के  लिये

 पीक  परिवहन  साधनों  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  बातचीत कर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री
 चे०  सु०  नहीं

 ।
 फिर  भी  कुछ  अलाभप्रद  शाखा  लाइनों

 के  सम्बन्ध  जहां  यह  पाया  गया
 कि

 उस  क्षेत्र  की  ्र  प्र-व्यवस्था  को  हानि  पहुंचाए
 बिना

 वहन-रेल-परिवहन  का  स्थान  ले  सकता  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  कि  वे  इस  बात
 की

 पुष्टि  करें  कि  उन  शाखा  लाइनों  के  बन्द  करने  के  बाद  सड़क-परिवहन  की  क्षमता  में  झ्रावश्यकतानुसार

 वृद्धि  करने  में  कोई  कटिनाई  नहीं  होगी  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर-शिवपुरी  शाखा  लाइन  के  समानान्तर  चलने  वाले

 राष्ट्रीय  राजपथ  न॑
 3

 के  सुधार  के  लिये  वित्तीय  सहायता  मांगी  जब  कि  अन्य  राज्य  जिन

 के  उत्तर  प्राप्त  अलाभप्रद  शाखा  लाइनों  के  बन्द  करने  का  विरोध  किया  कुछ  राज्य

 सरकारों  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 की  हस्तशिल्प  acquit  का  निर्यात

 1804.  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  काश्मीर  की  हस्तशिल्प  वस्तुएं  युगोस्लाविया  तथा  पूर्वी  यूरोप  के

 अन्य  देशों  में  काफी  मात्रा  में  बिक  रही  हैं  ;  ax

 यदि  तो  इस  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  भारतीय  उत्पादों के

 निर्यात  ्य  देश  भर  के  लिये  रखे  जाते  हैं  न  कि  राज्यवार  ।  ad  1964-65,  1965-66  तथा
 1966-67

 की  अवधि  में  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को  हस्तशिल्प  वस्तुझ्नों

 के  किए  गए  कुल  निर्यात  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 हस्तशिल्प  के  को  बढ़ाने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  बहुत  से  उपाय

 aug हैं  :  जिन  में  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  नीचे  गए  हैं  —

 (1)
 जहां  कहीं  आवश्यक  निर्माण  के  लिये  आयातित कच्चे  माल  की  व्यवस्था  |
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 (2)  शेरगिल  भारतीय  हस्तशिल्प ais  के  हरनेक  डि  raster  arog  पत्रकारों

 माध्यम  से  डिजाइन  सहायता  की  व्यवस्था  |

 (3)  विदेशों  में  आयोजित  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना
 ।

 (4)  विदेशों  में  प्रवर्तन  कक्ष  तथा  विदेशी  दुकानों  का  खोलना
 |

 (5)  उत्पादन तथा  आयात  शुल्कों  पर  शुल्क  वापसी  कें  रूप  में  सहायता  देकर 1

 [7m  लय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1523/68]

 श्रमीचन्द  प्यारेलाल  का  मामला

 1805,  श्री  बाब् राव  पटल  :  कया  खान  तथा
 धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  श्रीमती  टिप्पण  जिसमें  श्री  भूत  argo  सी ०

 एस
 ४  का  res  फार तात  से  नमते  में  हाथ  होता  गा  है

 मुख्य-मुख्य  बातें

 श्री  जिन  के  रिकार्ड

 ई

 तथा  ख्याति  पर  इस  श्रीमती  टिप्पण  से  प्रभाव  पड़ता

 के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उप  मंत्री  प्र  चे  जांच

 समिति  के  एक  सदस्य  का  विनती-टिप्पण समिति  के  मुद्रित  प्रतिवेदन  में  दिया  हुई  है  जो  10

 1968  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था

 सरकार  ने  खान  धातु  मंत्रालय  के  तारीख  10  1968 के  संकल्प

 संख्या  एस०  सी ०  1-14(  3)  /  68  के  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  के  rare पर  नियम  ate

 यम  के  अनुसार  विभिन्न  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  का  फैसला  किया  है  ।  इस  संकल्प

 की  एक  प्रति  पहले  ही  सभा-पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है  |

 Derailment  of  Madras-Delhi  Janata  Express

 1806.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Wiil  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  compartments  of  Madras-Delhi  Janata  Express  got

 derailed  outside  Wihirgaon  station  on  Kazipet-Balharshah  Division  of  the  South  Central

 Railway  in  the  month  of  May,  1968;

 (b)  whether  Government  have  conducted  any  inquiry  into  the  causes  of  the  accident;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the  amount  of  loss  suffered  by  Government  thereby  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  Yes.

 (b)  and  (c)  The  cause  of  the  accident  is  under  investigation.  The  cost  of  damage  to  rail-

 way  property  has  been  estimated  at  approximately  Rs,  45,128/-.

 Derailment  of  Goods  Train  at  50108  Madari  Station

 1807.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 whethe (a)  * rit  is  a  fact  that  some  wagons  of  a  goods  train  bound  for  Siliguri  got  derailed
 at  Solog  Madari  Railway  station  during  the  first  fortnight  of  July,  1968;

 (b)  whether  Government  have  conducted  inquiry  into  the  causes  of  the  accident;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the  amount  of  loss  suffered  by  Government  thereby  ?
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 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poona  चल बजकया ढ
 ष  (a)  The  accident  occurred  between  Hasi-

 mata  and  Madarihst  stations  on  6-7-68.

 (8)  and  (c)  The  inquiry  committee  has  not  yet  finalised  its  report.
 Ta2  cost  of  danige  to  railway  property  has  been  estimated  at  approximately  Rs.  19,500/-.

 Ticketless  Travel

 1808.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  estimated  loss  in  rupees  caused  to  Government  on  account  of  ticketless  travel

 during  1967-68:

 0)  the  action  being  taken  by  Government  to  check  ticketless  travel;  and

 (e)  the  nu  nber  of  persons  detected  for  ticketless  travel  in  1967-68  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  The  loss  is  estimated  to  be  of  the

 order  of  about  Rupees  12  crores,

 (6)  Frequent  intensive  ciecks  including  incognito  checks  and  surprise  checks  by  Flying

 Squads  and  Railway  Magistrates  are  being  made  to  minimise  ticketless  travel  and  other  fornis

 of  irregular  travel.  An  educative  campaign  is  also  being  conducted  in  this  connection.

 (c)  The  nunber  of  persons  detected  travelling  without  tickets  or  with  improper  tickets
 in  1967-68  was  90,94,860

 Rajlway  Accidents

 1809.  Shri  Hulkam  Chand  Kachwai  :  Will!  the  Minister  of  Railways  be  pleased to  state  :

 (a)  the  number  of  railway  accidents  that  took  place  in  the  country  every  year  from  1961

 till  datz  aad  ta:  naner  of  p2rsoas  killed  and  injured  as  a  result  of  these  accidents  ;

 (6)  the  anount  paid  by  Government  as  compensation  to  the  families  of  deceased  and  te

 the  injured  persons  every  year  during  this  period  ;  and

 {c)  the  anount  of  loss  caused  to  Government  by  these  accidents  ?

 Ministers  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (4)  &(c):A  statement  showing  the  nuraber
 of  train  accidents,  the  number  of  persons  killed  and  injured  and  the  cost  of  damage  to  railway

 Property  as  a  result  thereof  durtng  the  years  1961-62  to  1967-68  is  attached.

 (6)  The  information  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  shortly.

 STATEMENT
 ण

 Year  Train  accidents*  jn  Casualties  Cost  of  damage  te
 the  Indian  Govern-  ~———  railway

 ment
 Railways  Killed  क  -

 In 11 jured  property.

 1953  178  952  78,14,261

 1637  250  1129  94,89,454

 1635  99  793  76,03,621

 196465  1293  240  620  71,17,282

 1201  123  1205  84,66,530

 1097  306  1279  97,66,871

 1111  233  1011
 1,49,78,037

 *Collisions,  derailments
 :  trains  running  into  road

 traffic
 at  level  crossings  and  fires  in  trains.

 **Provisional,
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 Balance  of  Trade

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  balance  of  trade  between  India  and  foreign  countries  during  the  months

 ef  January  and  February,  1968  has  been  favourable;  and

 (0)  If  not,  the  value  of  excess  of  our  imports  over  export  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Quereshi)  :(a)  No,  Sir

 (6)  Rs.  80.35  crores

 खतरो  तथा  अग्निशाला  में  से  झ्र  जस्ते  के  निक्षेप

 1811  श्री  को ०  सुर्य  नारायण  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री यह  बताने की  क़्या

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  विमान  द्वारा  खनिज  सर्वेक्षण  परियोजना  से  संकेत  मिले  हैं  कि  खेतरी

 are  श्रग्निगूंडाला में  सीसे  कौर  जस्ते  के  निक्षेप  में  प्रमिला  हो  सकते  alk

 यदि हा ं[,  तो  इन  निक्षेपों का  लाभ  उठाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राम  सेवक  :  और  भू

 भौतिक  सर्वेक्षण  सीसे  अ्रयस्क  कार्यों  के  संकेत  नहीं  देते  ।  खेतड़ी  कटिब्रंघ  के  कुछ  भागों  are  ज्ञात  खनिज

 का  विस्तार  दिशाओं  में  तथा  इन  ज्ञात  निक्षेपों के  खास-पास  भी  सर्वेक्षणों ने  महत्वपूर्ण

 चुम्बकीय  गौर
 चुम्बकीय  विषमताएं  दिखाई  है

 ।
 इन  संवाही  चुम्बकीय  विषमताश्रों  के  कारण

 जानने  के  लिये  भू-भौतिक  रासायनिक  afar  तथा  भू-वैज्ञानिक  रेखाचित्र  सहित  विस्तृत

 कमी  ्रनुपरीक्षण  कार्य  आवश्यक  है  ।  उन  में  से  कुछ  omen  निक्षेप  सिद्ध  हो  सकते  हैं  ।

 अ्रग्निगूंडला  के  हवाई  भौतिक  स्वेता  सान्याल  योडा  कौर  है  नलकोंडा  के  ज्ञात

 धातु

 भण्डारों  के

 विषय  में  कोई  महत्वपूर्ण  संकेत नहीं  प्राप्त  हुए  तथापि  इन  भण्डारों क

 भाव-पात  के  क्षेत्र में  कुछ  आशाजनक  विषमताएं  नोट  st  गई  इन  विषमता ग्र ों

 इस  प्रकार के की  प्रकृति  पता  लगाने  के  लिये  विस्तृत  भूमि  अनु परीक्षण  कार्य  आवश्यक  हैं  ।

 सर्वेक्षण  प्रगति पर  है है  site  इन  निक्षेपों  के  उपयोग  का  कार्य  तभी  हाथ  में  लिया  जा  सकता  है  जब  कि

 भूमि  अनु परीक्षण  कार्य  द्वारा  कुछ  श्राशाजन
 |  अ्रयस्क-कार्यों का  पता लग  जाये  ।

 पूंजीगत  उपकरणों  आयात

 1812  श्री  सु र्व नारायण  :  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूंजीगत  उपकरणों  का  प्रख्यात  करने  वाले  लोगों ने  सरकार  से

 area  की  है  कि  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  दी  जाये  ताकि  वे  इस  आधार  पर  किये  उपकरण  पूर्वी  यरोप  के

 देशों  में  मंहगे  सिलते  हैं  उन  को  पश्चिम  आरोप  के  देशों  से  खरीद

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली  अहमद  :  कौर

 इस  संबंध  में  किसी  भी  श्रायातक  के  पास  से  कोई  विशेष  निवेदन  नहीं  प्राप्त हुमा  है  ।  फिर  भी
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 सरकार  को  यह  विदित  है  कि  उपकरणों  के  मूल्यों  में  एक  देश  से  दूसरे  देशमें  समानता  है
 ।  इन

 मामलों

 पर  बिचार  करते  समय  इन  बातों  को  ध्या  ।  में  रखा  जाता  है  कौर  मूल्यों  में  तथा  जितनी  विदेशी

 मुद्रा  उपलब्ध  होती  है  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्णय  किए  जाते  हैं
 |

 लंका  द्वारा  भारतीय  फिल्मों  का  आयात

 1814.  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  लंका  की  सरकार ने  भारतीय  फिल्मों  के  आयात  पर  कुछ  पाव रिंद याँ  लगाने  का

 निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  झर

 इस  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सौहार्द  शफी  तथा  श्रीलंका

 की  सरकार  ने  भारतीय  फिल्मों  के  रायात  पर  कोई  पाबन्दियां  नहीं  लगाई  हैं  ।  परन्तु  उनकी  नीति  के

 अनुसार  श्रीलंका  में  भारतीय  वाणिज्यक  फिल्मों  के  जाया  की  अनुमति  केवल  प्रत्यक्ष  प्रयोगकर्ता ्र ों

 को  ही  दी  जायेगी  तथा  भविष्य  में  इस  मद  के  लिये  सभी  लाइसेंसों  को  विदेशी  मुद्रा  हकदार

 पत्तों  के  अधार  पर  भ्र दाय गी  करने  पर  जारी  किया  जायेगा  |  इस  क्रियाविधि  से  श्रीलंका  में  भारतीय

 फिल्मों  के  आयात  के  लिये  लाइसेंसों  के  मूल्य  में  कमी  होने  की  सम्भावना  है  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 डिब्बों  में  बन्द  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात

 1815.  श्री  चषकपाणि  :

 श्री  To  गोपालन  :

 श्री  सच  कठ  सोधी  :

 बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  से  अधिक  क्रयादेश  मिलने  के  बावजूद  डिब्बों  में  बन्द  वस्तु ग्न ों

 का  निर्यात  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  पुराने  संगठनों  कौर  मशीनों  का  प्रयोग

 किया  जाता है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  )
 :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 खुरदा  रोड  रेलवे  कालोनी  में  बहुमंजिली  इमारत

 1816.  जींस स०  कुण्ड  :  कया  tag  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सच  यह  है  कि  खुरदा  रोड  रेलवे  कालोनी  पुर्व  में  केवल  120-

 अ्र्िकारियों की  रिहायश  के  लिये  चार  वर्ष  पहले  जो  तीन  बहुमजिली  इमारतें  बनायी  गई  थीं  उन्हें

 oat  तरक  किराये  पर  नहीं  दिया  गया  है  ;
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 हैं  2 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उपरोक्त  फोन  बहुमंजिली  इमारतों  के  कितने  फ्लैट  किराये  पर  दिये  गये  हैं  ;  कौर

 पुरी  बहुमंजिली  इमारत  का  कुल  ative  शझ्रतुमानित  किराया  कितना  है  तथा  इसमें

 से  कितना  किराया  प्रति  वर्ष  वसूल  किया  जा  रहा  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (ati  ao  पूनिया  )  कौर  :  विभिन्‍न  विभागों  के  कर्मचारियों

 को  श्रावंटित  करेने  के  लिए  रोड  कालोनी  में  तीन  बहुमजिली  इमारतों  का  निर्माण  1964  में

 पुरा  ये  इमारतें  किन्हीं  विशेष  कर्मचारियों  के  लिए  निर्दिष्ट  क्वार्टर  के  रूप  में  नहीं  बताई

 गयी  थीं  ।  आवंटन  आदेश  जारी  हुए  बिना  विभिन्‍न  विभागो ंके  कमेंचारियों  ने  इन

 क्लार्क रों  पर  अधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  |

 सरकारी  तौर  पर  अब  तक  चार  फ्लैटों  का  आवंटन  अनुमोदित  किया  गया  है  ।

 इन  तीनों  इमारतों  का  कुल  पुल  किराया  प्रतिवर्य  8100  रुपये  है  ।  जिन  कर्मचारियों

 ने  इन  फ्लैटों  घर  अनधिऋत  रूप  से  कब्जा  कर  रखा  उनसे  किराया  वसूल  करने  के  मामले  पर

 प्रशासन  बिचार  कर  रहा  है  ।

 Accomodation  for  Scheduled  Castes  employees  in  Divisional  Superintendent’s  Office,  Nortkern
 Railway,  Lacknow

 1817.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  द

 (a)  the  number  of  class  III  Scheduled  Castes  employees  working  in  the  office  of  Divi-

 sional  Superintendent,  Novth2rn  Railway,  Lucknow  ;

 (6)  the  number  of  employees,  out  of  them,  who  have  not  been  allotted  Govrenment

 quarters  ;

 (c)  whether  his  Ministry  had  ever  issued  orders  that  the  Scheduled  Castes  employees

 should  be  shown  preference  for  the  allotment  of  accommodation  ;  and

 (d)  if  so,  the  number  of  officials  punished  for  ignoring  these  orders?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  14

 (b)  13

 (c)  In  1958  the  Railways  were  advised  that  for  allotment  of  Railway  quarters.  the  need

 to  give  spacial  ८0:15106711011  to  certain  classes  of  railway  staff  such  as,  for  instance,  women  and

 Harijan  employees,  should  be  kept  in  vie  w,  particularly  when  they  were  employed  at  small

 Stations  where  adequate  housing  facilities  did  not  otherwise  exist.  These  orders  were  with-

 drawn  in  1967.

 (d)  Does  not  arise.

 सोनपुर  में  खनिज  संपत्ति

 1819,  श्री  एम०  सेघचन्द्र  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  Ai  पर  म  खाना  सम्पत्ति

 के  सम्बन्ध  में  29  i  967
 के  ग्रताराँकित  प्रश्न  संख्या  7194  के  स्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 कपा  खनिज  पदार्थ  का  पता  लगाने  तथा  खानों  से  उन्हें  निकालने  के  लिपे  कोई  कार्स वा  ही
 की  गई  है  ;  और
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 NT

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय में  उपमंत्री  राम  सेवक  )  झर

 स्थानों पर  पाये  गये  सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  है
 ।  तथापि  उस्लूब

 उपखंड  की  सभी  चूना-पत्थर  पट्टियां  की  कुल  उपलक्ष्य  राशि  के  आधार  जिसका  अनुमान

 लगभग  30  लाख  मैट्रिक टन  मणिपुर में  100  मैट्रिक  टन  प्रति  दिन  की  क्षमता  के  सीमेंट  संयंत्र
 की

 स्थापना पर  विचार हो  सकता  है  ।  प्राग  सूचना  एकत्रित की  रही  है  |

 सनी पर मसें  उद्योग

 1820.  श्री  एम ०  मेघ चन्द्र  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  दि

 पुनरीक्षित  चौथी  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में  मनीपुर में  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 उत  उद्योगों  के  लिए  उद्योग  वार  कितनी-कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है
 ?

 बिकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )  ar

 चंकी  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  oat  ग्रीम  रूप  दिया  जाना  इस  अवस्था  में  यह  बता

 सकना  संभव  नहीं  है  कि  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  कान  में  मनीपुर में  कौन-कौन  से  नये  उद्योग  स्थापित

 किये  तथा  उनके  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  जायेगी  ।

 पूर्वोत्तर  सीमावर्ती  रेलवे  पर  सवारी  डिब्बों  की  कमी

 1821.  aft  एम ०  सेघचन्द्र  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पा  यह  सच
 है  कि  पूर्वी  तर  सीमावर्ती  रेलवे  की  रेल  सेवा  में  सवारी  डिब्बे कम  लगाये

 रहे  हें  जिसके  परिणासस्त्र  रूप  यात्रियों  ate  जनता  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 Q  }

 यदि  at,
 तो  यह

 कमी  कैसी  है  प्रौढ़  किस  सीमा  तक  है  तथा  इसमें  किस  प्रकार  सुधार

 क्रिया  AT  रहा
 >
 0)  ौर

 क्या
 रेलवे  प्राधिकारी नागालैंड  ate  मणिपुर  से  ary  are  यात्रियों  के  लिए  दीमापुर

 sire  मणिपुर  रोड  स्टेशन  पर  एक  अलग  डिब्बा  लगाने  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे

 मंत्री  चे०  मठ  )  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 दीमापुर  मणिपुर
 रोड  पौर  सिलीगुड़ी के  बीच  19

 2  0  डाउन
 सवारी

 गाड़ियों
 के

 साथ  तीसरे  दर्ज  का  ए  य  डिब्बा  पहले  से  चलाया  जा  रहा  है  |
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 a

 राजस्थान में  खनिज

 1822  भी  महन्त  विश्वीय नाथ  :  बया  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  याद  सच  हैं  कि  सरकार  द्वारा  राजस्थान  में  कोई  खनिज  सर्वेक्षण  कराया  गया
 था

 क्या  यह्  भी  सच  है  कि  सर्वेक्षण  के  बाद  aet  प्राकृतिक गेस  तथा  arg

 के  भारी  निक्षेपों  पता  चा  है

 सदी  तो
 उन

 धातुओं  के  नाम  क्या  जिनके  लिए  खुदाई  का  काम  शुरू  कर  दिया

 गया  है

 कच्चे  तथा  परिष्कृत  माल  की  प्रत्याशित  प्रतिशतता  कितनी  होगी

 (=)  सरकार  का  कितनी  मात्ना  निर्वात  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 उससे  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  प्राप्त  द्वोने  की  आशा  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  .  राजस्थान

 में  oa  तक  किये  गये  सर्वेक्षणों  के  परिणामस्वरूप  कई  खनिज  भण्डारों  का  पता  है  ।  राजस्थान

 में  पाये  जाने  वाले  श्रमिक  महत्वपूर्ण  निक्षेप  पाइराइट

 मुलतानी  राक

 काँच-रेत के  हैं
 ।

 प्राकृत  गस  के  पाये  जाने  के  विषय  में  सूचना  एकत्रित की  जा  रही  है  ।

 जिप्सम  चूना-पत्थर
 कौर  फास्फेट्स

 के
 विकास उपयोग

 धी  कार्य  ही  प्रारम्भ  किया  जा  चका  है  ।

 श्र  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  मिलने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जायेगी

 |

 ara  निर्यात  के  लिए  नई  मण्डियों

 1823  भी  हेमराज  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भारतीय
 चाय  बोड़े  ने  अपनी  ग्रीन

 टी
 के  निर्यात के  लिये  1967  कौर  196 8  के  दौरान

 कितनी नई  मण्डियों का  पता  लगाया  ;  कौर

 इन  नई  मंडियों  में  कितनी  मात्ना  में  चाय  का  निर्यात किया  गया
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सो हम् सव  काफी  दो  sata  मोरक्को

 कौर  जापान  |

 इन  मंडियों  को  प्रभी  तक  हरी  चाय
 का

 कोई
 निर्यात

 नहीं  किया  गया  है
 ।

 परन्तु  मोरक्को

 से  एक  प्रतिनिधिमंडल  जो  इस  देश  से

 हस  बाय  खरीदने

 को

 संभाव्य

 का

 पता

 लगाने के  लिये

 हाल ही  में  भारत  प्राया  कुछ  हरी  चाय  की  खरीद के  लिये  एक  गैर-सरकारी प पार्टी के  साथ  करार

 किया है
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 Malpractices  in  Trade

 1824,  Shri  Onkarlal  Bohra  :  Will  the  minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  scheme  for  bringing  some  improvements  or  changes  in  the  existing

 system  of  commercial]  trade  in  the  country  is  under  consideration  of  Government  and,  if  $0,

 the  details  thereof;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  take  any  concrete  steps  to  study  and  to  find  out

 aa  effective  solution  to  unreasonable  and  undesirable  practices  which  have  been  resorted  to

 for  the  last  two  years  on  account  of  unjust,  unnecessary  and  undesirable  interference  by  the

 people  engaged  in  the  Commercial  trade  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  and

 (b)  Government  are  keen  to  eradicate  malpractices  10  Trade.  Tho  Essential  Commodities

 Act,  1955,  the  Forward  Contracts  (Regulations)  Act,  1952,  the  Prevention  of  Food  Adulte-

 ration  Act,  1954  and  the  Drugs  and  Cosmetics  Act,  1940  are  some  of  laws  aiming  at  prevention

 थी  malpractices  in  Trade.

 In  addition,  there  are  legislations  like  the  Agricultural  Produce  (Grading  and  Marketing)

 Act,  1937,  and  the  ISI  (Certification  Marks)  Act,  1952  which  are  voluntary  in  character.

 A  Bill  to  regulate  trade  practices  that  are  monopolistic  or  restrictive  in  character  has  already

 been  introducedin  Parliament.  Other  measures  taken  are:  Adoption  of  uniform  Metric

 systema  throughout  the  country,  progressive  introduction  of  Quality  Control,  and  State

 wading  in  certain  commodities.

 The  position  Is  constantly  kept  under  review.

 Control  over  Jute  and  Tea  Industries

 1823.  Shri  Onkarlal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  that

 the  steps  taken  by  Government  to  exercise  its  control  on  the  important  industries  like  tea  and

 jute  which  are  the  main  source  of  earning  foreing  exchange

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  Ade-

 quate  powers  are  available  to  the  Government  for  exercising  such  control  as  may  be  necessary

 ever  the  tea,  jute  and  other  important  export  oriented  industries  in  the  Statutes  enacted  by

 Parliament,  such  as  the  Tea  Act,  1953,  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1961,

 the  Imports  and  Exports  (Control)  Act,  1947,  the  Essential  Commodities  Act,  1955,  etc.  and

 the  rules  and  orders  made  thereunder,  For  Example,  under  the  Tea  Act,  1953,  Government

 Rave  powers  to  regulate  the  extension  of  tea  cultivation  and  exports  of  tea  and  tea  seeds,  pre-

 vent  tea  adulteration  by  admixture  of  tea  waste,  fixing  if  necessary  the  minimum  and  maximum

 prices  of  tea,  etc.  Similarly,  so  far  as  jute  is  concerned,  the  Industries  (Development  and

 Regulation)  Act,  1961  and  other  enactments  enable  Government  to  regulate  capacity  and

 location  of  new  undertakings,  expansion  of  existing  units,  manufacture  of  new  articles  by  jute

 mills,  purchases  of  jute  and  holding  of  stocks  by  jute  mills  and  raw  jute  dealers,  etc.

 Industrial  Development  of  Backward  Areas

 1826.  Shri  Onkarlal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company

 Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  scheme  under  consideration  of  Government  for  providing  special  grants  for  the

 industrial  development  of  backward  areas  particularly  in  Rajasthan;
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 (b)  wh  sther  any  provis  on  has  been  made  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  the  deve-

 lopment  of  under-developed  States  as  compared  to  the  States  like  Maharashtra  and  West

 Bengal;  and

 (c)  the  raesons  as  to  why  Government  do  not  set  up  industries  in  the  public  sector  in

 Rajasthan  as  is  being  done  in  other  States?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed):

 (a)to  (c).  The  Fourth  Five  Year  Plan  is  still  under  preparation  and  the  allocations for  various

 sector  including  industries  for  different  States  including  Rajasthan  are  yet  to  be  settled.

 New  Railway  Lines  in  Rajasthan

 1827..  Shri  Onkarlal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  provision  made  in  the  Railway  Budget  1968-69  for  laying  new  Railway  lines  in

 Rajasthan  and  the
 expenditure  incurred  thereon  so  far  ;

 (b)  whether  there  is  any  scheme  for  carrying  out  the  survey  on-the  new  Railway  line

 from  Chittorgarh  to  Kota;  and.

 (c)  the  reasons  for  declaring  this  new  line  as  uneconomic  and  whether  he  would  lay  the

 survey  report  on  the  Table  of  the  House  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha):  (a)  No  newline  is  likely  to  be  taken

 up  for  construction  in  Rajasthan  in  the  next  year.  Railway  development  is  not  based  on  any

 State-wise  or  region-wise  concepts  but  on  consideration  of  over-all  development  ‘of  the  country.
 It  may  however  be  stated  that  recently  two  new  lines  Udaipur-Himmatnagar  and  Pokaran-

 Jaisalmer,  both  metre  gauge,  have  been  Rajasthan  at  a  total  cost  of  about  Rs.  14

 crores.  Another  new  line  from  Hindumalkote  to  Sriganganagar  (B.G.)  is  under  construction

 at  an  estimated  cost  of  about  Rs.  1.0  crores.

 out  in:1965-66.
 (b)  A  fresh  traffic  survey  for  Kotah-Chittorgarh  railway  line  has  already  been  carried

 (c)  .  The  traffic  survey  revealed  that  there  would  not  be  enough  traffic  on  this  line  to

 make  it  financially  viable,  As  regards  placing  of  the  survey  report  on  the  Table  of  the  House,

 it  may  be  stated  that  these  reports are  generally  meant  for  departmental  use  o  niv Wy  Besides

 these  are  voluminous  and  only  very  few  copies  are  made  out.  Hence  it  is  not  possible  to  lay

 capies
 of  the.  same on  the  Table  of  the  House.

 Khetri  Copper  Project  {n  Rajasthan

 1828.  Shri  Onkarlal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  reasons  for  delay  in  the  completion  of  the  Khetri_  Copper  Project  in  Rajasthan  ;

 (0):  the  amount
 of  expenditure  incurred  so  far  on  this  project  and  further  provision  made

 therefore  ;  and

 (c).  whether  a  statement  showing  details  of  the  progress  made  on  this  project  would
 be  laid  on  the  Table  of.  the  House  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Metals.  (Shri  Ram  Sewak)

 (a)  The  delay  in  commissioning  of  the  Project  was  caused  by  non-availability  of  foreign  credit

 to  meet  its  foreign  exhcange  requirements  Another  contributory  factor  was  that  after  the

 decision  to  implement  the  Project  was  taken,  there  was  rethinking  about  the  scope  of  the

 Project  which  was,  enlarged  by  making  a  specific  provision  for  the  recovery  and  utilisation

 of  by-products  with  a  view  to  improving  its  economies  Further  delay  in  procurement
 of  equipment  and  finalisation  of  contracts  for  imported  equipment,  also  accentuated  the

 Situation

 (0)  The  expenditure  incurred  so  far  on  this  Project  is  Rs.  11.70  crores  The  total  esti-

 mated  cost  of  the  Khetri  Copper  Complex  is  Rs.  87.98  crores

 (c)  A  statement  is  attached

 (1)  Exploration  by  means  of  drilling,  aditing  etc.,  has  been  completed  and  ore  reserves

 have  been  established  Adequate  samples  have  been  taken  and  analysed  to  determine  the

 characteristics  of  the  ore  Pilot  Plant  tests  have  also  been  conducted  to  determine  the  behaviour

 of  the  ore  and  the  process  to  be  adopted  for  the  production  of  Copper

 (ii)  A  mine  development  scheme  at  a  cost  of  Rs.  617  *  62  lakhs  has  been  sanctioned  by
 the  Government  and  the  work  is  in  progress.  The  total  development  achieved  in  different
 levels  and  belt  incline  etc.  is  7296  metres  The  work  of  mine  development  at  Kolihan is  also

 I  progress

 sunk  depart- (hi)  At  present  two  shafts  viz.  Production and  Service  Shafts  are:  being

 mentally  under  the  supervision  and  guidance  of  foreign  consultants  namely  M/s.  Arthur  G

 McKee  and  Company,  U.S.A.  The  service  and  production  shafts  have  been  sunk  to  a  depth  of

 160-49  and  220.04  metres,  respectively.  Both  the  shafts  have  also  been  equipped  upto  133M
 and  184M  depths  respectively  for  mechanical  operation.  Two  :out  of  Six  Service.  stations  have
 also  been  cut  in  service  shaft  at  240  and  300  meters  level  involving.  a  drivage  of  80  meter.

 (iv)  An  agreement  for  financial  and  technical  assistance  for.  developing  Khetri  Copper

 Project  has  been  entered  into  with  the  French  Group  of  Companies  comprising  of  M/s
 Venot-Pic  and  Ensa  assisted  by  other  firms  of  France

 The  French  Group,  in  accordance  with  the  terms  of  the  agreement  executed  with  them,
 submitted  the  bids  for  the  plant  and  equipment  of  various  areas  such  as  exploration,  equipment,

 winding  equipment,  and  concentrator  etc  These  bids  as  well  as  the  technical  aspects  relating
 to  the  equipment  were  examined  and  discussed  with  the  French  Group  ina  series  of  meetings
 held  with  their  representatives  in  India  As  a  result  of  these  discussions,  contracts  have  ‘been

 signed  with  the  French  Group  for  the  supply  of  equipment  of  the  value  of  about  Rs.  1°16

 crores,  Other  bids  are  under  examination  and  order  for  such  equipment  as  15  necessary  to  be

 imported  will  be  placed  soon  In  designing  the  Project  maximum  amount  of  plant  and  equip-
 ment  of  indigenous  manufacture  available  in  India  would  be  used

 An  agreement  regarding  General  Engineering  and  General  Enterprise  [185  also  been

 signed  with  the  French  Group

 (v)  An  agreement  has  also  been  signed  with  M/s.  Outokumpu  Oy  of  Finland  for  the  use

 of  Flash  S  nelting  process  for  which  they  hold  world’s  patent  rights.  Under  this  agreement
 the  technical  know-how,  design  and  specifications  would  be  furnished  by  M/s.  ए0ए10६प्राशाएप

 Oy
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 (vf)  Action  for  procurement  of  indigenous  equipmeat  for  concentrator  etc.  has  beea  taken

 in  hand.

 (vii)  The  Khetri  Copper  Project  has  its  owa  township  and  a  town  plan  for  4000  houses

 [8  envisaged.  So  far  603  residential  quarters  of  different  types  have  been  constructed  and

 occupied.  Construction  work  {n  respect  of  916  quarters  is  in  progress,

 (vill)  The  work  relating  to  the  construction  of  Concentrator  building  and  Allied  structures

 at  a  cost  of  Rs.  1-95  crores  is  being  awarded  to  a  contracting  agency.

 (ix)  Work  on  water  supply  scheme  for  supply  of  about  9  million  gallons  of  water  per  day

 from  Chaonra  and  Jodhpura  at  a  cost  of  Rs.  269  lakhs  is  progressing.

 The  Project  is  expected  to  be  commissioned  by  1970-71  and  achieving  foll  production

 by  1972-73.

 सरकारी  क्षेत्र  में  बड़ी  परियोजनाओं

 1829.  श्री  पण  सिंह  देव :  औघोगिक  थिक  तथा  समवाय-काय  मंत्री  ध्

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कि  यह  सच  है  कि  सरकार  नै  चालू  वित्तीय  बर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  मे  नहं  बढ़ी  परियोजनाओं

 aren
 न

 करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  पौर

 1968-69  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  कुल  कितनीਂ  राशि  का  नियतन  किया

 गमा ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा
 समवाय-कार्य  मंत्री  (ett  फखरुद्दीन welt

 :  से  (%)

 1968-69  की  वार्षिक  योजना  में  चालू  परियोजनाओं  कीਂ  प्राथमिकताओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 तई  परियोजना  मैं  भ्रमित  विनियोजन  के  frog  केवल  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों

 तक  ही  सीमित  रखे  गये  हैं
 ।

 वर्ष  में  प्रस्तावित  नई  परियोजनाएं
 and

 उर्वरक  परियोजना  का

 विस्तार  सुन्दरी  योजना  का  कांदला  में  सहकारिता अ  गुजरात

 सेक्स  परियोजना  तथा  वस्तु  निगम  |  इनके  अतिरिकत  वर्षा  की  ढलाई-गढ़ाई  पम्प  तथा

 कम्प्रेसर  परियोजना  att  कृषि  ट्रैक्टर  परियोजना  कौर  मुख्यतः  इन  परियोजनाओं  के  प्रारम्भिक

 अध्ययन  को  पुरा  करने  के  लिये  सांकेतिक  व्यवस्था  की  रहे
 |  1968-69 से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों

 केन्या  के
 लिए  खनिजों  afar  539

 करोड़  रुपये  के  कुल  व्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 त्रिपुरा  में  ख़निज  पदार्थों  का  सर्वेक्षण

 1830.  भी  किरित  बेब  जर्मन
 :  क्या  ब्राजील  धातु  सं त्रीय हद बताने  की

 कृषि  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  मैं  कोई  खनिज  सर्वेक्षण  करायाਂ  गया  है  तथा  खनिज  निक्षेपों  का  व्यवस्थित

 रूप  से  मान  faa  तैयार  कराया  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  कराया  गया  था  ate  उन  सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप संघ  राज्य  क्षेत्र

 के  चेमीन  भागों  मैं
 कितने-फीस

 ने
 बिभिर/ खनिज खिज

 पदार्थ  होने  का  पता  बला ह  ;
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 इन  निक्षेपों  से  खनिज  पदार्थ  निकालने  के  लिये  aor  कार्यवाही  at  गई  है  तथा  fag

 में  स्थापित  किये  गये  खनिजों  पर  झ्राघारित  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  धौर

 |  यदि  त्रिपुरा  के  लिये  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  खनिजों  की  खोज  तथा  उन्हें  निकाल

 के  लिये  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ,  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  a  उस
 संघ-राज्य  क्षेत्र  में

 स्थापित  किये  जाने  घाले  खनिजों  पर  आघारित  उद्योगों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  घौर  जी

 हां
 ।

 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  त्रिपुरा  राज्य  का  सामान्य  भू-वैज्ञौनिक  सवाल  लगभग

 पूरा  किया  जा  चका  है  ।  यह  सर्वेक्षण  पिछले  वर्षों  में  विभिन्‍न  झ्र वसर ों  पर  किया  गया  था  ।  कब  तर्क

 किये  गये  अन्वेषणो ंके  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  खनिजों  के  मिलने  का  पता  लगा  है  ।

 fexa  ह
 उत्तरी  हरिपुरा  के  धर्म नगर  भ्र  कैलाश  पहाड़  उप-खण्ड  में  कई  स्थानों  पर  तथा

 1.0  हीरा  धातुई  पेचा  रोल  कुमारघाट  स्थानों  पर  लिग्नाइट

 के  मिलने  का  पता  चला  है  |  यह  प्राप्तियां  किसी  धा थिक  महत्व  की  नहीं  हैं  ।

 मिट्थियां  :  जोगिन्द्र नगर  में  35,000  मैट्रिक  टन  चम्पामूरा में  900  मैट्रिक टन  रानी

 बाजार  में  33,000  मैट्रिक  टन  मिट्टी  की  उपलब्ध  राशियों  का  अनुमान  लगाया  गया  है
 |  तेलिसामूडा

 से  बाजार  कौर  खोवाई  तक  की  सड़क-कटारों  में  deal  शौर  छोटी-संचालकों  के  रूप  मैं

 गोला
 गिट्टियों

 से  मिलती  जुलती  सफेद  सुघट्य  मिट्टी  के  मिलने  का  पता  चला  है
 |

 इस  प्रकार
 की

 मिट्टी  की  एक  बड़ी  संच  बघारा  रं  धा चारा  गांवों  के  eq  मोहनपुर  के  4  किलोमीटर  पूर्व

 में  स्थित है  ।

 कैच-रातें  :  त्रिपुरा  293,000  मैट्रिक  टन  का  भी  पता  लगा  है  ।

 शर  (7)  राज्य  का  व्यवस्थित  मान चित् नग  तथा  खनिज  सर्वेक्षण  मीटिंगों  तथा

 का  aaa  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  1968-69  के  क्षेत्र  कार्य  मौसम  में

 किया  जाना  प्रस्तावित  है  ।  इन  भ्रन्वेषणों  को  आगामी  वर्षों  में  भी  चाल  रखे  जाने  का  संभावना  इन

 के
 उपयोग  के  पर  अन्वेषणों  के  पुरा  हो  जाने  पर  विचार  किया  जायेगा

 ।

 घ्मनगर  से  तक  रेलवे  लाइन  का  बढ़ाया  जाता

 1831  थी  विक्रम  देव  समेत  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  wa  तक  रेलवे  की  सुविधा  से  वंचित  क्षेत्रों  भें  रेलवे

 नाइन  ले  जाने  के  क्या  मापदण्ड  हैं  कौर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  का  सन्तुलित  विरासत  करने
 के  विचार

 को  कितना  महत्त्व  दिया  जाता  हे  ;

 क्या  उक्त  arene  पर  ि श्नधात्‌  प्राथमिक  दृष्टि  से  पिछड़े  सीमा  क्षेत्र  का  जो  तीन  भोर  से

 पाकिस्तान  द्वारा  घिरा  gar  है  विकास  करने  की  दृष्टि  से  धर्मनगर  से  अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  का

 विस्तार  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  चौथी  योजना  के  अन्तर्गत  भ्रर्थोपाय  की  स्थिति  इतनी  कठिन  होमे  की  सम्भावना

 है  जिससे  कि  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  राजधानी  को  देश  के  शेष  भाग  से  मिलाने  हेतु  रेलवे लाइन  का

 बिस्तार  नहीं  किया  जा  सकता  तो  इस  काम  के  लिये  गैर-सरकारी  साधनों  का  पता  न  लगाने  के  नया

 कारण है  ?
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 रेलवे  मंत्री  स०  )  वयस्क  का  उपयोग  निर्यात
 प्रमुख

 बन्दरगाहों  का  विकास  arte  जिन  निर्दिष्ट  परियोजनाओं  से  यातायात  उत्पन्न  ढोता

 है  उनकी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  नयी  लाइनों  का  निर्माण  किया  जाता  है
 ।

 अन्य  विकास

 कार्यों  के  साथ-साथ  परिवहन  का  विकास  करना  होता  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  सीमाओं
 के

 अन्तर्गत  नयी  लाइनों  के  निर्माण  के  लिए  इन्हीं  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  हैं  ।

 नहीं
 ।

 रेलें  राष्ट्रीयकृत  उपक्रम  नथी  लाइनों  के  निर्माण  कार्य  में  प्राइवेट  व्यक्तियों

 को  शामिल  करना  सरकार  की  नीति  नहीं  है  ।

 बिल्ली  के  बड़े  स्टेशन  पर  स्कूटर  किल
 स्टेंड

 832  श्री  रामजी  रॉम  :  क्या  रेलवे  मंत्रो  थ  बतान  की  कृपा  करने  कि

 दिल्‍ली  के  बड़े  स्टेशन  पर  स्कूटर/साइकिल  स्टैंड  का  ठेका  किस  प्रकार  दिया  जाता  है

 क्या  यह  ठेका  केवल  टेंडर  के  rare  पर  ही  दिया  जाता

 चालू  वर्ष  में  ठेका  किस  प्रकार  दिया  जायेगा

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  ठेके  के  लिये  दिये  गये  टेंडरों  में  बताई  गई  रकम  बढ़ाने  के
 लिये

 टेंडर  दाताओं  को  व्यक्तिगत  रूप  से  बलाया  गया  था

 यदि  तो  क्या  ऐसा  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  तथा  क्या  यह  पुरानी  प्रक्रिया
 के

 है

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  प्रिया  करने  का  विचार  है
 /

 रेलवे  मंत्री
 £- (५  सु०  :  स्कूटर/साइकिल श्रडूडे  का  ठेका  देने  की

 विधि  यह  है  कि  समाचार  पत्तों  में  विज्ञापन  के  जरिये  टेंडर  मांगे  जाते  हैं  ।  एक  टेंडर  समिति  टेंडरों की

 छान-बीन  करती  है  शर  अपनी  सिफारिश  देती  है  ।  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समर्थ

 कारी  ठेका  wafer  करता  है  |

 जब  तक  कि  पत्नी  टेंडरदाता  से  बातचीत  करना  जरूरी
 न

 समझा  ठेका  केवल  TST

 के  प्राकार  पर  दिया  जाता  है  ।

 समांचार  vat  में  विज्ञापन  के  जरिये  टेंडर  मांगने  के  बाद  शौर  उसके  उपरान्त

 पत्नी  टेंडर  दातों  से  बातचीत  करके  ठेका  दिया  गया  था  ।

 हां  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 Railway  Secondary  School,  Gangapur  City,  Rajasthan

 1833.  Shri  Meetha  Lal  Meena 2  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  dearth  of  teachers  in  the  Railway  Secondary
 Sehoo! in  Gangapur  City  of  Kotah

 Division  (Rajasthan)  ;

 (b)  whether it  {s  a  fac  that  the  number  of  students  there  is  large  but  there  is  a  shortage
 of  rooms  and  the  students  have  to  sit  in  the  open  as  a  result  thereof
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 (८)  if  so,  the  reesons  therefor ;  and

 (d)  the steps  proposed  to  be  taken  to  increase  the  number  of  teachers  and  rooms  ? la

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  (a)  No

 (b)  Yes

 (c)  Due  to  a  large  influx  of  new  students

 (d)  The  proposals  to  expand  the  existing  school  building  and  opening  of  additional

 sections  in  the  school,  are  under  examination  of  the  Western  Railways  Administration

 Railway  Hospitals  in  Kotah  Division

 1834.  Shri  Meetha
 Lal

 Meena :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  much  mismanagement  in  the  Hospitals  of  Kotah

 Division  of  the  Western  Railway  due  to  the  shortage  of  equipments  and  doctors

 (b)  whether  it  is
 also

 a  fact  that
 keeping  i in  view  the  average  number  of  patients  there is

 an  acute  shortage  of  doctors,  rooms  and  medicines  in  the  hospital  located  in  Gangapur  city

 station  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  in  the  matter  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  No  case  of  mismanagement  or  shortage
 of  equipment.in  the  hospitals  of  Kotah  Division  of  Western.  Railway  has  come  to  notice

 (d)  &  (e).  In  the  Railway  Hospital  at  Gangapur  City  station  the  sanctioned  strength
 of  doctors  is  fully  operated  and  the  bed  occupancy  is  much  below  100  per  cent  The  hospital
 is  also  equipped  with  medicines  and  equipment  to  the  extent  necessary

 दिल्‍ली  से  कानपुर  तक  सब  से  AH  चलने  वाली

 1835  श्री  महन्त  दिग्विजय  नाथ  :  क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  से  कानपुर  तक  भारत  में  सबसे  तेज  रफ्तार  वाली  गाड़ी ने

 अरपना  परीक्षण  पुरा  कर  लिया  है

 क्या  यह  भी  कि  कानपुर  से  कलकत्ता  तक  रेलगाड़ी  के  इंजन  से  चलाई

 जायेगी  तथा  दिल्‍ली  से  कानपुर  तक  डीजल  इंजन  से

 तो बिजली  के  इंजन  को  दिल्‍ली  तक  न  चलाते  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  सत्य  मार्गों  पर  ऐसी  गाड़ियां  चलाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  बिचार  रही

 है  ;
 शर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है

 रेलव  मंत्री  चे०  मु०  दिल्‍ली-कानपुर हावड़ा मार्ग पर हावड़ा  मार्ग
 120

 किलो

 मीटर  प्रति  घंटा  की  रफ्तार  से  एक  तेज  गाड़ी  चलाने  के  सम्बन्ध  में  परीक्षण  जारी  है

 जी  नहीं  ।  ये  परीक्षण  दिल्ली-हावड़ा के  बीच  डीजल  इंजन  से  एक  तेज  गाड़ी

 के  लिए  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सवाल नहीं  उठता  ।

 1301



 Written  Answers  July  30,  1968

 कौर  ak  हावड़ा-बम्बई  मार्गों  पर  व्यावहारिकता  सम्बन्धी

 परीक्षण जारी  हैं  ।

 दक्षिण  फीका  के  देशों  को  सहायता

 1836  श्री  आजम  सिंह  भदौरिया  क्या  रेलवे  det  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  रेलवे  ने  दक्षिण  अमरीका  के  देशों  को  सहायता  देने  का  निश्चय  किया

 है  ;  घोर

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  घ०  मु०  :  दक्षिण  झ्र मे रिका के  किसी  देश  को

 इस  समय  सहायता  देने  का  भारतीय  रेलों  का  विचार  नहीं  है  ।  उरुग्वे  में  रेलवे  लाइन के  एक  खण्ड  के

 नवीकरण  के  लिए  प्रस्ताव  तयार  करने  में  राज्य  व्यापार  निगम  को  सहायता  देने  के  उद्देश्य  से  हाल  में

 वाणिज्य  म॑  मालय  के  अनुरोध  पर  दो  रेलवे  इंजीनियरों  को  उरुग्वे  भेजा
 गया  था

 ।  मालूम  हुआ  है
 कि

 हस  काम  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उरुग्वे  कीਂ  स्टेट  रेलवे  को  एक  प्रस्ताव भेजा  है  ।

 रेलवे  पुलों को  क्षति

 1837  थी  जुगल  मंडल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  की  वर्षा  के  कारण  जोधपुर  के  निकट  कुछ  रेलवे  पुलों  को  af  पहुंची है

 यदि  तो  इस  कारण  सरकार  को  कितनी हानि  हुई

 tee  wat  झा
 जी  तीन  पुलों  को  क्षति  पहुंची  है

 ।

 लगभग  75,000  रुपये  |

 मोरक्को  को  हुरो  चाय  का  नियति

 1838.  थी  जगल  मंडल  :  क्यां  वाणिज्य  dal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मोरक्को  ने  भारत  से  हरी  चाय  खरीदने  का  निर्णय  किया  है  ;  धौर

 यदि  तो  क्या  दस  बारे  में  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद शफी  :  हाँ
 ।

 मोरक्को  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  जो  इस  देश  से  हरी  चाय  खरीदने  की  सम्भाव्य ताओं

 का  पता  लगाने  के  लिये  हाल  ही  में  भारत  20  मेटल हरी  चाय  खरीदने के  लिये  एक

 सरकारी  पार्टी  के  साथ  करार  सम्पन्न  किया  ।

 Loss  due  to  late  arrival  of  Wagons  of  Bananas  at  New  Delhi  Station

 1839,  Shri  G.C,  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  numbr  of  such  wagons  as  were  loaded  with  bananas  and  were  booked  for  the

 New  Delhi  Railway  Station  from  Savda  and  Nimbhora  Railway  Stations  of  the  Central

 Railway  and  which  reached  destination  after  the  scheduled  date  during  the  period  from  161

 January  to  30th  June,  1968  ;  and
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 (9)  the  approximate  loss  caused  thereby  to  the  Railway  Administration  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  Out  of  a  total  of  1495  wagons  booked
 from  Nimbhora  and  Savda  stations  and  received  at  New  Delhi  during  the  period  1-1-1968
 to  30-6-1968  twenty  wagons  exceeded  the  transit  time  normally  taken  by  such  traffic.

 (b)  Of  the  twenty  wagons,  thirteen  were  delivered  on  assessment  of  damages.  So  fer,

 claims  have  been  received  in  respect  of  nine  of  them  and  the  total  amount  claimedis  Rs.  31,453.

 Export  of  Decorative  products  from  Madhya  Pradesh

 1840.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  stato  :

 (a)  the  value  of  decorative  and  artistic  articles  of  E.P.N.S.  brass  and  stainless  steel  which
 were  manufactured  in  Madhya  Pradesh  and  exported  during  the  year  1966-67  ;  an

 (७)  the  countries to  which  these  articles  were  exported  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 Export  statistics  are  maintained  for  Indian  products  as  a  whole  and  not  statewise.

 .
 The  total  exports  of  these  products  during  the  year  1966-67  amounted  to  Rs.  243:13

 (b)  Decorative  art  products,  including  products  manufactured  in  Madhya  Pradesh,
 are  generally  exported  to  U.S.A.,  Belgium,  U.K.,  Switzerland,  West  Germany,  France,  Hong-

 countries.
 Kong,  Malaysia,  Canada,  Aden,  Saudi  Arabia,  Australia,  Netherlands  and  East  European

 Export  of  Metallic  Products

 1841.
 Shri  G.C.  Dixit

 :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state :

 (a)  the  names  of  the  firms  which  were  granted  licences  for  the  export  of  goods  manu-
 factured  from  Copper,  .P.N.S.  brass  and  stainless  steel  under  the  Export-Import  Incentives
 Scheme  in  Madhya  Pradesh  since  the  beginning  of  the  Second  Five  Year  Plan  till  to  date  ;

 (b)  the  names  of  the  firms  which  have  their  own
 factories

 and  workshops  for  this  pur-
 pose ;  and

 c)  the  names  of  the  firms  which  export  such  goods  under  the  aforesaid  scheme  but  de
 not  have  factories  and  workshops  of  their  own

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  Ne
 export  licence  is  required  for  export  of  articles  of  brass,  copper,  EPNS  and  stainless  steel.

 (b)  and  :  The  names  of  the  members  of  the  Engineering  Export  Promotion.  Council,

 who  generally  export  these  items,  is  placed  on  the  table  of  the  House.

 {Placed  in  the  Library.  See  No.  LT  1524/68]

 Quota
 ef  Iron  and  Steel

 to  Madhya  Pradesh

 1942.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metala  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the’small  scale  industries  in  Madhya  Pradesh  have  not

 allotted  quota  of  irom  and  steel  according  to  their  production  capacity  ;  and

 (b)  ifso,  whether  Government  propose  to  allot  more  quota  te  these  industries  to  enable

 them  to  utilise  their  full  production  capacity

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak) :

 (a)  and  b)  :  With  the  removal  of  statutory  control  over  price  and  distribution  of  all
 categories

 ef  steel  no  quota  allocations  as  such  fer  various  categories  ef  iron  and  steel  are-being  made
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 by  Government  for  various  categories  of  iron  and  steel  It  is,  however,  understood  from  the

 Joint  Plant  Committee  who  now  regulate  the  distribution  of  steel,  that  they  have  not  fo  und
 it  possible  to  accept  indents  from  the  various  consuming  sectors  including  small-scale  indus-

 tries  in  all  States  on  the  basis  of  their  full  production  capacity  for  such  categories  of  iron  and

 steel  as  are  in  short  supply.  The  anticipated  production  will  be  distributed  by  the  Joint  Plant

 Committee  between  the  various  consuming  sectors  in  an  equitabe  manner  after  taking  the

 various  relevant  factors  into  account

 Quota  of  Iron  and  Steel  to  Madhya  Pradesh

 1843  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister
 of

 Steel,  Mines के  alu and  Metals  be  pleased  to

 State

 (a)  the  quota  of  different  varieties  of  iron  and  steel  fixed  for  Madhya  Pradesh  during  the

 year  1967-68

 (b)  the  actual  quantity  supplied  to  that  State  ;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  quantity  supplied  less  ia  comparison  to  their  requirements  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  Mines  and  Metals  (Shri  Ram  Sewak)

 (a)  It  is  understood  from  the  Joint  Plant  Committee  that  the  ceilings  for  indents  of  scarce

 categories  of  steel  fixed  for  1967-68  for  small-scale  industries  under  the  State  Director  of  Indus-

 tries,  Madhya  Pradesh.  was  as  follows

 ee

 Categories  Quantities
 om  a  हनना
 Plates  हैं  mm  and  aboave  =  261  metric  tonnes

 B.P.  Sheets  16-20G  2962  Metric  tonnes

 U.P.  Sheets  thinner  than  200  2304  Metric  tonnes

 Galvanised  Sheets  2784  Metric  tonnes

 ee.

 The  above  quantity  excluded  the  ceilings  fixed  for  industries  located  in  Madhya  Pradesh

 out  are  registered  with  the  D.G.T.D.,  and  for  the  other  Governmental  (Central  and  State)

 Projects  Schemes  and  industries

 (b)  The  total  despatches  to  the  State  of  Madhya  Pradesh  during  1967-68  including  some

 despatches  against  the  ceiling  allocations  made  by  the  Joint  Plant  Committee  during  1967-68

 were  as  follows

 Piates  8  mm  and  above  7590  Metric  tonnes

 B.P.  Sheets  16-20G  2119  Metric  tonnes

 B.P.-  Sheets  thinner  than  2007  o  1148  Metric  tonnes

 Galvanised  Sheets  .  2534  Metric  tonnes

 (c)  As  these  categories  of  steel  are  in  short  supply,  it  has  not  been  possible  for  the  Joint

 Plant  Com minittee  to  accept  the  indents  beyond  these  ceilings  for  meeting  the  requirements  of
 the  different  consuming  sectors  including  Small  Scale  industries.
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 अणणणएगेशेणए प्रस्िल  भारतीय  रेलवे  वाणिज्यिक  संस्था .

 i844  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  अखिल  भारतीय  रेलवे  वाणिज्यिक  लिपिक  संस्था  से  कोई  ज्ञापन

 मिला है  जिसमें  19  मांगें कीं  गई  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मैं  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 ?

 रेलवे  मंत्री  च०  स०  ax  भारतीय  रेलवे  वाणिज्य

 लिपिक  संस्था  की  कौर  से  विभिन्न  स्रोतों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  उन  qt  विचार  करके

 उपयुक्त  की  गयी  है

 छोट  के  उद्योगों  के  विकास  संबंधी  समन्वय  समिति

 1845  at  कठ  प्र०  fag  देव  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  उद्योगों  के  विकास  पर  विचार  करने  के  लिये  हाल  ही  में

 नई  दिल्‍ली  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 से

 सम्बन्धित  समन्वय  की  एक  वैठक  हुई

 यदि  तो  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  की  कौर

 इनके  बारे  में  सरकार  कीं  क्या  प्रतिहिंसा  है
 ?

 प्रौद्योगिक  विक  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  श्रली  अहमद  )  जी

 समिति  ने  सिफारिश की  थी  कि

 (1)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बसी  विशाल  जनसंख्या के  विकास  तथा  रोज़गार
 को  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  लघु  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  का  पंचवर्षीय
 ator  में

 समुचित

 स्थान  होना  चाहिये

 (2)  विकास  की  दर  कम  से  कम  प्रतिशत  प्राप्त  कर  लेने का

 लक्ष्य  चाहिये  art  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त

 धन  जुटाना  चाहिये  ।-  राज्य  सरकारों  को  चाहिये  कि  वे  बढ़े  हुए  व्यय  उत्पादन

 में  रोजगार  की  व्यवस्था  तथा  राष्ट्रीय  आय  में  बढ़ाने  जैसे  कार्यों  के

 लिये  करें  ।  लाइसेंस  उद्योगों को  रक्षित  वित्तीय  साधन  जटाने  कच्चे

 माल  का  करने  जैसी  समस्याओं  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार  किया

 |

 (3)  रेलवे  बैंक  श्राफ  इण्डिया  को  ग्रामीण  तथा  लघ  उद्योग  क्षेत्र  के  पर्याप्त  संस्थागत

 वित्त  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  व्यक्तिगत  उद्यमियों

 तथा  कारीगरों  के  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  न  केवल  काम  चलाने

 के  लिये  अपितु  पूंजीगत  व्यय  के  लिये  भी  उदार  शर्तों  पर  ऋण  देने  का  कं॑  कार्यक्रम

 होना  चाहिये
 ।

 (4)  केन्द्रीय  अभिकरणों  की  अपेक्षा  राज्य  लघ  निगमों  द्वारा  सहित

 कच्चे  माल  के  कारखाने  से  निकलते  समय  के  न्यू  पर  सम् भरण कीਂ  सम्भावनाओं
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 का  पता  लगाना  चाहिये  ।  राज्य  सरकारों  को  चाहिये  कि  वे  कच्चे  माल  के  दुऋपयोग

 को  रोकें  ऐसे  मामले  केन्द्रीय  सरकार  कीਂ  जानकारी  में  लायें  ।

 (5)  abate  सहकारी  समितियों  विशेषकर  पूर्वी  क्षेत्रों  में  इनके  प्रभावशाली

 गठन  पर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  भोर  इस  दिशा  में  कांफी  काम  किया

 नाना  चाहिये  |

 (@)  राज्य  सरकारों  को  चाहिये  कि  वें  प्रौद्योगिक  समितियों  के  विकास  के  लियें  धन

 सुरक्षित  रख  दें  और  ऐसी  प्रणाली  बनाई  जानी  चाहिये  जिससे  योजना  लागू  करने

 बाले  अधिकारी  इसका  से  प्रयोग  कर  सके  ।  औद्योगिक  सहकारी  समितियों

 के  विकास के  लिये  भ्रांत  टीम  धन  राशि  का  किसी  oer  क्षेत्र  में  प्रयोग  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  |

 इन  सिफारिशों  की  भारत  सरकार  द्वारा  जाच  की  जा  रही  है  ।

 बड़े  उद्योगों  को  लाइसेंस  दिया  जाना

 1346.  भी  प्र०  fag  देव  क्या  प्रौद्योगिक  festa  तथा  समवाय-कार्य मंत्री  बह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीनों  योजनाओं  की  अवधियों  में  राज्य  वार  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बड़े

 seri  के  लिये  कितने  लाइसेंस  जारी  किये

 awa  तक  कितने  लाइसेंसों  के  भन्तगंत  उद्योग  स्थापित  किये  गये

 शेष  लाइसेंसों  के  ह  उद्योग  स्थापित
 न

 करने  के  क्या  कारण
 घौर

 लाइसेंसों  के  प्रतिशत  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  काम वा हो

 की

 घौद  fire  चिनॉय  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रों  फल यह ोन चलो  घूम  :  8

 1952 से  31  1966 की  अपनी  में  उद्योग  तथा  1951

 के  ह प्रत्तगत  कुल  10,976
 लाइसेंस  जारी  किये  गये  ।  लाइसेंसों  का

 राज्यवार
 बंटवारा  निम्न

 प्रकार  co

 eee.  en  बणणणअ्यककााएाए्यय

 a
 जारी  किये  गये  लाइसेंसों को  wen a

 2,
 are

 प्रदेश  368

 102

 551

 212

 13

 7.  गुजरात
 p=  an
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 राज  जारी  किये  गये  लाइसेंसों की  संख्या

 कण

 8.  हरियाणा  13

 प्रदेश

 10  जम्मू  तथा  काश्मीर

 11  388

 12  मध्य  प्रदेश  269

 13  1132

 114.  2083

 15

 16  मसूर  373

 17

 18  उडीसा  141

 be  14

 20  पजाब  727

 al  193

 22  faye

 23  प्रदेश  737

 24  पश्चिमी  बंगाल  1805

 योग  10,976

 निए

 )  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  भी  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  नीति की  जांच

 जिसकी  स्थापना  इस  मंत्रालय  द्वारा  की  गई  1957 से  1966  की  अवधि  की  जानकारी

 इकट्ठी  कर  रही  है  कौर  यह  समिति  का  प्रतिवेदन प्राप्त  हो  जाने  पर  उपलब्ध  होगी  |

 लाइसेंस  मंजर  किये  जाने  तथा  उपक्रम  की  वास्तविक  स्थापना  में  लगने  वाले

 समय  में  सर्वेक्षण कुछ  प्रकार  रहता  है
 ।

 लाइसेंस  को  कार्यान्वित करने  में  कई  प्रकार के  कारणों  से

 विलम्ब  हो  सकता  है  जैसे  धन  की  तकनीकी  विवरण  को  sift  रूप  देने  में  बिदेशी

 सहयोग जहां  कहीं  की  शर्तों का  aa  विशिष्ट  ढँग  से  विदेशी  मुद्रा  का  शामिल  करना

 भ्रमणा  किसी  विशिष्ट  ऋण  में  इसकी  व्यवस्था  अथवा  सरकार  द्वारा  मान्य  शर्तों  को  तय  किया  जाना  ।

 प्रतिकाश  मामलों  में  विलम्ब  ए  क  से  श्रमिक  कारणों  के  एक  साथ  होने  से  होती  है  ।

 सरकार  श्री  लाइसेंसों
 को

 शीघ्र  ही  लागू  करने  में  कड़ी  निगरानी  रख  रही  है  प्रो  जहां  कहीं

 प्रगति  संतोषजनक  नहीं  होती  लाइसेंसों  को  जल्दी  से  ce  कर  दिया  जाता  है
 ।  वास्तव

 में  निष्फल

 लाइसेंसों  को  रह  करने  के  लिये  श्रावश्यंक  लम्बी  वैधानिक  प्रक्रिया  की  श्रावश्यकताश्रों  से  बचने  के

 लिये  सरकार  ने  लाइसेंस  की  जगह  जो  निर्धारित  झ्र वधि  तक  ही  वैध  होते  जारी

 करने  की  प्रणाली  अपनाई  है  ।  यदि  निर्धारित  अवधि  में  प्रगति  सन्तोषजनक  न  हो  तो

 पत्रਂ  ही  रद  हो  जाते हैं  ।
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 tia  क्षेत्रों  को  प्रादेशिक  बस्तियां

 18417  at  गॉर्डालिगनਂ  गौड़  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  सत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 '  क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  नगरीय  क्षेत्रों  में  सहकारिता  के  आघार

 पर  श्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  हैं

 यदि  तो  राज्य-वार  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  राज्य  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया 7;  कौर

 वर्ष  1965-68  तक
 राज्य-वार  प्रति  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितना

 धन
 दिया

 गया ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कॉर्प  मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद )

 विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  की  गई  सहकारी  औद्योगिक  बस्तियों  at  संख्या  तथा

 भारत के  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है
 णा

 राज्य नाम  स्थापित  ऐसी  बस्तियों  कल  लाख  रु०

 की  की  संख्या  जिनमें  27-2-68 को

 बस्तियों  निर्माण  कार्य  हो  जीवन ..  बीमा

 संख्या  हा  है  के  ऋण

 शि

 झाड़न  प्रदेश  1  21.98

 गुजरात  6.  6.00

 22  36  58  57  93 महाराष्ट्र

 मध्  प्रदेश

 15  35

 10 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश
 eel

 Sor ..  #l.  76.0  105.  36

 (7  सकरी
 fet

 लिये  में  में  कोई
 धनराशि  नियत

 नह

 कीਂ  जाती  1  के  लिये  योजना  में
 जितनी

 :
 राशि  निर्धारित की  जाती  है

 उसी  में  से  राज्यों  कौ  केन्द्रीय  सहायता  दी  जानीं  ।

 कारखानों  लिए  भवत

 18485...  श्री  गोडिलिंगन  क्या  श्नौद्यो  ज़िक्र  शिका प  तथा  समया  प्र-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 क्रो  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या:यह  सच्‌  है  ger  तीसरी  योजना  में  यह  स्पष्ट  फ्ययथा

 कि  छोटे  उद्योगों के  लिये  उचित  स्थानों पर  बड़े  तगरों  तथा  कस्बों के  केवल--विकसित
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 ब्यान  a  दिये  जिन  पर  छोटे  पैमाने  उपक्रम  कार  बातों  के  लिये  ऑ्रपते  भवन  Frain  कब

 सकें  तथापि  इस  मामले  में  कोई  गम्भीर  कार्यवाही  नहीं  को  गई  जिसके  फलस्वरूप  उपद्रवियों
 की

 इस  योजना  के  प्रति  कोई  उत्साह  नहीं  शर

 यदि हां  तो  इसके  कया  कारण  हैं  कौर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  विचार  हहे

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 ata
 गि  विस्तृत  तथा  समवाय-कार्प  मंत्री  फप हड होत  सतो

 जकी  नहीं  ।  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  3268  विकसित  स्थान  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रबल  ही  नहीं  उठता  ।

 ary  श्रीयोगिक  बस्तियों  का  विकास

 18495  eft  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 शकी  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बह  सच  है  कि  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियों  के  विकास  में  सरकार  की  भोर  मे

 सब  प्रकार  से  कमजोरी  दिखलाई  जा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उनके  विकास  के  लिखें

 विधा  रने  का  कोई  व्यवहार क  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  है  ate  यदि  नहीं
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फुरकान  त्सना  यद्यपि

 सरकार  की  ae  से  कोई  ढिलाई  नहीं  है  किन्तु  ग्रामीण  श्रौद्योगिक  बस्ती  कार्यक्रम  में  उतनी  प्रगति

 set  हुई  हैं  जितनी  अपेक्षित थी  ।  इसका  मुख्य  कारण  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्यमियों  का  अभाव

 है
 att

 वहां  स्ट्रक्चरਂ  की  सुविधाएं  अ्रपर्याप्त  हैं  ।

 ate  जहां  तक  चौथी  योजना  का  सम्बन्ध  है  विचार यह  है
 कि

 शौर  भ्रमित

 व्औौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  करने  की  बजाय  जो  कार्यक्रम  हाथ  में  है  उसे  ही  अच्छी  तरह  से  पूर

 किया  जाये  ।  कार्यक्रम  की  सफलता  इस  पर  अ्रधिक  निर्भर  करेगी  कि  राज्य  योजनाकारों  में  विशेष्

 अप
 से  अन्ना  स्टक्चर' [ी  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करने  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 कितनी

 facia व्यवस्था  की  जानी  है

 लघ  उद्योग

 18556  at  गार्डिलिगन  गड़  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री कह
 जनाने को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  बहुत  बड़ी  संख्या  मेँ  कारख़ाने

 ज़ो  स्थापित  हो  गये  बताये  गये  हैं  सरकार  को  झपने  उत्पादन  की  सूचना  नहीं  दी  हैं  यद्यपि जे

 प्रौद्योगिक  बस्तियों  में  स्थापित  किये  गये  भ्र ौर

 यदि हां
 तो

 ऐसे  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है  वे  कहां  कहां  पर  हैं  श्र  इसके

 कया  कारण  हैं  और  इंस  सम्बन्ध  में  बया  उपचारात्मक  शाये वा टी  की  गई  है
 ?

 1308
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 sia गीत  विकास  तथा  समवाय-कार्यो मंत्री  wee  चली  अहमद  हा

 attire  बस्तियों  में  स्थित  उन  एककों  की  679  है  जिन्होंने  अब

 36  1967  को  समाप्त  होने  वाली  की  प्रगति  रिपोर्ट  के  लिये  उत्पादन  के  ate

 चहीं.दिये हैं  ।  :  उनके  स्थानों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  जहां  तक  जानकारी भेजने  का

 सम्बन्ध  है  इसके  लिये  कोई  कानूनी  विवशता  नहीं  है  ।  कुछ  लग  एकक  नियमित  रूप  से  fears

 रखते भी  नहीं  हैं  ।

 फिर  भी  श्रौद्योयिक  बस्तियों  के  प्रबन्धक  इन  एककों  समय  से  जानकारी  कें  लिए

 बराबर  समझाते  रहते  हैं  ।

 द  ना  रजा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1525.  68.

 इंजीनियरी  उद्योग

 प  वं  छह  :  कया  मंद्योगिक  दिवस  तथा a  मंत्री  यह

 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aga  हे  कि  वर्ष  1967  में  देश  के
 151

 इंजीनियरी  उद्योग
 गों  में  से  जिनमें

 लगभग  1,900  पीने  पी लर लवनि ननि  देश के 151 इंजीनि ! कम क्षमता पर काः  et

 47  उद्योग  अपनी  पुरी  क्षमता  पर  काम  कर  सके

 इस  वर्ष  के  प्रथम छः  महीनों  में  कितनी  क्षमता  बेकार  रही  भ्र

 (1).  क्या  सरकार 19
 1968

 के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुए  इस
 से

 सहमत  है  कि  वर्ष  1968
 में

 भी  उत्पादन  गतिरोध  रहेगा  ate  यदि  तो  चालू  मंदी  से  उद्योग  को

 निकालने  के  लिये  पूंजी  विनियोजन  नीतियों में  क्या-क्या  करने  तथा  aa

 बाहर
 करने  का  सरकार  का  विचार  है

 अं  {. a  ध्व्गिस  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 रुदन

 ict  तथा

 q)  जानकारी  इकट्ठी  की
 जा

 रही  है  कौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उत्पादन  का  विंमान  रुख  उत्साह  वर्धक  है  शर  वह  इकानामिक  टाइम्स  कें  भ्रनुमान
 को  सिद्ध  नहीं  करता  ।  सरकार  स्थिति  पर  निरन्तर  दृष्टि  रखे  हुए  है  कौर  जब  भी  झांवश्यक

 चोगा  सुधार  सम्बन्धी  पग  उठाये  जायेंगे  |

 बोकारो  इस्पात  कारखाना

 1852.  श्री  वीरेन्द्र कुमार  1112]  कया  खान  तथा  धातु  मंत्री  ag  बताने  की  कफा

 ata  कि

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  बोकारो  इस्पात  कारखाने  का  पहले  चरण  निर्धारित  समय  18

 mary  पीछे
 रह  गया  है  तथा  बोकारों  के  फ्लैट  1972  के  मध्य  से  पहले  बाजार  में  की

 नदीं

 यदि  तो  इस  देरी  से  उस  के  इस
 [

 को  इरा-कर  की  पनुमानिर

 ant तक  बढ़ी  है
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 f  खित  उत्तर

 कया  इससे  लागत  पहले  ही  कम  से  कम  20  करोड़  रुपयें  बढ़  चुकी

 देरी  होने  तथा  लागत  बढ़ने  के  मुख्य  कारण  क्या

 इस  मामले  में  सनौर  देरी
 न  ह  इसके  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 खान  तथा  चात  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  नहीं  ।

 से  दिसम्बर  1966  में  तैयार  की  गई  निर्माण  समय  सुची  के  भ्रनुसार  बोकारों

 इस्पात  कारखाने  का  प्रथम  चरण  मैचों  197  1  तक  पूरा  हो  जाना  था  श्र  उत्पादन  शुरू  हो  जाना

 यह  कार्यक्रम  बड़ा  संकट  था  शर  इस  पर  बनाया  गया  था  कि  सिविल  इंजीनियरी  पौर  नीवं

 का  काम
 जनवरी

 1967  में  प्रारम्भ  हो  जायेगा
 ।  इस

 काम  के  लिए  ठेकेदारो ंक  चुनने में  हुई  कुछ
 देरी  के  कारण  श्रक्तुबंर  1967  में  कार्यस्थल  पर  काम  शुरू  हो  सका  |  चुंकि  निर्माण-अ्रवि में  इस

 देरी  के  पुरी  हो  सकने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  निर्माण  कार्यक्रम  में  संशोधन  करना  पढ़ा  ।

 संशोधित  कार्यक्रम  के  अनसार  प्रथम  चरण  में  दिसम्बर  1971  तक  उत्पादन  होगा

 इस  देरी  का  प्रायोजना  की  लागत  पर  यह  प्रभाव  पड़ेगा  कि  प्रायोजना  लागत

 watt बढ़  जाएगी  जितना  इस  रवि  में  भ्र ति रिक्त  प्रशासनिक  व्यय  होगा  ।  इसका  at

 नहीं  लगाया गया  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  प्रायोजना  का  काम  संशोधित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  हो  आयोजन  भ्र  समय  सूची  तैयार  करने  का  काम  ‘Ae  वर्क  टेक्नीक  से  किया जा  रहा  हैं

 इस  बात  पर  लगातार  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  कि  सिविल  इंजीनियरी  ौर  ढांचे  तैयार  करने  का

 कौम  निश्चित  समय  पर  पूरा
 हो

 शौर
 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन कौर  माइनिंग  एण्ड '

 ा सशीनरीकारपोरेशन  तथा  निजी  क्षेत्र  में  साज  समान  का  निर्माण  शर  उसकी  सप्लाई  ठीक

 I

 Transfer  of  Doctors  on  Northern  Railway
 a

 1853  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  stata:

 (8)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news  published  ia

 ‘Patriot’  of  the  16th  July,  1968  that  large  scale  transfer  of  doctors  on  the  Northern  Railway

 hans  created.a  crisis  ;

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  many  doctors  have  submitted  their  resignations  as  a  1६81६

 thereof  and  the  remaining  doctors  have  threatened  to  resign  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  other  than  transfers  for  these  mass  resignations  ;  and

 (d)-  the  steps  being  taken  by  Government  to  solve  this  crisis  ह

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  Yes.  However,  no  large  scale

 transfers  of  doctors  have  been  effected  on  the  Northern  Railway  and  there  has  been  no  crisis,

 (b)  No  Only  five  notices  of  resignations  were  received  during  the  current  year  which

 were  accepted.  None  of  these  resignations  were  due  to  transfers  of  doctors  Na  doctors

 have  threatened  to  resign

 (c)  and  (d)  Do  not  arise
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 a

 पक्षियों  का  निर्यात

 1954.  श्यो  स०  प्रमुख  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पक्षियों  का  वाणिज्यिक  ara  पर  विदेशों  को  fate

 किया  जाता

 यदि  तो  वर्ष  1966-67  तथा  1967-68  के  दौरान  किन-किन  देशों  को  fray

 निर्यात  किया  गया  और  निर्यात  किये  गये  पक्षियों  को  संख्या  कितनी  थी  ate  इससे  कितनी  विदेशी

 मुदा  अजित  की

 किस  az  य  के  ये  पक्षियों  का  नियत  किया  जाता  है  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ॥

 पक्षियों  का  निर्यात  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिये  किया  जाता  जैसे  पालने  के  लिये  तका

 चिड़िया  घर  में  रखने  के  वास्तविक  वैज्ञानिक  गवेषणा  के  लिये  |

 far  कतरते  सें  रवां  गदा  ।  देखी
 '

 संद्या  gies  टो०  1526,  68]

 वारिस  actin  रेलवे  wea

 855.  को  लखन  लाल  कारण  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  रेलवे  के  वारिस  अलीगंज  और  किऊल  रेलवे  पर

 जो  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  वे  नगर
 की

 जनता  कौर  महत्वपूर्ण  मंडी  के  लिए  बहुत

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वारिस  acta  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्नियों  के  लिए  कोई

 लय  शादी भी  नहीं

 व्या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर  टिकट  घर  का  शेड  इतनी  खराब  हात  में  है  कि  sat

 ऋतु  में  उसको  छत
 से

 पानो  चूने  लगता  है  ;

 यदि  तो  इस  स्टेशन  के  विकास  तथा  सुधार  के  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 aaa  विचार  ?

 रेलवे  मंत्री  चे०  (7 (०  :  जी  नहीं  ।  इस  स्टेशन  पर  जितना  a

 होता  है  उसके  लिए  उपलब्ध  सुविधाएं  पर्याप्त  हैं  ।

 इस  स्टेशन  पर  यात्रियों  के  लिए  प्रतीक्षा  सम्बन्धी  सुविधाएं  पर्याप्त हैं  जो  इस  प्रकार

 (i)  पुरुषों के  लिए  15  K1i¢  के  माप  का  तीसरे  दर्जे  का  प्रतिज्ञा लय  है  जिसमें

 लाखों के  लिए
 16

 >(7
 का

 एक  अलग  कक्ष  बना  है
 ।

 (ii)  94  x22  के  माप  का  कोर्स

 (iii)
 50°  “25  के  माप का  प्लेटफार्म  शेड

 जी  नहीं  ।

 सवाल
 नहीं

 ।
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 30  1968  लिखित  उत्तर
 ह

 Theft  of  Iron,  Copper  and  Brass  at  Jamalpur  Workshop

 Str  Lakban  Lal  Kapoor  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  étate ई

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  theft  of  iron,  copper  and  brass  as  algo  other  material  is  taking

 place  on  a  large  scale  at  Jamalpur  Workshop  of  the  Eastern  Railway  and  no  effective  steps

 ate  bélngtaken  to  check  it  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  some  responsible  officers  of  Jamalpur  Workshop,

 watchmen  of  G.R.P.  and  local  police  and  R.P.F.  are  behind  this  serious  theft  scandals  ;  aad

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  a  high  powered  enquiry  commission  to  chéek

 the  huge  loss  of  national  property  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  (a)  and  (b)  | (४  is  not  a  fact  that  theft  of

 fron,  copper  and  brass,  as  also  other  material  is  taking  place  on  a  large  scale  at  Jamalpur  Worke

 shop  of  the  Eastern  Railway.  No  responsible  officer  of  the  Jamalpur  Workshop  is  involved

 in  any  of  the  cases  of  theft.

 A  statement  of  value  of  property  stolen,  recovered  and  arrests  made  during  1966,

 1967
 =

 1968  upto-date  is  given  below  :

 ———  ee

 Value  of  property  Arrests. ie

 Stolen  Recovered  R.P.F.  Railway
 (in  Rs.)  (in  Rs.)  ployees

 =a
 1966  93,834  60,378  15

 1967  *  .  .  66,469  26,322  6  ड

 1968  upto  June)  ध्  19,707  13,205  1  4

 (€)  One  of  the  terms  of  refererce  of  the  High  Powered  Committee  already  set  up  by

 the  Ministry  of  Railways  is  to  reccmmerd  measures  ccnducive  to  better  security  and  policing

 of  the  Railways.

 पन्ना  खानों  में  हीरों  का  उत्पादन

 1856.  थ्री  महन्त  दिग्विजय  माथ  :
 बया

 खान  तथा  धातु  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  एक  वर्ष  में  पन्ना  खानों  के  हीरों  का  उत्पादन  बढ़  गया

 तो  पिछले  वर्ष  कुल  कितना-कितना  उत्पादन  em

 हीरों  का  att  अधिक  उत्पादन  करने  के  उद्देश्य  से  नवीनतम  मशीनें  लगाने का

 झनकार  के  विचारधीन

 क्या  ये  हीरे  विदेशो ंक  बेचे  गये

 (=)  safe  तो  इसका  ब्यौरा क्या
 कौर

 आगामी  तीन  वर्षों  में  हीरों  का  अनुमानतः  कितना  उत्पादन  होगा  1
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 Written  Answers  July  30.  1948

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  राम
 हां

 यह  1966.  67  के  2407  कैरट से  बढ़  कर  196  7-68
 के

 दौरान  8088  करा हो  गया  है

 सरकार  ने  राम  खड़िया  ate  मझगावन  खानों  से  प्रति  वर्ष  23,250  करा  उत्पादन

 ara  करने  की  योजना  को  1967  में  स्वीकृति  दी  |  अयस्क  प्रशासन  उपकरण

 क्‍्थापना की की  जा  चुको  रोक  अन्य  संयंत्र  और  मशोनरी  प्राप्त  की  जा  रही  है

 ate  दिसम्बर  1965 से  22.  60  हर्ट  प्रौद्योगिक दरे  इंगलेंड  की  एक  कम्पनी

 को  190  पौंड  2  शिलिंग  में  बेचे  गये  थे  ।

 ग्वाले  तीन  वर्षों  में  हीरों  का  ग्र नुमा नित  उत्पादन  निम्नलिखित  होगा

 1968  16,000

 1969  23,500  करा

 1970  23,500

 Allotment  of  Wagons  for  Loading  Goods

 1860.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  te
 siate  |

 (1  tlle  number  of  railway  wagons  demanded  by  the  traders  of  the  ‘‘Mandisਂ  situated

 near  the  railway  stations  on  the  narrow  gauge  line  in  Districts  Bhind,  Morena  and  Gwalior

 in  Madhya  Pradesh  during  the  last  one  year  for  sending  the  goods  along  with  the  names  of  the

 tations  at  the  :

 (b)  the  number  of  wagons  the  demands  for  which  was  withdrawn  on  account  of  non-

 availability  of  wagons  in  time  ;  and

 (c)  the  number  of  wagons  allotted  for  loading o: 1  goods  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (3)  to  (c)  The  required  information  ts

 ummished in  the  statement  attacheed

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  1527/68]

 iadiastacial  Development  of  dacoit  infested  areas  in  M.P

 ४५1  9171  "231  vant  Singh  Kushwah :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Aiairs  be  plcased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  develop  industrially  the  dacoit  infested  area  of

 Madhya  Pradesh  Bhind  with  a  view  to  provide  employment  to  the  unemployed  persons  there

 and  enabling  them  to  give  assistncee  In  solving  the  dacoit  problem  ;  and

 (b)  the  steps  Government  propose  to  take  in  this  regard  keeping  inview  the  raw  material,

 water  aad  edctricity  being  available  from  the  Chambal  Project  in  adequate  quantity  there  ?

 ‘The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Sbri  Fakhraddin  Ali  Ahmed)
 (a)  and  (b)  The  information is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.
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 लिखित  उत्तर 8  1890

 Transport  of  Foodgrains  lying  at  stations  in  Punjab  and  Haryana

 1862.  Shri  Yashwant  Siagh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  te

 state

 (3)  whether  it  is  a  fact  that  huge  stocks  of  wheat  were  kept  lying  and  rotting  for  a  long
 dime  at  eVery  station  of  Punjab  and  Haryana  and  they  could  not  be  transported  to  their

 destinations  consequent  to  which  the  farmers  and  the  traders  had  to  suffer  heavy  loss  ;  and

 (७)  if  80,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  and  (b)  There  was  no  difficulty  m

 ensuring  supply  of  adequate  number  of  wagons  for  loading  wheat  and  other  foodgrains’  from

 Punjab  and  Haryana  Dariog  ths  months  of  May  aad  Juae  1958,  10.45  lakh  (01155  of  wheat

 and  other  foodgraias  were  cleared  by  rail,  of  which,  3.16  lakh  tonnes  was  on  trade  account.
 Fhis  coistitutes  a  racord  for  the  Nozth2ro  Railway  which  has  never  in  the  past

 toaded  30  mich  faadzraias ia  such  a  short  space ३  of  tima.  The  Railways  are  not  aware  of  any

 foodgrains  rottiag  at  places  in  Punjab  and  Haryana

 Trade  with  Iran

 1853.  Sari
 -Yashwaat  Singh  Kushwah :  Will  tho  Minister  of  Commerce  be  pleased  te

 thate >

 लि  whether tha  Govern  msats  of  India  and  Iran  have  prepared  any  sch2mz for  large-scale
 tsada  between  the  two  countries  and

 (b)  if  90,  the  commodities  Ilkely  to  be  exported  and  imported  under  the  said  schemas
 and  the  terms  therefor  ?

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafl  Qureshi)  :  (30

 Jadia  and  Iran  concluded  a  Trade  Agre2ment  ia  1964,  which  is  still  in  force  This  agreement

 ensures  for  either  country,  Trade  Arrangements  have  also

 been  entered  into  between  the  two  countries  from  time  to  time  the  last  one  being  operative

 since  September  11,  1957.  This  Arrangement  provides  that  the  context  of  the  plans  al-

 ready  exscuted  and  thos9  under  implemeatatioa  for  industrial  and  economic  development

 in  the  two  countrias,  a  considsrable  increase  in  the  volume  of  exchange  of  goods  which  each

 country  needs  from  the  othar  is  both  likely  and  desirable  ;  aad  that  the  two  Governments  will

 facilitate,  this  further  expansion  of  trade  from  th2  present  levels  on  mutually  advantageous

 terms,  within  the  2125-01.  of  the  rules,  regulations  and  procedures  in  force  in  the  two

 countries  During  ths  trada  talks  bald  ia  Tehraain  November,  1957,  cartaia  industries  were

 identified  in  resp2ct  of  which  co-opa2ratioa  batw22a  the  two  countries  was  considared  feasible

 Some  Indian  parties  are  exploring  possibilities  of  collaboration  in  these  industries

 (b)  Major  commodities  of  import  from  Iran  are  petroleum  and  petroleum  products

 and  dry  fruits  Oa  tha  export  sid  the  major  comndiities  from  India  are  tea,  iron  and  steel

 ute  goods,  spices,  machinery  and  transport  equipment

 रेलगाड़ियों  का  देरी  से  पहुंचना

 1864,  घोष  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  वर्ष  झप्नेल,मई  शौर  जून  में  कितने  दिन
 2

 डाउन  हावड़ा  6  4  डाउन
 तूफान  श्: नस ष्ज

 एयरकंडीशंड  एक्सप्रेस  बौर
 12  डाउन  हावड़ा  एक्सप्रेस  गाड़ियां  हावड़ा

 में
 समय  पर

 पहुंची  तथा  1  झप  7  झप  कौर  81  amy  एक्सप्रेस  गाड़ियां  दिल्‍ली  में  समय  पर  दिल्ल  में  पहुंचीं

 1918
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 कितने  arret  में
 रेलगाड़ियों

 का  देर  से  पहुंचने  का  कारण  उचित  पाया

 अन्य  मामलों  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की
 दौर

 गाड़ियां  देखो  से  न  चलें  ate  वे  समय  पर  पहुंचे  इसके  लिये  क्या  कारगर  उपाय  कीजे

 हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  चंद  म  :  से  1968 तक  हि अवधि  में
 2

 डाउच

 64
 डाउन  एक्सप्रेस

 8::
 डाउन  वातानुकूल  में  तीन  1:.

 डाउन  एक्सप्रैस

 33,513  49
 बार

 समय  पर  ह
 वड़ा  पहुंचीं  जबकि

 1  अप  7
 झप  एक्सप्रैस

 शप  वातानुकूल  में  तीन  एक्सप्रेस  33,21  शौर  13  बार  पर

 दिलली/नई  दिल्‍ली  पहुंचो  ।

 और  (7).  गाड़ियों के देर  से  चलने  के  दो  कारण  हैं
 :--

 (i)  वो  कारण  जो  रेलों  के  नियंत्रण  में  हैं  ate  (ii)  wea  कारण  जैसे  समाज-विरोधी

 तत्त्वों  हारा  गाड़ियों  का  रोक  लिया  खतरे  की  जंजीर  का  खींचा

 लाइनों में  टूट-फेंट  ।  गाड़ियों  के  रुके  रहने  के  सभी  मामलों  की  जांच  कौ

 जाती  है  कौर  जहां  कर्मचारियों  की  गलती  पायों  जाती  है  उनके  विरुद्ध  पर्याप्त
 || कार्रवाई की  जाती  है

 गाड़ियों  का  देर
 से

 चलना  रोकने  ake  उनके  समय-पालन  में  सुधार  करने  के  लिव

 (ii)  रेलों  पर  wat
 प्रशासी

 वेतन
 करत  ( 1300-1600)  रुपये

 रुपये  विशेषण

 वेतन  में  चिकित्सा  अधीक्षकों  के  चार  सौर  स्थायी  पद  बनात  गये  हैं  ।

 (iii)  350-900  1४  )  के  वेतन  क्रूर  में  काम  करने  वालेਂ  सहायक  चिकित्सा

 प्राधिकारियों की  पदोन्नति  700-  1300  रुपये  1)  के  वेतन  क्रम  में  मण्डल

 चिकित्सा  अधिकारियों  के  पदों  पर  करने  के  लिए  33/1
 2  प्रतिशत के  वर्तमान

 areata Ble HY Tal HL कोटे  को  बढ़ा  कर  50  प्रतिशत कर  दिया  गया  है  ।

 इसके  रेलवे  डाक्टरों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  में  सुधार  करने  के  लिए  दस  समय  कुछ

 atc  प्रस्तावों  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खादी  त्या  ग्रामीण  seta  में  अधि:गरो

 1865  श्री  रेव  सेन  :  aa  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खादी  तथा  प्रामोचोग  ग्रा योग  में  उप-निदेशकों  तथा  सहायक  निदेशकों  a

 संख्या  कितनी  है

 इत  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिये  न्यूनतम  योग्यताएं  कया  निर्धारित

 क्या  यह  सच  है  कि  उनमें  से  अधिकतर  लोग  न्यूनतम  योग्यता  को  पुरी  नहीं  करते

 और

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 प्रमाणन  अनुभाग  के  लिये  कुछ  वरिष्ठ  लेखा  परीक्षक  wat  किये

 at  हैं  जो  टक क  पास  भी  नहीं  हैं  ?
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 30  1968.  भ्रंविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर
 ध्यान

 दिलाना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  से  जानकारी

 एकक  की  रही  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  ।

 लिंगम  के  लाल  wea  की  लकड़ी  का निर्यात

 1866,  श्री  जी०  Yto  रेड  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1965
 से

 1968
 तक  की  अवधि  में  जापानी  किस्म  के  लाल  चन्दन  की  लकड़ी

 के
 निर्वात  से  oa  तक  कितनी  विदेशी  मुद्रा  हरजीत

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इस  लकड़ी  के  निर्यात  के  लिए  wae  बाजारों  का  पता

 लयाया भोर

 (#7)  इस  gat  लकड़ी  के  लिये  afer  विदेशी  बाजारों  ता
 लगाने

 तथा  विस्तृत  छप

 ले  इसके  बागानों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्र लय
 सें  उप-यंत्री  ने  हानि  काफी  जापानी  किस्म  के

 लाख  चन्दन  की  लकड़ी  के  निर्यात  का  मलय  निम्नलिखित  है

 ae
 मूल्य  लाख

 रु०  में

 1965  04

 1966  35

 1967  34

 1968  (  157-68  तक  58

 (a)  हां  ।

 इस  लकड़ी  के  लिए  पौर  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिये
 भारतीय

 वाणिज्यिक

 निधियों  तथा  विदेश में  राज्य  व्यापार  निगम  के  कार्यालयों  के  regs से  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस

 लकड़ी  की  बिक्री  भ्रमण  देशों  को  करने  के  लिये  भी  बातचीत  चल  रही  है
 ।  यह  देखते  हुए  की

 तोरवा  इ  :
 लकड़ी  का  एक  त्र  प्रयोग  एक  विशेष  प्रकार  के  संगीत  वाद्यों  के  निर्माण  के  लिए

 जापान  किया  जाता  है  इसे  seated  मे  वृद्धि  नये  बाजारों  विस्तार

 wee  पर  नितर  रहेगी  ।

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  Wz  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 ea  मसूर  क  पोर  hile  धूप  करने  का  क  थन  निरण प

 oft  हैम  een  दायी  )  :
 मैं  वै  दैनिक-कार्य  मंत्री का  श्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व के

 निम्नलिखित  विषय  को  न्  दिलाता  श्र  प्रार्थना  करता  हू  कि  वह  उत  पर  एक  वक्तव्य
 दें

 :--

 11,  में  मैसुर  का  एक  व्यापार  प्रतिनिधि  नियुक्त  करने  का  कथित  निर्णयਂ

 विदेशी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ब०  रा
 :  लंदन में  मैसूर  सरकार कै

 ब्योपारी  प्रतिनिधि  का  पद एक  बरसें  से  मैसुर  सरकार
 का

 कहना  यह  कि  पुरानी  मैसुर  रियासत मैं

 1917



 क  .

 Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  _  July  30,  1968

 ie
 ब०  Lo

 ई  पचास वर्ष  पहले  यह  पद  वहाँ  बनाया था  ।  इत  पद  को  जारी  रखने  का  सवाल  1953
 में

 सरकार के  सामने  विचारार्थ  प्राया  और  यह  निश्चय  किया  गया  कि  वर्तमान  प्रबंध  जारी

 |  इस  बात  पर  भो  सहमति  गई  थो  कि  यह  व्यापार  प्रतिनिधि  मोटे  तौर  से  यूनाइटेड ब्

 किंगडम  स्थित  भारतीय  हाई  कमिश्नर  के  नियंत्रण  में  काम  करेगा  ।

 2.  इस  पद  के  श्रधिक्रारियों  का  वास्तविक  चयन  कौर  नियुक्ति  का  कार्य  हमेशा  सरकार

 पर  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।  इश  मय  इस  पद  पर  जो  एल
 ०  कार  नायक  जिनकी  नियुक्ति  1959

 में  हुई  थो  ।.  कुछ  दिन  पहले  राज्य  सरकार  ने  उत  को  जगह  तो  Ugo  ब  मादप्पा  को  नियुक्त

 al  निश्चय  किया  है  जो  कि  ससुर  fait  के  आई०  wo  एस०  के  अधिकारी  हैं  ।

 है  जैन  सप्रा  यह  कहा गया  है  कि  लंदन  में  में  यु
 र

 सरकार  के  व्यापार  प्रतिनिधि
 का

 पद  लगभग

 50  वर्षों  से  चला  आ  रहा  है  परन्तु  अब  मालूम  प्र  है  कि  श्री  निजलिगप्पा  जो  पहले  मंसुर के  मुख्य

 मंत्री  थे  प्र  श्री  कॉंग्रेस  के  प्रधान  बन  गए  अपने  दामाद  जो  भारतीय  प्रशासन  सेवा  का  एक

 बहुत  कनिष्ठ  अधिकारी  नियुक्त  किया
 था

 ।  मैसुर  सरकार  द्वारा  लंदन  में  एक  पथ
 ह  व्यापार

 निधि  को  नीति  से  देश  में  राजनीतिक  ज  टिल  जायें  पैदा  होने  को  सम्भावना  है  ।  अन्य  राज्य  भो  ऐसी

 साँग  चूर  सकते  हैं  |  उनकी  यह  माँग  जायज  होगो  ।  क्योंकि  भारत  देश  म्खष्ड  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  श्री  निजलिगप्पा  का  रिका  भो  ठोक  नहीं  हैं  ।  वह  राजनयिक  पद  पर  जापान  गये  थे  ।

 परन्तु  कुछ  भी  हो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  मैसूर  सरकार  को  यह  कहने  को  तैयार  है  थि

 लंदन  में  एक  पूरक  व्यापार  प्रतिनिधि  नहीं  रख  सकता  तथा  उसनें  वाणिज्य  ate  aah

 गय  मंत्रालयों  at  छोड़कर  सीघे  केन्द्रीय  वित्त  adie  इस  मामले  में  meta  न  ह्मीं

 क
 करना  चाहिए  1

 वाणिज्य  मंत्री दिनेश  हमें  व्यक्तिगत  निवेश  का  प्रश्न  नहीं  लेना
 चाहिए  ।  यह

 प्रधान

 सी  विशेष  पद  से  सम्बन्धित  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय :  परन्तु  इसे  राज्य  सभा  में  सत्तारूढ़  दल  ने  ही  उठाया

 श्री  हेम  उन  का  रिकार्ड साफ  होना  चाहिये  |  वह  काँग्रेस  के  प्रधान हैं  ।  यह  aia

 लिये  शर्म  की  बात  है  ।
 द

 के

 wea  महोदय  :
 प्रश्न

 के
 उत्तराद्ध  का

 भाग
 का  उत्तर

 दिया
 at

 सकता  है
 ६

 बातो

 निजलिशप्पा  का  प्रशन  नहीं  प्राता  है  ।  श्री  हेम  बिखरा  ने  पुछा है  कि  सरकार  मैसुर  सरकार क

 यह  कहने को  तयार है  कि  चूंकि  मैसुर  भारत
 का

 एक  अंग  है  इसलिये वहू  एक  पृथक  व्यापार  प्रति

 नहीं  रख  सकती है  1
 थ

 श्री
 हेम

 प्राय
 मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  उप  प्रधान  मंत्री  के  लिये  प्रपने  लड़के

 निजि  सचिव  बनाना  उतना  ही  भर्त्सना  के  योग्य  है  जितना  कि  श्री  निज लिंग प्पा के  लिये  झपने  दा  माद को

 लंदन  में  व्यापार  प्रतिनिधि बनवा  कर  भेजना है  ।

 श्री  ब०  रा  संगत  हमारे पास  जो  प्रश्न  अया  वह  किसी  विशिष्ट  प्रतिकारी  की  नियु  faa

 किसी  पद  को  जारी  के  बार  में  नहीं  था  ।  चूंकि  इस  त्रिशिष्ट-प्रधिकारी  जिसे

 लि

 समय  पहुचे  वर्तमान  व्यक्ति  के  स्थान  पर  नियुक्त  किया  गया  था,वहाँ  पर  जाना  था  ate  चूंकि

 वाले  विदेश  सेवा  के  सभी  अधिकारियों को  नियमानुसार  विदेशी  मुद्रा  दे  प्रति है है
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 तराना  कि
 1890 .  )

 शअ्रविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विष्य  कीं  aye  ध्यान  दिलाना

 इसलिये  इस  नये  अधिकारी को  3,000  रुपये  की  .  विदेशो  war  ven  के  रूप  में  पहले  से  देने  का  प्रश्न

 उठा  ।
 प्रश्न  इस  प्रकार  पुछा  गया

 ।  इस  पद  को
 जारी  रखने

 के
 प्रश्न

 पर
 1953

 में  विचार  किय

 गया था  तथा  az  निर्गत  किया  गंगा  थी  कि  यहं  पद  जारी  रहेगा  ।  विदेशो  मुद्रा  दो  जानों  चाहिये

 अथवा  नहीं  इन  प्रश्न  पर  वित  मंत्रालय  अन्तिम  रूप  से  fata  करेगा  ।  भविष्य  में  इस  पद  को  रखने  या

 न  रखने  के  बारे  में  पुनर्विचार  किया  जायेगा  |

 श्री  हेम  बरुप्रा
 :

 माननीय  मंत्री  नें
 कहा

 है  कि
 इत

 मामले  पर  सुविचार  किया  जायेगा  परन्तु
 सरी.निज़लिंगप्पा ने  हिन्दू  नामक  समाचारपत्र  में  बयान  दिया  है  कि  इस  प्रश्न  पर पुनर्विचार करने

 का  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  अधिकार  नहं  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  मझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।

 थो  सपर  गह  alan  केवल  मे  पूर  राज्य
 को

 पिछले  लगभग
 40  वर्षों

 से  प्राप्त

 है  को  उतकों  एक  रियासत  होने  के  कारण  प्राप्त  हुमा है  |  परन्तु  इस  बारे  में  ae  तक  कभी  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  था  ।  अतः  अब  ऐसा  कयों  किया जा  रहा  है  ।  मेरे  विवार  से  इसके  तीन  कारण हैं  ।  एक

 तो  यह  है  कि  राजा  दिनेश  सिंह  ate  काँग्रेस  प्रधान  श्री  निजलिंगप्पा  के  सोच  मुक़ाबला  ।  दूसरा  कारण

 हैं  श्व  पुर
 र  दामाद  के  बोच  सनो करण  का  प्रश्न  तथा  तीसरा  कारण  मैसूर  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा

 के  वरिष्ठ  अधिकारियों  शर  हल  में  नियुक्त  कनिष्ठ  प्राधिकारियों  के  बीच  इस  श्रलाघारण  पद  के  लिये

 स्पर्धा  की  भावना  ।  इस  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मैसुर  के  विमान

 मुख्य  मंत्री
 न  यह

 बयान  दिया
 है  कि

 भारत  सरकार
 इस  बात

 से  सहमत  है  कि
 लंदन

 में
 मैसूर  के  व्यापार

 के
 पद  को  जारी  रखना  उचित  यदि  यह  बात  सही  है  तो  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  यह

 अधि  कार  rea  ऐ  से  राज्यों  को  भो  दिया  जायेगा  ।

 श्यो  हेम  क्या  केरन  सरकार  पेकिंग में  पना  व्यापार  प्रतिनिधि  भेज  सकती है

 श्री  क०  लक प्पा

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  कांयेवाहो  बात  में  शामिल  नहीं  की  जायेगी  |  मंत्री  महोदय

 श्री  समर  गृह  के  प्रश्न  का  उतर  दे  सकते  हैं  |

 वी  ब०  राठ  भगत
 :  यह  व्यवस्था इसलिये  को  गयी  थी  क्योंकि

 मंसूर  सरकार  का  संदल  की  लकड़ी
 पर  एकाधिकार  हैं  ।  उसका  निर्यात  पिछले  वर्ष  ae  भी  बढ़  गया  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  कुछ

 सरकारी  पार्टियों  को  भी  अपना  कार्यालय  वहाँ  पर  रखने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  है  ।  परन्तु  आपत्ति  केवल

 मैसुर  सरकार  द्वारा  प्रतिनिधि  भेजे  जाने  पर  की  गई  है  ।

 श्री  समर  गह  अरज़क-प्रौढ़  मोना ज़ा इट  का  ना

 महोदय  :
 अब  इस  पर

 परौ
 प्रश्न  नहीं  पूछे

 जा
 सकते

 |
 ——

 “8
 कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 a>  Not  Recorded
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 wt  1566-67  के  लिए  हैवी  इंहें  हियरिंग
 परप: रेडात  रांची  की  समीक्षा पौर

 उसकी

 वाहिद  प्रतिवेदन

 झौद्योग्कि  fears  तथा  र  मरार  नार्थ  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  भानु  प्रकाश

 margin  प्रति  wens  की  कौर  से  मैं  दम्पती  1956 को  धारा  को

 (1)  के  ज  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक-प्रति  :

 वर्ष  566-6:  के  लिये  हैवी  इंजनिर्यारग  कारपोरेशन  राँची  &

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हैवी  इज  निर्यात  कारपोरेशन  राँची  वा  1966-67  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखा-परीक्षकं  को

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  _

 पू  में  रवी  if  यस  व  to  ट  1506/68)

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  समति  घ  म  प्रतिवेदन  पेशा  करने  कौ  अवधि  बढ़ाने

 ain  स्थिर  चित्त

 खान  तथा  तू  मंत्र लय
 में  राज्य  मंत्री  (3i"  ह  चल  :  मैं  सरकारी  संकल्प

 संख्या  सी  2-8  (  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  ह  ।  जो  दिनांक  6

 1968  के  भारत के
 राज

 पत्र  में  प्रकाशित  eat था  तथा  जिसके  द्वारा  राष्ट्रीय  कोयला  विकास
 निगल

 समिति  का  भ्रान्ति  प्रतिवेदन  tract  की  अ्रवधि  बढाई  गई  (  हिन्दी  तथा  aaa  ,

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (quatro  ad  रजी  ag  if  थे  सं  to  टी०  1507/68]

 बारत  में  खाद्य  क  स्थित  की  सम  क्षा

 1968)

 .
 पामुदाय फि  विकास

 तथा  र  हज़ार  मंत्र लय
 में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहैब

 से  भारत  में  खाद्य  को  स्थिति  को  समीक्षा  1968) की  एफ  प्रति
 तथा

 अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता हूं

 '
 पृ  at.  में  रखें  गई  ।  पण्य  garage  टी

 ०

 1508/68!

 चाप  are  के  लखों  संत्रंथी  रेखा  परीक्षा
 चाय  )  1567  vat  कपड़ा

 संशोधन  1968

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री मुहम्मद  शफी  कुरशी )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्तों की  एक-एक

 प्रति  पटल  पर  रखता  हूं
 “---

 बोर्ड  के  ब  1965-66  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  की (1)
 aid ६  |
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 ago  1968
 राज्य  सभा  दारा  पारित  ee

 (2)  भरा  gee  ee Yl ATT  49  को  उबारा  (3)  के  cS Gn f  गत  चाय  (ave

 धन )  नियम  ,  1967 की  एफ  प्रति  जी  दिनों  फ  1968  के  भारत  के  राजपत्र में

 अधि शु वता  संध्या  Alo  एस  अरब  799  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (3)  अत्यावश्यक वस्तु  1955 की  घारा  3  की  उप-घारा (  6)  के  ना

 सूती  कपड़ा  )  968 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  2

 1604  मं 1968 के  भारत  के  राजपत्र में  अधि  दुगना  संख्या  एस०  शो ०

 प्रकाशित हुमा  था

 में  रखी  गई  ।  शय  संख्या  एल०  टी  ०  1509,  68]

 रफी  घर  बचत  जपी  1968

 वित्त  पत़्नी  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  बन्द  भी  जगन्नाथ  पहाड़िया  को  श्र  से  में

 सरकारी बचत  बंक  1873 की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  के  wears डाक  घर  बचत

 बैंक  1968  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  28  1968  के  भारत  के  राज

 में  भ्घिसूचना  संख्या  जी
 ०  Qo  कार  1035  में  प्रकाशित हुए  थे  तथा  मं प्रे जो  संस्करण )1

 प्रभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  ह
 संख्या  एल०  eto  1510/68,  ॥

 राज्य  सभा  स  सदया

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 राजीव
 मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  देनी  है

 :--

 (  )  fe  1967  में  लकसभा  ara  किये  गये  संशोधनों  के

 राज्य-सभा  25  1968  की  बठक  में  सहमत  हो  गई  है  ।

 कि  लोक-सभा द्वारा  8
 1968  को  पास  किए  गए  भारतीय  सिक्का

 टंकण  )  1968  से  राज्य  सभा  25  1968  नही

 बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  25  1968  की  बठक  में  विशे  विवाह

 1968  को  पास  कर  दिया  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  अपनी
 25  1968

 की  बैठक  में
 सरकारी  भूगृद्दादि

 कब्ज़ा  1968  को  पास  कर दिया  है  ।

 राज्य  द्वारा  पारित  विधेयक--सभा  पटल  पर  रखें  गये

 BILLS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA  LAID  ON  THE  TABLE

 काव  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  निम्नलिखित  विधेयकों की  एक-एक  जि

 सभा-प्रबल पर  रखता
 go

 (1)  विशेष  विवाह  (  )  1968

 (2)  सरकारी  भूगृहादि  (
 a

 कब्जा
 क

 )  संशोधन  1989

 1921



 vida
 (Liabthty  in  Tort)  Bill  July.30,  1968

 सरकार  का  में  विधेयक

 GOVERNMENT  (LIABILITY  IN  TORT)  BILL.

 संघ  नाज  नियत  करने  म्बन्वी प्र  ग

 थी  Fo  सेन
 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 यह  सभा  दुष्कर्मी  में  सरकार  के  दायित्व  की  बाबत  विधि  को  परिभाषित और  संशोधित

 करने  ait  संसक्त  कतिपय  मामलों का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  सम्बन्धी  -  सशक्त  समिति  के  श्रीमाली  afar  के

 देहावसान के  कारण  रिक्तता  श्री  बैजानाथ  कुरील  को  नियुक्त

 करती है  1.0

 झष्यक्ष  मनुष्य  प्रश्न यह  है
 :--

 यह  सभा  दुष्कर्मी  में  सरकार  के  दायित्व की  बाबत  विधि को  परिभाषित

 संशोधित  करने  sie
 उस

 से  संसक्त  कतिपय  मामलों
 का

 उपबन्ध  करने
 बालें  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  मरियम्मा के

 के  देहावसान के  कारण  रिक्तता  श्री  बैजनाथ  कुरील
 को  नियुक्त

 करती  है  1.0

 प्रभाव  स्वीकृत  हुमा

 The  motion  was  adopted

 |” हूँ  Fo  सेन
 र

 प  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 :--

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश करती  है  कि  राज्य  सभा  pala  में  सरः

 कार  के  दायित्व  की  बाबत  विधि  को  परिभाषित  ak  संशोधित  करने

 प्रौढ़ उस  से  संसक्त  कतिपय  मामलों  का  उपलब्ध  करने  am  विधेयक

 सम्बन्धी  संयुक्त  के  लिए  सरदार  रघबीर  सिंह  पंजहजारी  द्वारा

 त्यागपत्र  देने  के  कारण  हुई  रिक्तता  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त

 करें  a  सय नर भय  समिति  के  लिए  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्ति  किए

 गए  सदस्य  का  नाम  इंस  सभा  को  बतायें  |

 अधिक  महोदय  :  प्रश्न यह  है
 :--

 यह  सभा
 राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  pals में  सरकार

 दायित्व की  विधि  को  परिभाषित  ak  संशोधित  -  करने  शर

 उस  से  संसक्त  कतिपय  मामलों  का  उपलब्ध  करने  aa  विधेयक  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  के  लिए  सरदार  रघबीर  सिंह  पंजहजारी  द्वारा  त्याग  पत्र
 देने

 के  कारण  रिक्तता  में  सभा  सदस्य  :  नियुक्त  करें

 संयुक्त  समिति  के  लिये  राज्य सभा  इंस  नियुक्ति  किए

 गए  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को
 |

 प्रस्ताव  tat ha  हु  प्रा

 The  motion  was  adlopte:

 — a
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 6  1890  शत्रु  सम्पत्ति  विधेयक

 aa  सम्पत्ति  विधेयक

 ENEMY  PROPERTY  BILL

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  :  Sir,  I  beg  to  move

 Enemy  Property  Biil,  1968  be  taken  into

 Tho  obj  2ct  of  tis  Bill  is  to  provide  for  the  continued  vesting  of  enemy  property  vested

 jg-the  custodian  of  enemy  property  for  India  under  D.L.R.  1962  and  for  matters  connected

 with  that  Te  1.0  Members  might  have  seen  from  the  objects  and  reasons  of  this  Bill  that

 this  Bill  seeks  to  rep'ace  enemy  property  ordinance,  1968

 Asthe  Houseis  aware  at  the  time  of  Chinese  aggression  in  1962  im  movable  progerties,

 cash  derosits  and  firms  be'onging  to  t  1e  Cinese  nationals  in  India  valued  approximately  at

 Rs.  28-85  lak  is  were  vasted  ia  tie  custodian  of  enemy  ~ropcrty  for  India  whic  was  appointed

 under  Defence  of  India  Rules,  1962.  In  the  same  way  at  te  time  of  India-Pakistan  eonflict

 im  September  1965  all  t:e  immovable  and  some  spe  ified  movable  Pakistan
 properties.  in  India,

 crores  was  also  vested  ‘in  the the  approximate  value  of  which  was  to  the  tune  of  Rs.  27

 castodian of  enemy  properties  under  the  powers  derived  from  D.
 I.  R.  1962.

 When  te  proclamation.of  emergency  was  withdrawn  w.e.f.  10th  January,  1968:  the;
 the  powers  under  Defence  of  India  Act  and  t'.e  rules  made  thereunder  remained in:  force  «for

 alx  months  i.e.  upto  10-7-1968.  Thus  it  became  necessary  to  have  fresh  legal  authority  w.e.f

 {0-7-1968  for  the  administration  of  the  Chinese  and  Pakistani  properties  which  were  still  vested

 in  the  custodiai  of  eneny  rroperty  for  India  Hence  an  ordinance  was  issued  because  the

 Parliament  was  not  in  session  at  that  time.  That  ordinance  is  now  being  repla.ed.  The

 management
 of  the  said  Properties  by  the  custodian  of  enemy  properties  is  still  necessary

 because  it  has  not  been  possible  |
 to

 arrive  at  a  settlement  with  those  countries.

 irq  7  गंभीर  वर  १

 DEPUTY  SPEAKER  IN  THE  CHAIR  J

 भी  रंगा  )  मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  जो  कुछ  कहा  वह

 में  भी  व्यक्ति  किया  जाये  ताकि  हम  सब  उसे  समझ  सकें  ।

 att  दिनेश
 ६:
 ी किंग 2 नए ह  :  यहां  पर  साथ

 साथ
 अनुवाद  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है

 ।  माननीय  सदस्यों

 को  उसका  प्रयोग  करना  चाहिये  ।

 थी  संजो  प्रभु
 मुझे  हिन्दी  तो  आती  है  परन्तु  मंत्री  महोदय  की  हिन्दी  इतनी  कठिन

 है  कि  उसे
 समझना  मुश्किल है  ॥

 Shrimati  Jayaben  Shah  (Amreli)  When  Hindi  as  well  as  English  have  been  accepted

 far  the  House  then  how  one  can  be  Compzlled  to  speak  in  the  ot  ier  anguage

 Shri  Yajoa
 Datt  Sharma

 (Amritsar)
 :  On  a  point  of  order,  Sir..

 थी
 .  चपला कांत  भट् डा चाय :  (  रायगंज  )  :

 संविधान  में  उपबन्ध  है  कि  विधेयक  का  अग्रेज़ी  पा»

 डी  मान्यता  प्राप्त  समझा  जायेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  पर  विधेयक  पर  विचार  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय

 माननीय मंत्री  को  अधिकार  है  कि  वह  हिन्दी  में  बोलें  अंग्रे  जी  में  ।

 थी  समर  गुह  यह  बात  बहुत  प्राची  है  कि  जब  श्री  जेसे  वरिष्ठ  सदस्य  प्रंग्रेजीं

 में  कुछ  शब्द  कहने  के  लिये  कहें  तो  इस  प्रकार  भ्रांति  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।
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 धवल

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  :  On  the  suggestion  cf  Shri  Ranga,  you  have  asked  the  Ministar

 कछ  speak  in  English,  if  he  so  desires  If  a  similar  demand  is  raised  to  speak  in  Hindl,  would

 you  ask  the  Minister  to  repeat  in  Hindi

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  गलती  कर  रहे  हैं  ।  मैं  ने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 Shri  Dinesh  Singh  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  point  raised  by  Shri  Banner}

 et  समर  गृह  :  यह  बात  उचित  नहीं  है  कि  जो  रंगा  जैसे  वरि  ठ  सदस्य  की  बात
 न  माछी च्च्

 जायें

 उपाध्यक्ष
 संविधान  में  सदस्यों  को  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  att  में  भवना

 में  जिस  भावा  में  चाहें  बोलें  ।

 मैं  मंत्री  को  यह  आदेश  नहीं  दंगा  कि  बह  अंग्रे  ही  में  सार  बतायें  ।  यह  उन  की  इच्छा  पर  निर्भर

 करता है  I

 Shri  Dinesh  Singh  :  The  practice  so  far  has  been  that  this  business  was  al’ocated  te  the

 Ministry  of  Commerce  and  this  is  not  a  new  deve  opment.  A  number  of  questions  were  also

 asked  in  this  regard  and  those  were  replied  by  the  Minister  of  Commerce.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 *'
 कि  भारत  प्रतिरक्षा  196:  के  अधीन  भारत  के  शल्रसम्पत्ति  अभिरक्षक  में  निहित

 Wa,  सम्पत्ति  के  निरन्तर  निहित  रखने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  के  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  ब०  5०
 दास  घरी  :  मेरा  अ्रशोनस्थ विधा  सम्बन्धी एक व्यवस्था का प्रणन है एक  व्यवस्था  का  है

 इस  विधान  के  अन्तर्गत  जो  अधिकार  दिये  गये  उनका  सम्बन्धित  संसदीय  विधि  के  पास  कोई
 समान

 melt  यह  संविधान के  झ्रनुछेद  110  तथा  117%  विरुद्ध  ऐसे  मामलों  में  प्रशन  यह

 है
 कि

 क्या  adage  अधिकार  के  अन्तर्गत  यह  मामला  अन्य  किसी
 प्राधिकार

 को
 सौंपा

 जा
 सकता  हैं

 यह  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  शुल्क  लगाने  तथा  पंजीयन  प्रभार  निर्धारित  करने  का  कार्य  संसद  के  अतिरिक्त

 किसा  ea  प्राधिकार  को  सौंपा  जा  सकता  है  ॥

 उपाध्यक्ष  मह दय  :  जहां  तक  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  का  सम्बन्ध  अनुच्छेद  110  तथा

 117  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  संतुष्टि  कर  ली  गई  है  ।  यदि  अधीनस्थ विधान  के  अधिकार  का

 दुरुपयोग  किया  गया  अथवा  अधिक  अधिकार  का  प्रयोग  किया  गया  तो  संसद  को  इस  पर  आपत्ति

 करने  का  अधिकार  है  ।  इसलिये  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं है  ।  अन्त में  निर्णय  सदन

 करेगा  कौर  यदि  इसमें  कोई  सार  न्  तो  wetter  विधान  सम्बन्धी  समिति  इस  मामले  को  झपने

 हाथ  में  लेगो

 श्री  fixate मिश्र  :  यदि  शुल्कों  तथा  करों  में अन्तर  क  समझते  यद्यपि  इसे

 शुल्क  कहा गया  है  तथापि  वास्तव  मैं  यह  एक  कर  क्योंकि  अभिरक्षक  चाहे  कुछ  न  करे
 तो  भी

 ae  2  प्रतिशत  राशि  वसूल  कर  लेगा  ।  यह  भ्र धि कार  प्रत्यायोजित नहीं  किया  जा  सकता  ।
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 0  1968  शत्रु  सम्पत्ति  विधुर

 खण्ड  17  अन्य  कोई  जिसमें  कर  लगाने  का  अधिकार  किसी  wey  ब्यक्ति  को  प्रदान

 किया  गया  संविधान  के  भ्रन्तगंत  मिली  शक्तियों  से  बाह्य  है  ।

 श्री  feta  सिह  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  भ्र भि रक्षक  बिना  कुछ

 किये  यह  शल्क  शभ्रभिरक्षक  शान  की  समूची  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  करेगा  उसके  लिये

 कुछ  शुल्क  लिया  जा  रहा  है  ।  मेरे  विचार  में  यह  कर  नहीं  है  ।

 श्री बे०  कण  दास चौधरी  :  संविधान  के  भ्रनुच्छेद 366  में  कहा  गया है

 पर  करਂ  में  अतिरिक्त  लाभ  कर  के  रूप  में  कर  शामिल  है

 यह  शल्क  भी  एक  कर  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभिरक्षक  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  करता  है  पौर  उसके  लिये  कुछ  शुल्क

 लिया  जाता  है  ।  इस  उप-धारा  के  श्रत्तगत  यह  स्पष्ट  रूप  से  कर  के  ea  नहीं  जाता  है  ।

 सम्पत्ति  की  देखभाल  के  लिये  कुछ  प्रशासनिक  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  अभिरक्षक  शल्क

 लगा  सकता  है  |  इसे  कर  नहीं  कह  सकते  ।

 श्री  रा०  रा०  fag  देवे  प्रारम्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी

 सरकार  भ्र ध्या देश  प्रख्यापित  करने  की  बहुत  शादी हो  गई  है  ।  ष्  सम्पत्ति  झ्र ध्या देश इसका

 स्पष्ट  उदाहरण  है  ।  झ्र ध्या देश  को  उचित  ठहराने  का  कारण  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में

 दिया  गया  है  जोकि  बहुत  ही  असंतोषजनक है  ।  उसमें  दी  गई  जानकारी  बहुत  ही  श्रपर्याप्त  है  ।

 पाकिस्तान  तथा  चीन  के  भ्र धि कार  में  पड़ी  हुई  भारतीय  सम्पत्ति  के  ब्योरे  सम्बन्धी  wind  नहीं

 दिये गये  हैं  ।

 1965  में  पाकिस्तानी  aaa  की  बहुत  भारी  सम्पत्ति  हमारे  अधिकार  में  थी  ।  परन्तु

 हमने  पाकिस्तानी  राज्यक्षेत्र  सहित  सभी  सम्पत्ति  उसके  इरादों  पर  विचार  किये  बिना  एकतरफा

 कार्यवाही करके  उसे  दे  दी  है  ।  ताशकंद  समझौते  के  बावजूद  पाकिस्तान  ने  हमारीਂ  सम्पत्ति  झपने

 अधिकार में  रखी  हुई  है  ।  प्राप्त  जानकारी  के  भारत  की  लगभग  101  करोड़  रूपये  की

 सम्पत्ति  पाकिस्तान  के  अधिकार  में  है  ।  हमारे  पास  उस  देश  की  केवल  27  करोड़ रुपये  की

 सम्पत्ति  है  ।  यदि  ऐसा  तो  इस  संतुलन  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है  प्रौढ़  ऐसा  क्यों  होने

 दिया  गया  |

 अन्त  में  अभिरक्षक  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  वह  सम्पत्ति  का

 THT कर  रहे  हैं  उसके  बारे  में  कई  शिकायतें हैं  ।  उन्हें  इसका  इस  प्रकार  प्रबन्ध  करने  कां  पूरा

 प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  कोई  शिकायत  न  प्राप्त  हो  ।  निजी  सम्पत्तियों की  देखभाल  ठीक  तरीके

 से  की  जानी  चाहिये  तथा  wa  की  फर्मों  का  भी  ठीक  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ताकि  उनके  लाभ  की

 पिछली दर  बनी  रहे  ।

 at  विक्रम चन्द  महाजन
 :  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  विधेयक  स्वागत-योग्य है

 क्यों  कि  यह  आवश्यक  है
 कि

 शत्रु  सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  देश  के  हित  में  किया  जाये  यदि  आवश्यक

 है  कि  उसे  जाये  तो  उसे  बेचा  जा  सकेगा  ताकि  सम्पत्ति  का  प्रयोग  राष्ट्र  निर्माण  परियोजनाओं

 के  लिये  किया  जा  सके  ।  इस  सम्पत्ति  के  परिरक्षण  के  यह  विधेयक  झनिवायं  है  जो
 भारत

 के  राष्ट्रिक ों ने  दूसरी  झोर  छोड़ी  है  ।
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 [at  विक्रम  चन्द

 पाकिस्तानियों  की  27  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  तथा  चीनियों  की  28  लाख  रुपये  की  सम्पत्ति

 अघिनियम  में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  अन्तर्गत  आयेगी  ।  परन्तु  इस  विधेयक में  कुछ  त्रुटियां हैं  ।

 जम्मू  तथा  काश्मीर  को  इसके  क्षेत्र  से  बाहर  रखा  गया  है  ।  श्री  समय  गया  है  कि  जम्मू

 तथा  काश्मीर  को  संसदीय  विधान  के  क्षेत्र  से  बाहर  रखना  बन्द  कर  दिया  जाये  ।  वास्तव में  हम

 aaa  देश  के  इस  विशिष्ट  भाग  के  साथ  विशेष  व्यवहार  करके  उनमें  अलगाव  की  भावना  पैदा

 करने  के  भ्र परा धी हैं  ।  इस  उपबन्ध  को  विधेयक  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  |

 इस  देश  से  चले  गये  लोगों  की  सम्पत्ति  का  परिरक्षण  करने  की  प्रक्रिया  में  हम  भारत  के

 नागरिकों  की  वैध  सम्पत्तियों  पर  दावा
 करने  के  उनके  अधिकार  से  उन्हें  वंचित  कर  रहे  हैं

 ।

 पाकिस्तान  waar  चीन  में  चले  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कई  भारतीय  नागरिकों के  मुकदमे  चल

 रहे  इन  सम्पत्तियों  से  जिन्हें  अभिरक्षक  को  सौंपा  गया  उनके  दावों  का  समायोजन

 किया  जाना  चाहिय े।

 मैं  एक  श्र  खण्ड  में  भी  संशोधन  चाहता  हुं
 ।  अभिरक्षक

 को  दावे
 निपटाने

 की  शक्ति दी
 गई

 इसका  ad  यह  है  कि  यह  शक्ति  उन  प्रशासनिक  अधिकारियों  को  मिल  जायेगी  जिनका

 समूचा  दृष्टिकोण  प्रशासनिक  होगा
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रशासनिक  भझ्धिकारियों  से  यह  म्रधिकार

 ले  लेना  चाहिये  ae  सामान्य  न्यायालयों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  इससे  राज्य  की  सम्पत्ति को

 हानि नहीं  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 इसके  पबचात च्ष्  लोक-परभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  ० हू  प  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  a

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  दो  बजे  मठ  To  पर  पुनः  समाज  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  fourteen  of  the  clock.

 | उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 l.  Deputy  Speaker  in  the  Chair  J

 शत्रु  सम्पत्ति  विधेयक--जारी

 ENEMY  PROPERTY

 wt  न्रिधिब  कुमार  चौधरी  उपाध्यक्ष  महोदय ,
 मैं

 अनुभव  करता  हूं  कि

 यह  एक  ate  भ्रावश्यक  विधेयक  है
 ।

 परन्तु  कुछ  मामलों  में  इसकी  पहुंच  दूर  तक  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  हमें  इसकी  पृष्ठभूमि  भी  नहीं  बताई  है  ।

 यह  तथ्य  कि  हमें  इस  प्रकार  के  विधेयक  को  जारी  रखना  पड़  रहा  है  ate  पाकिस्तान  में

 भी  ऐसा  विधेयक  जारी  रखा  जा  रहा  ताशकन्द  समझौते  का  खेदजनक  पहलू  है  ।  इस  समझौते

 पर  हस्ताक्षर  होने  के  दो  वर्ष  पश्चात  भी  दोनों  देशों  को  एक  दूसरे  को  अपना  थि  समझना  पड़ा  |

 मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  wear  पाकिस्तान  में  हमारे  उच्चायुक्त  वहां  wa  सम्पत्ति  के

 भ्र भि रक्षक द्वारा  भारतीय  सम्पत्ति  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  कोई  जानकारी  रखते  हैं  eat  नहीं
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 परन्तु  ढाका  से  प्रकाशित  होने  वाले  नाठ णणणामकलन अ्राबज़र्वर  दिनांक  2  1968 में  प्रकाशित

 हुमा  है  सरकार  विदेशी  मुद्रा  लेकर  wa  सम्पत्ति  के  बड़े  एकक  बेचने  की  सम्भावना  पर

 विचार कर  रही  है  ।  क्या  सरकार से  इन  सम्पत्तियों  के  मालिक  भारतीय  राष्ट्र जनों

 कोई  सहायता  मिलेगी  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  में  कई  भारतीय  औद्योगिक  एकक  चल  रहे  हैं
 ।

 पाकिस्तान दत्त  सम्पत्ति  प्रबन्ध  खोज  ने  कई  भारतीय  कपड़ा  मिलें  aaa  हाथ  में  ले  ली  हैं  ।

 हमें  भी  इस  मामले  में  पाकिस्तान  जैसा  रवैया  ही  क्यों  नहीं  प्र पना ना  चाहिये  ।  क्या

 अपनी  सरकार  से  यह  जानने  के  अधिकारी  नहीं  हैं  कि  क्या  हमारा  उच्चायोग  भारतीय  राष्ट्र जनों

 की  सम्पत्ति  की  स्थिति  के  बारे  में  अपने  को  अवगत  रखता  है  या  नहीं
 ?

 जहां  तक  पाकिस्तान में  भारतीयों  की  सम्पत्तियों का  सम्बन्ध  है  उन्हें  पाकिस्तान में  शत्

 सम्पत्ति  अभिरक्षक  द्वारा  aaa  अधिकार  में  ही  नहीं  लिया  गया  बल्कि  उन्हें  बेचा  जा  रहा  है  |

 लेकिन  हमारे  भारतीय  नागरिकों  जिनकी वे  सम्पत्तियां  सरकार  ने  कोई  आश्वासन नहीं

 दिया  है  कि  उन  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  उनकी  कया  स्थिति  है  |

 सम्पत्ति  अधिनियम  के  mere  पर  किसी  प्रकार  का  विधान  बनाना  ऑ्रावश्यक्त

 है  ताकि  उन  लोगों  को  कुछ  मुआवजा  झौर  राहत  मिल  सके
 |

 इन  मामलों  में  कुछ  पारस्परिकता

 होनी  चाहिये  इसका  कोई  कारण  नहीं  है  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  की  नीति  का

 अनुसरण  क्यों  नहीं  करना  चाहिये  शत्रु  सम्पत्ति  को  बेच  कर  अपने  राष्ट्र जनों  की  क्षतिपूर्ति

 कयों  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  भारत  में  पाकिस्तानी  सम्पत्ति  के  कुल  मूल्य  का  अनुमान  27  करोड़

 रुपये  लगाया गया  है  ।  लेकिन  यह  स्पष्ट  किया  जाय  कि  क्या  यह  सभी  पाकिस्तानी  सम्पत्ति  है

 फिलहाल  अभिरक्षक  में  निहित  सम्पत्ति है  |

 इस  विधेयक  के  खण्ड  4  में  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  का  उपबन्ध  है  ।  फिर  हमें

 मालूम  नहीं
 है  कि  क्या  कोई  निरीक्षक नियुक्त  किया  गया  उनकी  संख्या कितनी  क्या

 निरीक्षकों  को  दी  गई  शक्तियों  का  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  ठीक  ढंग  से  प्रयोग  किया
 है  कि  कौन  सी  ma  सम्पत्तियां वहां  पर  कया  उन्होंने  कोई  उपयुक्त  वस्तु-सुची  तैयार

 की  है
 ?

 खण्ड  8  में  निष्क्रांत  सम्पत्ति  अधिनियम  के  mere  पर  कोई  ऐसा  उपबन्ध  जोड़ा  जाना

 चाहिये  जिसके  अधीन  उन  निष्क्रांत  लोगों  जो  भारत  में  झरा  गये  शत्  सम्पत्ति के  विक्रय

 बंधक  या  पट्टे  की  रकम  से  मुश् नाव जा  देने  की  सरकार  को  शक्ति  दी  नाय  |  एक  ऐसा  उपबन्ध भी

 जोड़ा  जाना  चाहिये  जिसके  भ्रमित  निष्क्नांत  सम्पत्ति  अभिरक्षक  को  सरकार  को  हर  साल  एक  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत करना  चाहिये

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  इस  विधेयक  का  नाम

 गलत  रखा  है  ।  वास्तव  में  हमारी  न  तो  पाकिस्तान  न  ही  चीन  के  साथ  कोई  लड़ाई  है

 इसलिये  इस  विधेयक  के  नामकरण  से  बाहर  के  लोग  हमारी  सरकार  जिसकी  घोषित  नीति

 atfayt ear firshr  उपायों  द्वारा  अन्य  देशों  के  साथ  सभी  विवादों  को  निपटाना  इरादों  को  गलत

 |
 समझेंगे

 ।

 इस  विधेयक को  कोई  दूसरा  नाम  दिया  जाना  चाहिये  था  कौर  इसका  नाम  शत्रु  सम्पत्ति  विधेयक

 we  cen  जाना  aT
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 सरकार  ने  पाकिस्तान  कौर  चीन  द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  का  कम  मलय  है  ।  कट्ठा

 कि  चीनियों ने  28.85  लाख  रुपये  की  ate  पाकिस्तानियों ने  27  करोड़  की  सम्पत्ति

 छोड़ी  |  यह  गलत  है

 मेरे  विचार  से  भ्र भि रक्षक  ने  अपना  ae  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  है  ।  निरीक्षकों ने  झपने

 कर्तव्यों  का  ठीक  प्रकार  से  पालन  नहीं  किया  है  ।  उन्होंने  हमें  ्य  सम्पत्तियों  का  सही  मूल्यांकन

 नहीं  दिया  हैं  ।

 एक  बात  ७  हैं  कि  अभिरक्षक  को  पूरी  शक्तियां  नहीं  दी  गई  हैं  ।  हम  इन  सम्पत्तियों  को

 देखभाल कब  तक  करते  रहेंगे  ।  पाकिस्तान  में  महाकवि  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  के  मकान  को  बेचने

 की  बात  भी  सोची  जा  रद्दी  है  ।  पूर्वी  पाकिस्तान  में  उनके  मकान  को  ठीक  ढंग  से  देखभाल  नहीं
 की

 गई  प् त प्रर  az  बड़ी  गिरी  हालत  में  है

 अभिरक्षक को  केवल  2
 प्रतिशत  फीस  देने  का  उपबन्ध  है  ।  ऐसे  प्रतिरक्षक की  कोन  परवाह

 करेगा  मेरे  विचार  से  यह  विधेयक  गलत  ढंग  से  बनाया  गया  है  इसका
 भारतीयों

 के

 हितों  के  लिये  समूचित  रूप  में  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 हमने  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  500  करोड़  रुपये  के  मलय  की  सम्पत्ति  छोड़ी  है  कौर  हम

 यहां  100  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  सम्पत्ति  मिली  ।  मेरे  विचार  से  समय  श्री  गया  है  कि

 सम्पत्ति
 भ्र भि रक्षक  के  कार्यालय  को  तुरन्त  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ale  इस  सम्पत्ति  की  बिकनी ~
 धनराशि  को  भारत  के  उन  राष्ट्रजनों  को  बांट  देनी  चाहिये  जो  पाकिस्तान  में

 सम्पत्ति से  वंचित  हो  गये  हैं  ।  यह  स्थिति  समाप्त  होनी  चाहिये  ।  हमारी  सरकार  एक  बनिया शाही

 बन  गई  च्  सरकार  पत्र  का  काम  कर  रही  है  भ्र  देय  धनराशि  को  वसूल

 करने
 के  लिये  कार्यवाही करती  है  ।  एक  उपबन्ध  यह  भी  है  कि  सत्तू  की  कौर  से  ate  उसके  नाम  में

 कोई
 2  का  करना  श्र  दस्तावेज  तैयार  करना  |  यह  विधेयक  भारत  के  उज्जवल  नाम  के  लिये

 कलंक है  ।
 बाप

 कहेंगे  कि  यह  सब  तो  हमारे  पंचशील में  लिखा हुआ  है  ।  मैं
 आपकी

 इस  बात  से

 सहमत  हूं  परन्तु  पंचशील  भी  एक  निश्चित  सीमा  से  श्रागे  नहीं  जा  सकते
 ।

 मैं  कहता हूं
 कि

 यदि  ऐसा  विधेयक  लाया  जाता  जो  पाकिस्तान  अथवा  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  नहीं

 अपितु  भारतीयों  की  प्रावश्यकताश्ों के  अनिल  तो  wear  होता  ।  यह  विधेयक इस  देश
 की

 सं वं साधारण  जनता  की  आकांक्षाओं  के  प द  नहीं  है

 qiwaay  महोदय  :
 मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिये
 3

 घंटे  का  समय  नियत  किया  गया

 हम  एक  घंटे  से  अधिक  समय  ले  चके  हैं  at  खण्ड  वार  विचार  के  लिये  लगभग
 एक

 घंटे  की  आवश्यकता  होगी ।  मेरी  सदस्यों  से  प्रार्थना हैं  कि  वे  io  मिनट से
 शरीक  समय

 तल े|

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  (Amritsar) :  This  Bill  was  necessary  after  the  lifting  of  emer-

 gency.  Similarly  the  unlawfull  Activities  Bill  was  essential  after  the  lifting  of  emergency.

 But  I  feel  the  most  important  question  in  this  regard is  that  of  implementation  of  such  measures.

 We  have  found  time  and  again  that  Government  arms  itself  with  vast  powers  by  getting  such

 laws  enacted  by  Parilameat,  but  afterwards  forgets  it

 Unlawful  activities  Bil’  was  passed in  last  session,  but  it  is  not  being  applied,  where  it  is

 necessary.  Sheikh  Abdullah is  doing  something,  which is  against  the  provisions  of  our  cons-

 titution  and  the  above  Act.  His  speeches  seditions  and  against  the  integrity  of  our  country,
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 He is  challenging  the  sovereignty  of  India  and  is  saying  that  he  would  like  to  refer  "matter

 toU.N.O.  Now  the  question  is  that,  how  far  Government  is  going  to  remain  a  passive  spectator
 in  such  circumstances.  Government  should  make  use  of  powers  at  its  command  and  curb

 the  anti-social  and  elements  throughout  the  country.

 By  this  law  Government  is  taking  the  powers  of  having  full  control  on  the  property  of

 enemy  Country.  We  have  no  objection  in  granting  this  power  to  Parliament  but  Government

 should  ensure  that  this  power  would  be  properly  made  use  of.  We  have  Pakistan's  property

 ig  our  country,  which  is  of  the  value  of  crores  of  rupees.  Government  should  not  release  this

 property  unless  Pakistan  releases  our  property.  I  would  give  an  example.  The  Dalmiaji  had

 some  Companies  in  Pakistan  and  that  country  had  agreed  to  pay  Rs.  4  crores  but  at  the  time

 of  undeclared  war  of  1965,  Pakistan  took  over  those  companies  without  payinga  single  penny.

 Now  this  matter  is  pending  before  International  Chamber  of  Commerce.  Apart  from  that

 Pakistan  seized  our  property  and  cargo  worth  crores  of  rupees.  Keeping  in  view  all  that  our

 Government  has  not  taken  any  retaliatory  measures,  which  it  could  take.  Now  Government

 is  going  to  have  these  powers  in  respect  of  enemy  property.  It  should  make  use  of  powers  at

 appropriate  time  and  in  appropriate  manner.

 Pakistan  should  be  treated  on  reciprocal  manner.  {It  understands  the  policy  of  tit  for  that.

 Weshould  not  adopt  a  policy  of  appease  in  the  case  of  this  country.  Weare  prepared  to  give

 as  Many  powers  to  Government  as  it  wants,  but  it  should  see  that  country’s  honour  is  not

 compromised.  It  should  ensure  the  proper  implementation  of  such  like  measures.

 Our  previous  experience  about  the  working  of  this  Government  is  (discouraging.  Gov-

 ersment  has  been  following  a  weak  kneed  policy  towards  Pakistan.  It  has  encouraged  that

 tountry  to  become  more  and  more  hostile  towards  this  country.

 Another  important  point  is  that  Kashmir  has  not  (been  in  cluded  so  far  the  application
 of  this  law  is  concerned.  It  is  very  ridiculous.  We  declare  from  house  tops  that  Kashmir
 15  an  integral  part  of  India,  but  we  have  not  made  applicable  this  Bill  to  that  state  of  Indla.
 This  state  of  affairs  should  end  forthwith.  Article  370  of  the  constitution  should  be  removed

 from  the  constitution  and  the  special  status  of  that  state  should  be  ended.  The  entire  country
 should  be  brought  on  the  same  footing.

 Pakistan  has  forfeited  the  mills  and  other  properties  belonging  to  Indians  in  Pakistaa.
 Our  Government  should  follow  suit  and  take  over  the  property  of  Pakistani  nationals.  We

 should  adopt  a  policy  of  reciprocity  towards  Pakistan  and  China.  A  large  number  of  Pakistani
 nationals  are  staying  in  India  and  they  are  in  possession  of  big  properties.  would  like  Gov-

 efmment  to  forfeit  that  property,  as  has  been  done by  Government  of  Pakistan.  There  are
 certain  areas  in  our  country,  where  pro-Pakistani  elements  arc  very  active.  They  should  be

 kept  under  watch.

 Government  should  adopt  tough  policy  towards  enemy  countries.  The  annual  Report
 of  the  custodian  of  enemy

 Property
 should  be  presented  to  Parliament.

 भी  रणबीर  सिंह
 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  विधेयक  का  करता  हूं  ।

 हमारे  चीन  कौर  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्ध  मैत्रीपूर्ण  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  विधेयक बहुत

 श्रावश्यक है  ।

 इस  बात  से  मझे  दुःख  हुआ  है  कि  यह  विधेयक  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 इससे  पाकिस्तान  को  कौर  पाकिस्तानी  समर्थक  तत्वों  को  प्रोत्साहन  मिलें गा  ।  मेरे  विचार में  यह

 विधेयक  समूचे  देश  पर  लागू  होता
 ।

 खण्ड
 6

 में  उपबन्ध  किया  जा  रहा है  कि  जिस
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 Enemy

 Property  Bill

 [ait  mat  :

 व्यक्ति  को  हस्तान्तरण  किया  जायेगा  उसे  कपिल  करने  का  दिया  जायेगा  यह  बड़ी

 जनक  बात  मालूम  होती  है
 ।

 शअ्रभिरक्षक  के  पास  सम्पत्ति  अस्थायी  रूप  से  रखी  जायेगी  ।  परन्तु

 अपील  का  अधिकार दिये  जाने  मुकदमेबाज़ी को  बढ़ावा  मिलेंगी  जो  इस  मामले में  ठीक  नहीं

 होगा  |

 खण्ड  8  में  प्रावधान  किया  जा  रहा  है  कि  सत्तू  सम्पत्ति  से  होने  वाली  ara  से  भारत  स्थित

 शत्रु  देश  के  परिवारों  शादी  का  भरण  पोषण  किया  जायेगा
 ।

 यह  उचित नहीं  हमें  तू  देशों के

 प्रति  सख्त  रवैया  स्रपनाना  चाहिये  |

 खण्ड  9  में  बहुत  महत्वपूर्ण बातें  हैं  ।  इस  प्रकार  की  सम्पत्ति  को  करने  का  भ्र धि कार

 होना  चाहिये  ।  सैकड़ों  करोड़  रूपये  की  सम्पत्ति  हमारे  विस्थापित  भाई  पाकिस्तान  में  छोड़ कर  जाये

 पाकिस्तान  ने  उसे  कुक॑  कर  लिया  है  ।  हमें  भी  aq  की  सम्पत्ति  को  FH  करने  का

 अधिकार  सरकार  को  देना  चाहिये  ।  हां  यह  कुर्की  उचित  उद्देश्य  के  लिये  होनी  चाहिये  ।  मेरा

 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  आवश्यक  संशोधन  लायें  ।

 खण्ड  20  में  दण्ड  का  जो  उपबन्ध  है  वह  बहुत  कम  है  ।  यह  केवल  छः  महीनों  का  है  |

 इसे  बढ़ा  कर  3  वर्ष  कर  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 मत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 भ्र भि रक्षक  के

 संरक्षण  में  सम्पत्ति  का  रखा  अस्थायी  कार्य  होना  चाहिये  |  are  हमारे  सम्बन्ध  पाकिस्तान  के  साथ

 मैत्रीपूर्ण नहीं  हैं  ।  हमें  are  करनी  चाहिए  कि  इन  में  सुधार  होगा
 |  नहीं ः  हमें  ्य  सम्पत्ति

 पाकिस्तान  से  are  विस्थापितों  में  प्रतिकर  के  रूप  में  बांट  देनी  चाहिये  ।

 Shri  Ishaq  Sambhali  :  am  pained  to  say  that  the  properties  under  custodian

 are  Dzing  distributed  on  political  considerations.  These  are  being  given  toina  spirit  of  nepotism

 The  legitimate  claimants  of  properties  have  been  denied.

 The  properties  have  been  given  to  refugees.  They  have  not  been  told  in  sure  terms

 that  these  would  remain  with  them  on  permanent  basis,  They  are  not  certain  about  their  owner-

 ship  etc.  Another  important  point  is  that  properties  of  those  persons  who  have  not  gone  to

 Pakistan  have  also  been  taken  over  by  the  custodian.  I  would  request  the  hon.  Minister  to

 place  on  the  table  of  those  properties  that  have  been  wrongly  taken  over  like  [that.

 The  properties in  Wi0se  case  applications  have  been  received  should,be  restored

 Those  People  are  very  much  worried.  हाल  is  the  result  of  wrong  actions  on  the  part  of  officials,

 I  quote  a  many  instances  of  Dethi,  Rajasthan,  Assam  and  U.P.  where  the  properties  of

 indian  citizens  have  been  declared  as  evacuee  properties.  Then  on  such  some  plots  or  on  land

 of  graveyards  building  for  Government  offices  have  been  built.  Had  it  been  done  by  some

 indiv  idual,  it  would  have  been  easy  to  understand,  but  here  this  Government  fis  [guilty  of  this.

 Persons,  who  are  Indian  nationals  are  being  subjected  to  inconvenience  and  difficulty,  It  is  not

 proper.

 There  is  no  provision  of  in  this  Bill  for  appeal  in  courts.  The  appeal  would  have  to  be

 made  to  departmental  officials.  How  can  justice  be  expected  from  them  ?  would  appeal

 to  the  hon.  Minister  to  make  a  provision  for  appeal  to  a  civil  court.  commission  should  be

 appointed  to  enquire  in  to  this  matter  and  properties  to  the  rightful  owners  should  be  restored.

 श्री  चपला कांत  भट्टाचार्य  (  रायगंज  ag  पहली  बार  है  कि  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय

 किया है  संविधान के  wees  349
 के  ware सभी

 मंत्री  महोदय  ने  हिन्दी  भाषा  का  प्रयोग

 किये  जाने  चाहिये ं। विधेयक  भाषा  में  प्राप्त
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 1890  ) «2.5  तू  सम्पत्ति  चिंघाड़

 उपाध्यक्ष  महोदय  उक्त  ग्रनुच्छेद  मैं  विधेयक  के  पाठ के  बारे  में  कहा  गया है  कि  वह

 प्रंग्रेजी  भाषा  में  होगा  ।  प्रस्तुत  करने  वाला  मंत्री  च  तो  हिन्दी  भाषा  को  प्रयोग  कर  सकता  है  |

 श्री  चपला कांत  नट्टाचप  :  यह  एक  आवश्यक विधेयक  है  इसे  सभा  को  स्वीकार कर

 लेना  चाहिये  |  पाकिस्तान  में  ऐसी  बहुत  सम्पत्ति  है  जिसे  विस्थापित  छोड़ कर  कराये  श्री  त्रिदिव

 कुमार  चौधरी  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  में  विस्थापितों  द्वारा  छोड़ी  गई  कुछ  कपड़ा मिलों  का  ews

 किया  है  ।  उन्हें  पाकिस्तान  सरकार  ने  बिना  किवी  प्रकार  के  प्रतिकर  के  अ्रपने  कब्जे  मेँ  कर  लिया

 at

 जब  हम  काश्मीर  को  भारत  काप्र भिन्न  ग  मानते  हैं  तो  हमें  अपने  सभी  कानूनों  को  उस  राज्य

 पर  भी  लागू  करना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  तो  इस  विधेयक  को  काश्मीर  में  लाग  are  भी  अधिक

 है  ।  कयोंकि  वहां  पर  पाकिस्तान  से  पीड़ित  बहुत  लोग  हैं  ।  उन्हें  शत्  की  सम्पत्ति के  रूप

 में  सहायता  उपलब्ध  की  जा  सकती  है  |

 पाकिस्तानियों द्वारा  लगभग  27  करोड़  रुपये  की  सम्पत्तियां  छोड़ी  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  सरकार  इनके  द्वारा  भारत  में  पाकिस्तानियों  के  परिवारों  की  सहायता  कैसे  करने जा  रही

 > ?
 सरकार  को  चाहिये  कि  पाकिस्तान  से  बातचीत  करके  उनको  उस  देश  में  भेजने  कीਂ  व्यवस्था

 AT  |

 सरकार  को  पाकिस्तान  से  ay  विस्थापितों  को  उचित  प्रतिकर  देना  चाहिये  ।  इस  बारे में

 वित्त  मंत्रालय  कुछ  कार्यवाही  भी  रहा  था  ।  बारे  में  दोनों  मंत्रालयों को  संयुक्त  रूप  से

 प्रयत्न करने  चाहियें  ।  पूर्वी  पाकिस्तान में  गुरुदेव  टैगोर  के पेतक भवन की भवन  की  हालत  बहुत  खराब

 होती जा  रही  हैं
 ।

 इस  भवन  के  महत्व  को  ध्यान  में  रख  कर  इसे  राष्ट्रीय महत्व  का  स्मारक

 घोषित  कराया  जाना  चाहिये  ।  मुश्किल  यह  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  fate  विरोधी  तत्वों  को

 प्रोत्साहन  दे  रही  है  कौर  गुरुदेव  के  प्रति  लोगों  की  श्रद्धा  को  समाप्त  करना  चाहती  है  ।
 मेरा  सरकार

 से  च्े  है  कि  उस  ऐतिहासिक भवन  we  अन्य  भारतीय  सम्पत्तियों  की  देख  रेख  के  लिये  उचित

 ब्पवेस्था  करे  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :  do  not  understand  that  why  controversy

 so.  often  It  18  a  settled  fact fegarding  the  use  of  Hindi  is  raised  here

 that  Hindi  is  our  national  language

 श्री  रा०  डॉ०  भंडारी  पो झा सोन  हुए
 Shri  R.D.  Bhandari  in  the  Chair

 cannot  understand  as  to  why  this  Bill  has  been  brought  by  the  Minister  of  Finance.

 it  should  have  been  brought  by  the  Minister  of  Home  Affairs.  The  wording  of
 ‘this

 Bul

 seems  to  be  defective.  Many  difficulties  will  arise  at  the  time  of  interpretation  of  the  provisions

 this  Bill

 The  construction  of  sentences  in  clause  8(2)  can  be  misconstrued  in  some  other  way  also

 This  faulty  English  should  be  changed  It  seems  that  the  work  of  enemies  is  being  taken  over

 by  Government  itself.  feel  this  Bill  should  be  withdrawn  and  it  should  be  introduced  after

 making  necessary  changes  in  it
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 (Shri  George  Fernandes)

 I  want  to  know  the  break-up  of  enemy  property  in  India.  How  much  of  it  is  in  the

 form  cash,  immoveable  property  and  in  the  name  of  companies  etc.  How  much  of  goods

 were  of,perishable  nature  ?

 a  | श्री  तिरुमल राब  पीठासीन  हुए

 [  Shri  Thirumal  Rao  in  the  Chair  J

 Many  irregularities  have  been  committed  in  the  matter  of  evacuee  property  during

 the  last  twenty  years.

 In  this  connection  I  want  to  name  Mr.  Grewal  who  is  an  I.C.S.  officer  in  Punjab  or

 Haryana.  According  to  my  information  he  has  embezzled  crores  of  ruppes  in  the  matter  of

 land  and  he  uprooted  many  people  when  he  was  commissioner  for  Rehabilitation.

 We  have  been  told  that  we  have  with  us  property  worth  Rs.  27  crores  pertaining  to

 Pakistan  and  of  Rs,  28  lakh  belonging  to  China,  But  has  Government  ever  told  us  as  how  much

 of  our  land  isin  the  possessign  of  China  and  Pakistan  ‘on  the  moment.  want  to  know  as  to

 what  is  being  done  about  that.

 15th  August  is  approaching  soon  and  as  usual  we  will  be  celebrating  it  with  a  sort  of

 drama.  The  same  thing  is  done  on  26th  January  also  every  yearby  spending  lakhs  of  rupees.

 But
 have

 we  ever  resolved  to  get  back  our  land  from  Pakistan  and  China.

 In  the  Arab  countries  the  youth  there  take  a  vow  on  Sth  of  every  month  that  they  would
 not  rest  content  till  they  get  back  their  land  from  the  Israelis  which  they  lost  tn  the  war.  Do

 we  also  take  any  such  vow  ?  Unless  and  until  we  do  that  such  a  bill  as  is  the  present  one  has.

 no  meaning.

 I  want  the  hon.  minister  to  withdraw  this  Bill  as  according  to  Article  348  of  the  consti-

 tution  there  would  be  complication  in  itdueto  thelanguage  used  180 |  it.  want  the  hon.  minister

 to  place  before  the  House  a  full  account  of  all  the  property  which  is  in  their}  possession  and

 bring  before  the  House  a  new  Bill  which  should  be  free  from  complications.

 श्री समर  गुह
 :

 ऊपर  से  यह  विधेयक  एक  सरल  सा  विधेयक  दिखाई  देता  है

 इससे  लाखों  लोगों  का  भाग्य  सम्बन्धित  है  ।  पिंडी  में  राज  करने  वाला  शासक  वर्ग  तो  लड़ाई  की  बातें

 करता है  परन्तु  वहां  की  जनता  का  इन  चीजों  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  15  1947  को  श्री

 बीजद  घोष  ने  कहा  था  कि  देश  में  विभाजन  को  हर  स्थिति  में  समाप्त  करना  चाहिये  ।  इस  विधेयक

 के  बारे  में  मेरा  यह  मत  है  कि  सम्पत्ति  नाम  ही  इसका  गलत  है  ।  मेरा

 सरकार  से  यह  है  कि  उनके  साथ  कठोर  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमारे  लिये  27  करोड़ रु०

 का  बहुत  महत्व  नहीं  इसका  उद्देश्य भी  स्पष्ट  नहीं  है  ।  उनकी  सम्पत्ति  उन्हें  वापिस  कर  दीजिये
 ।

 हमें  भविष्य  पर  विश्वास  करना  चाहिये  ।  विभाजन  बने  रहने  की  कोई  गारंटी  नहीं  है  ।  श्राप  उनकी

 सद्भावना  प्राप्त  कीजिये  कौर  इस  विधेयक  को  वापिस  लीजिये  ।  यह  ध्यान  way  रखिये  कि

 शत्रु  कहीं  जासूसी कार्य  न  कर  सक े।  मुझे  याद  है  कि  एक
 रात  12

 बजे  जब  देश  का
 विभाजन

 gar  तो  मैं  अ्रपने  ही  देश  में  निदेशी  बन  गया  ।  मुझे  पूर्वी  पाकिस्तान  में  जेल  में  रखा  गया  ।

 सब
 यह  भूल  गये  हैं  कि  वहां  35  प्रतिशत  लोगों  के  पास  81 प्रतिशत शहरी  सम्पत्ति  है  |)
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 1950  के  नेहरू-लियाकत  समझौते  के  अल्पसंख्यकों  को  जाने  की  अनुमति  दे

 दी
 थी  ate  किसी  पार पत्न  की  arent  नहीं  रही  थी

 ।
 समझौते  के  भ्रनुसार  इसकी  पुष्टि

 ame

 परन्तु  सीमा  को  जब  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 स्वत

 सम

 से  भाने  जाने  की  भूत नहीं  है  ।  करोड़ों रु०  की  सम्पत्ति  पर  पाकिस्तान  ने  कब्जा  कर  लिया  है

 1965 क है  गु  के  समय  से  वहं  की  सरकार  से  राज्यों  के  काड़ा  मिलों  गर  ea
 कर

 लिया है  ।  वहां  उनकी  बैंकिंग  कम्पनियों  पर  भी  कर  लिया  है  |  उनके  निदेशकों को  जेल  में

 बन्द  कर  दिया है  |

 भारत  सरकार  का  यह  कर्तव्य  है  कि  पूर्वी
 बं

 गाल  से  जो  लोग  जाये हैं  उन्हें उन्हें  उनके  द्वारा
 छोड़ी

 सम्पत्तियों  का  मुआवजा  देना  चाहिये  क्योंकि  sea  उसके  वहां  जाने  की  बहुत
 कम  संभावना है

 ।

 Shri  Tulsidas  Jadhav  (Baramati)  Mr.  Chairman  this  law  applies  not  only  to  Indian  citi-

 fens  who  live  here  but  on  those  Indians  too  who  live  in  other  parts  of  the  world.  But  Jammu

 and  Kashmir  has  been  kept  out  of  the  perview  of  this  Bil!  ह  cannot  understand  the  logic  of

 this

 Yesterday  the  hon.  Speaker  addressed  us  in  the  Central  Hall  about  his  tour  of  Soviet  Union

 He  narrated  how  a  citizens  told  him  in  Moscow  that  they  supported  us  for  20  years  on  the

 question  .of  Kashmir  but  have  we  done  anything  to  indicate  that  this  area  belongs.to  us  The

 inhabitants  of  Jammu  and  Kashmir  can  come  bere  and  buy  property  2and  make  housesin  any

 part  of  India.But  no  Indian  can  buy  land  there  About  six  months  back  we  discussed  in  this

 House  that  not  even  the  President  of  India  can  purchase  any  land  unless  the  Chief  Minister

 of  Jammu  and  Kashmir  agrees  to  it  Then  what  for  are  we  spending  to  much  money  on

 Jammu  and  Kashmir,  Nagaland  and  other  border  areas  ?  When  China  attacked  our

 country  I  also  went  to  NEFA  and  later  on  we  met  Prime  Minister  Nehru.  He  informed  that

 the  People  there  had  their  own  way  of  living  and  we  do  not  want  to  distrurb  them

 I  have  been  told  that  the  M.Ps.  who  have  come  here  from  Jammu  and  Kashmir  also  do  not

 want  Indian  laws  to  be  enforced  there

 Shri  Shinkre  (Panjim)  Sir,  I  support  this  Bill  I  want  to  give  one  suggestion  to  the  hon

 Minister.  It  appears  that  you  have  in  mind  only  China  and  Pakistan  in  the  context  of  this  Bill

 But  I  want  to  tell  you  that  Portuguese  should  also  be  included  into  this.  The  Portuguese  have

 left  Goa  but  their  property  is  still  in  Goa  Similarly  many  citizens  of  India  have  property  in

 Portugal  and  Portuguese  colony  of  Mozambique  I  want  to  tell  that  there  are  so  many  claims

 Pending  in  that  connection  but  not  a  single  one  has  been  settled.  Therefore  instead  of  having

 30  many  small  custodians  we  should  have  a  single  custodian  who  may  be  having  much  authority
 to  deal  with  such  questions

 The  custodians  should  have  power  not  only  to  aquire  property  but  also  to  deal  with  elaims

 where  people  may  have  claims  over  the  property  left  by  them

 श्रीमती  इलापाल  चौधरी  (  )  यह  विधेयक  देश  के  विभाजन  के  आवश्यक

 है  जिसमें  लाखों  ने  लोगा  झपना  जीवन  दान  दिया ।

 मेरी  समझ  में  खण्ड
 6

 नहीं  arr  जिसके  श्रतुसार हम  सत्तू के  परिवारों  की  देख  कर  गे  ।

 यह  भी  ठीक  नहीं  है  कि  इसमें  केवल  उन  लोगों  को  ही  शामिल  किया  जाये  जो  सम्पत्ति
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 191  से  पहले  छोड़  कर  च५  थे  ।  ब  * are  गों  ऐं

 शमिल
 नयों

 नहीं  fe गया

 ogre  ऐसी  व्यवस्था  रखें
 जिससे  यदि  लोगों  को  बाद  में  जब  स्थिति  में

 सुधार  हो  ate

 पाकिस्तान  जाना  पड़े  तो  वह  सम्पत्ति  में  श्रपना  भाग  प्राप्त  कर  सकें
 ।

 टैगोर  के  घर  को  बहुत  बुरी  दशा  में  रखा  ।  उनकी  सीढ़ी को  रहने  क  लिये  प्रयोग

 ता  जा  रही

 ॥

 ड  शत्रु  सम्पत्ति में  से  कुछ  भाग
 उन  लोगों  को

 भी
 दिया  जाये  जो  अपनी  सम्पत्ति

 वहां
 पाकिस्तान

 में
 छोड़

 जाये  हैं  ताकि  वे  श्रपना  गुज़ारा  चला  सकें
 ।  वि

 यह  विधेयक  आवश्यक  था  ग्रोवर  मैं  आशा  करती  हुं  कि  यह  पास  हो  जायेगा  ।

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh)  Sir  I  am  grateful  to  the  hon.  Mem

 ho  have  contributed  their  views  in  this  discussion  and  I  have  been  benefited  by  their  view:
 _

 We  all  know  how  this  country  was  partitioned  and  have  no  pleasure  in  bringing  this  ji
 ither  Such  matters  as  ennunciated  in  this  Bill  cannot  be  settled  unilaterally.  You  all  knov

 that  we  have  always  been  trying  to  setile  these  matters  in  a  peaceful  manner  So  many  empir  |

 have  been  built  in  the  world  and  they  have  been  destroyed  too  but  the  ideas  which  originated

 from  our  soil  were  of  a  different  nature  and  they  made  their  mark  in  the  world  and  are  still!

 cherished  by  people

 Some  hon.  members  have  suggested  that  we  should  sell  the  enemy  property  to  others  here

 But  the  present  [one  is  an  extension  of  an  old  Act  Certain  other  hon.  members  have  objected

 to  the  title  of  the  Bill  My  submission  to  them  is  that  when  these  properties  were  those  peop
 द  were  our  enemy

 We  have  not  been  able  to  find  any  solution  to  our  properties  left  in  Pakistan

 Certain  hon.  Members  mentioned  about  inclusion  of  Jammu  and  Kashmir.  I  may  sta  ta

 that  we  have  to  work  according  to  our  constitution  and  if  we  include  that  state  we  would  be  now

 nvolved  in  so  many  complications.  कि
 क

 Shri  Balraj  Madhok:  The  Minister  has  stated  that  constitutional  difficulties  stand  in the

 way  of  extension  of  this  enactment  to  the  state  of  Jammu  and  Kashmir  I  would  like  to  know

 the  nature  of  such  difficulties

 Shri  Dinesh  Singh:  That  difficulty  will  also  be  solved  in  due  course.

 I  would  like  to  tell  shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri  that  the  Pakistani  property  vested  in  the

 custodian  of  Enemy  Property  is  amounting  to  Rupees  27  crores  does  not  include  the  evacuee
 ह

 property.  Shri  S.K.  Chari  has  been  appointed  the  custodian  of  Evacuee  Property.

 I  will  examine  the  question  of  presentation  of  the  report  of  the  custodian  in  the  House

 Shri  Shinkre  has  pointed  out  that  the  Bill  be  extended  to  Goa.  The  Portuguese  property  in  {Goa

 a  lready;  being  looked  after  by  the  Government  of  Goa.  This  Bill  related  to  the  properties

 BS such  countries  which  have  invaded  India  #.e.  China  and  Pakistan  Shri  Ishaq  Sambali  should

 give  further  information  regarding  construction  of  buildings  on  the  graveyard  to  enable

 the  question  fully
 exami

 द

 sa
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 द  hrimati  Ila  Pal  Chaudhury  has  raised  the  question  of  the  house  belonging  to  Shri  Rabindra  क

 Nath  Tagore.  That  house is  in  East  Pakistan.  This  matter  should  be  taken  up  at  every  level.

 The  Government  will  do  her  best  in  this  matter.

 There Shri  Lobo  Prabhu  has  enquired  about  the  arrangements  in  Pakistan  in  this  direction

 is  a  similar  law  in  Pakistan  but  we  feel  they  have  not  properly  managed  the  property  of  Indian  _

 citizens  We  have  written  to  Pakistan  Government  many  times  to  hold  {talks  regarding  such

 properties  but  they  have  not  given  any  satisfactory  reply  Wewill,  however,  continue  to
 manda

 ठक

 ब  those  properties  according  to  our  rules  and  constitution

 A  few  hon.  Members  have  referred  to  payments  being  made  to  the  families  of  utara
 क

 nationals.  A  very  small  amount  is  being  paid  to  those  families  for  Ztheir  maintenance  and

 ‘would  request  the  members  not  to  press  for  stopping  such  payment
 $ |

 This  is  a  measure  for  continuance  of  the  old  enactment  1  hope,  a  solution  of  this  pratles
 ‘will  be  found  soon  We  had  hoped  that  after  the  Tashkent  Declaration,  Pakistan  wil!  t

 ‘steps  for  the  solution  of  those  problems,  but  unfortunately  she  has  not  adopted  such  a  course

 ह  We  should,  however,  not  do  anything  which  creates  any  difficulty  11.0  the  soultion  of  those

 problems.

 को समर  गुह  :  पाकिस्तान  में  भी  मुस्लिम  यह  करते  ट  कि
 हिन्दू  के  लिये  फ्लू  श

 re

 का  प्रयोग  नहीं  किया  जाना चाहिये  ।
 क्या  श्राप  भी  शब्द  के  प्रयोग  के  प्रश्न

 पर
 पुनरीक्षा

 र
 करेंग े।

 श्री  दिनेश  सिड  हम  किसी  विशेष  समुदाय  को  शत्रु  नहीं  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  ही०  ना०  मिजो  उत्तर  :  जब  हमारे  एक  दूसरे  के  साथ
 राजनय

 क

 ह
 तो

 क्या  हम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विधि  की  दृष्टि  से  एक  दूसरे  को  शत्रु  कहू  सकते
 5  |

 ्

 दि
 श्री  दिनेश  सिह  :  हम  किसी  देश  को  | हु  नदीं  कह  रहे  हें  ।  हमने  जिन  सम्पत्तियों को  सत्तू स

 के
 रूप

 में  छीना  बहू
 तब  तक

 शत्रु
 सम्पत्तियां  ही  रहेंगी  जब  तक  उनका  कोई  हन  नहीं  निकाला

 थ ग

 ate  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 भारत  प्रतिरक्षा  1962
 के

 अधीन  भारत के  शत्रु  सम्पति  अभिरक्षक
 में  निहित

 दि  सम्पत्ति  के  निरन्तर  निहित  रखने  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों

 के
 लिए  उपलब्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ॥ ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 थ

 The  motion was  adopted;

 wv
 wee

 ott  श्रीनिवास  मित्र :  मैं  स  शोधन  संख्या  7
 प्रस्तुत  करता  हूं

 ह  <tertitories  to  which this.

 ७

 Act
 extendਂ  राज्य  क्षेत्रों  में  यह  श्रघिनतिपम  लाग "३  होता  है शब्दों  के  स्थान  पर  of  10002"

 के  राज्य  क्षेत्र  '  |  शब्द  रखना  चाहता  हूं
 ?

 इसका  उद्देश्य  इसे  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  भी  लाग
 ड

 करना है  |
 जम्मू  तथा  काश्मीर  के  मामले  में  मंत्रालय  सदा  यही  उत्तर  देता  है  कि  इसमें  कुछ  संवैधानिक

 थ
 कठिनाईयां =  ।

 मैं  चाहता  हुं
 कि  मंत्नी  महोदय  स्थिति  स्पष्ट  करें

 ।
 भारत  रक्षा  नियमों  की  समाप्ति  के

 श्चात्‌  तीन  संभाव्य  प्रविष्टियों  के  भ्रन्तगंत  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  चेष्टा  की  गई ष

 इन  में  से  एक  सूची
 3,  प्रविष्टि  4

 सम्पत्ति  का  प्रबन्ध  तथा  निपटान  उद्योग !  v
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 Sravana  8,  1890  (Saka}
 ene

 my  Property  Bill

 श्रीनिवास

 जिसेਂ  विधि  द्वारा  निष्क्रिय  सम्पत्ति  घोषित  किया  गयां  टे  ।  यह  निष्क्रिय सम्पत्ति  नहीं  है

 अतः  यह  प्रविष्टि  इस  बारे  में  लागू  नहीं  होती  a)  सुची  2  में  भारत  रक्षा  प्रविष्टि  तथा  उसका  प्रत्येक

 जिसमें  रक्षा  के  लिये  तयारी  कौर  वे  सभी  जिनसे  युद्ध  के  समय  सहायता  मिलती  है  तथा

 युद्ध  समाप्त  होने  पर  लाम बन्दी
 की

 समाप्ति  में  सहायता  मिलती  शामिल  है  ।
 इस  मामले को  उक्त

 प्रविष्टि भ्रमणा  प्रविष्टि  तथा  शान्ति  के  अधीन  रखा  जा  सकता  हूं
 ।  ग़त  सम्पत्ति तभी  ली

 जाती  है  जब  घोषणा  के  पश्चात  घणा के  बिना  भी  qe  प्रारम्भ  किया  जाता  है

 यदि  राष्ट्रपति  के  रादेश  के  झन्तगत  सुची
 1

 जम्मू  तथा  काश्मीर
 पर

 लागू  होती  है
 तो

 इस  विधेयक

 के  जम्म  तथा  काश्मीर  पर  लाग  होने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहियेਂ  |  इस  बारे  में  कोई  सेवा  मानिक

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  सरका  र  प्रगति  भीरुता  के  कारण  यह  विधेयक  जम्मू  तथा  काश्मीर पर  लागू  करना

 नहीं  चाहती
 t

 हाल  ही  सें  चुनाव  सम्बन्धी  मामलों
 में  जम्मू तथा

 काश्मीर  पर  सर्वोच्च  का  क्षेत्राधिकार

 sare  किया  गया
 था  ।

 पाकिस्तान  ने  संयुक्त  राष्ट्र  में  यह  मामला  उठाया  है
 ।

 शायद  इसीलिये

 डर  रही  हैं  |  सरकार  इस  प्रकार  यह  बता  रही  है
 !  कि

 जम्मू  तथा  कश्मीर
 र

 के  नागरिक  भारत  के  नागरिक

 नहीं हैं  ।

 श्री  दिनेश  सिंह  :  यह  जीवन  संघ  सुची  की
 प्रविष्ट

 97  जाता
 जो

 कि  जम्मू  तथा

 काश्मीर  राज्य  पर  लाग  नहीं  होता  है  ।

 सभापति  भविष्य  हारा  संशोधन  संख्या  7  सभा  में  मतदान के  लिए  रखा  गया  ।

 लोक
 सभा  में  सत  विभाजन

 ।

 The  Lok  Sabha  divided

 va में  54,  विपक्ष में  103

 Ayes  54  Noes  103

 संशोधन  ्  वक्त  2 (

 The  amendment  was  negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  2  विधेयक का  दंग  बन े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना
 The  motion  was  adopted

 खण्ड 2  विधायक  में  जोड  दिया गया

 Clause  2  was  added  fo  the  Bill

 3  a  fara  में  जोड़े  दिये  गये  ।

 Clause  3  to  6  were  added  fo  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ]

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair
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 30  जलाई
 1968

 eo

 be  पत्ति विधेयक ध बचना ् थ
 =

 वे  उ  कि  ae

 frre  193  के  ec  थ

 थ  DISCUSSION  UNDER  RULE  193

 समाचारपत्रों  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  थ

 _..  Shri  S.M.  Joshi  (Poona):  The  current  strike  by  non-journalist  employees  of  leading

 newspapers  has  created  a  problem  for  the  general  public  and  the  trade  union  activities  feel th
 ‘that  the  labour  should  resort  to  the  strike  as  a  last  course.  We  cannot  afford  :to  stop  work
 because  our  industrial  progress  is  very  slow.  Our  country  isa  poorcountry.  We  should  avoid

 strikes  as  far  as  possible.  I  suggest  that  we  should  adopted  the  course  of  collective’  bargaining,
 so  that  industrial  peace  is  maintanied.  It  will  held in  bcosting  थ पाहदसीएा  ard  the  country.  wil

 benefit  by  this  But  may  other  alternative  Coursesare  adcpted’as  constitution  of  the  wag

 Boards  After  a  prolonged  agitation  by  workers  this  Board  was  appointed  It  teok  2  y
 n  submitting  its  report.  The  recommendations  are  yet  to  be  implemented  and  we  see  the

 resent  agitation  taking  place.  It  is  the  duty  of  all  concerned  to  go  accordingto  the  recommen-

 dati
 ions  of  the  Board,  which  has  on  it  the  members  representing  all  interests.  द

 मदद  पीठासीन  हु  ये

 Mr  Speaker  in  the  chair  ]

 Herc  in  the  case  of  this  Wage  Board  the  employees  are  not  implementing  the  unna  कि
 in  regard  to  non-journalist  employees  of  the  newspaper  industry  Utter

 disregard  is  being  shown  to  the  wage  Board  this  is  a  serious  threat  to  this  trade  union  co  aign.
 ‘Aft  this  cotinues,  people  would  lose  faith  and  confidence  in  such  Boards.  An  agi  ont

 has  been  reached  with  the  employees  P.T.I.  and  U.N.I.  in  this  regard  but  the  big  papers  are  t
 eomplying  with  the  reeommendations  of  the  Board  and  therefore  the  workers  had  to  restore

 to  strike,  becauSe  there  was  no  alternative  left  for  them.  Now  I  wish  to  know  the  reaction  (

 the  Government  thercto
 ्

 I  have  got  figures  of  profits  of  big  newspapers  They  make  huge  profits  every  year  | | है

 they  were  to  inplement  the  recommendations  of  Wage  Board,  they  will  not  have  to  pay  much

 to  the  workers  1  cannot  understand  as  to  why  they  are  not  prepared  to  pay  according  to  the

 The  worker recommendations  of  wage  Board.  Now  the  strike  is  going  for  the  Iast  7  days
 are  facing  great  difficulties  in  their  day  to  day  life.  The  employees  are  doing  everything  to  harash

 the  workers  I  have  received  reports  to  this  effect  from  Bombay  I  want  to  know  what  this

 Government  is  doing  in  the  matter  P.T.I.  is  making  false  propaganda  and  is  saying  that  strike

 fizzing  out  want  what  steps  are  being  taken  by  Government  to  meet  the  legitimate  demands

 of  workers  If  there  are  any  difficulties,  these  could  be  discussed  and  removed.  Government

 should  adopt  a  sympathetic  attitute  jtowards  the  workers  The  A.LR.  broadcasts  should

 also  propagate  industrial  peace  and  not  play  up  the  propaganda  of  capitalists  Government

 can  stop  giving  advertisement  to  defaulting  newspapers  1  want  to  know  whether  Government

 avants  to  help  the  poor  workers  or  big  capitalists  in  this  matter?

 श्री  नारायण  खांडेकर  श्री  जोशी  ने  कहा  है  कि  मजूरी  ate  की  रिपोर्ट  में  ए

 था  |  वास्तव  में  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  बोर्ड  के  सात  सदस्य  थे  ate  रिपोर्ट  पर  पांच  श्रीमती  टिप्पण  थे  ।

 coe  ह  म  क

 कता

 बके अच्छे  जानकार  हैँ  ।

 मारी था  बोर्ड  ने  पने  निदेश पद  का  ध्यान  न  करते  हुए  शौर  उच्चतम  न्यायालय  की  सिफारिशों

 कीप  a

 ी  क  क  व  2 ee
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 भर  a  a  i  ए

 स्थितियों
 की

 भ्रांत  ध्यान  नहीं  दिया  है
 1

 दूसरे  उन  क्षेत्रों  में  तुलनात्मक  मजूरी  की  दरों
 को

 ध्यान

 खना  था  ।  उसका  भी  विचार  नहीं  किया  गया  ।  समाचारपत्रों  के  ate  उनके  समान  मुद्रा  गलियों  के

 जसे  सरकारी  प्रेसों  are  के  कर्मचारियों के  वेतनमानों  इरादी  में  समता  को  ध्यान  में  रखना

 ग्रावश्यक है  ।  मजूरी  बोर्ड  ने  इस  सह त्व प ूण  पहल  पर  विचार  नहीं  किया  |

 तीसरे  इस  बात  की  प्रो  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  हं  कि  प्रति  समाचार  पत्न  ऐसा  भुगता

 करने  की  क्षमता  में  भी  है  या  कि  नहीं
 |

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  के  बहुत

 गलती  की  हे  ।  ्  बोर्ड  नेਂ  मारी  के  ढांचे  के  बारे  में  बुनियादी  सिद्धांतों  को  छोड़  दिया  है  ।  इस

 में  मैं  कुछ  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  मजूरी  बोड़  ने  नये  वेतनमानों  के  न्यूनतम  को  AT

 बेईमान  वेतनमानों  की  अ्रधिकतम  सीमा  से
 भी

 अधिक  नियत  करने  का  सुझाव  दिया
 जो

 सरासर  अनचित  हं  इस  सम्बन्ध  में  फ्री  प्रस  के  मोटर  ड्राईवर  स्टेटस मन  के  मोनो  wet  आदि
 णा

 बतन मानों का  उदाहरण  हमारे  समक्ष  है  |

 ्  बाजार  पत्निका  जैसे  पन्नों  पर  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  से  बतौर

 बहुत  बढ़  जायेगा  नौ
 र

 उनकी  राय  से  अधिक  उनको  भुगतान  करना  पड़ेगा
 |  अब  सरकार

 ने

 जिम्मेदारी  का  परिचय  देते  हुए  मजूरी
 ate

 की  सिफारिश  का  भ्रनुमोदन  कर  दिया है
 ।  इसके  परिणाम

 हमारे  सामने  हैं  ।

 अब  उन  समाचार  में  भी  हड़ताल  हो  गई  है  जो  कि  70  प्रतिशत तक  भगतान
 कर  रहे  हैं  5.0

 यह  इस  बारे  में  हुए  समझोते  को  तोड़ना  नहीं  तो  कौर  हैं
 ?

 वर्तमान  नाजुक  स्थिति  में
 जो

 बातें  हो

 रही  हैँ  मैं  उनके  बारे  में  प्रतीक  नहीं  कहना  चाहता  समाचार  पत्रों  वाले  यूनिटवार  बातचीत  के
 लिये

 dared  परन्तु  यह  नहीं  होना  चाहिये
 उन

 समाचारपत्रों  में  भी  हड़ताल  कर  दी  जाये  कि  जहा  समझौते

 कै  अनुसार  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।

 me  जिन
 समाचारों  की  प्रकाशित  होने  से  रोका  जा  रहा  वे  बहुत  महत्व  की  है

 ।  रूस

 शर  चेकोस्लोवाकिया  में  कया  हो  रहा  हमें  मालम  नहीं  हैं  ।  समाचार  पत्रों  वाले  बातचीत  के  लिये

 तैयार हे
 |

 तो  एसी  स्थिति  में  हड़ताल  जारी  रखने  का  कारण  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  ह  कि  इस  मध्यस्थ

 निर्णय  को  सौंप  दिया  जाये  |

 श्री  शांति लाल  उत्तर  :  मुझ  समाचार पत्रों  के  बारे
 में  व्यक्तिगत

 अनुभव हूं
 ।

 मैं  इस  बीस  वर्षों  से  उस  सावंजनिक  न्यास  का  प्रबन्धक  रहा  हूं  जिसके  इस  समय
 चार  दैनिक

 समाचार  पंत्र  तथा  कई  पर  पत्रिकायें  चल  रही  हैं  |  हमने  पत्रकारों  के  कौर  गैर  पत्रकारों  के  मजूरी

 ate  के  पंचाट  को  लागू  कर  दिया  था  ate  कोई  मुशिकल  खड़ी  नहीं  हुई  थी  ।  इसके  लिये
 हमें  बड़ी

 हानि  उठानी  पड़ी  ।  श्री  जोशी  को  मालम  है  कि  समाचारपत्रों  को  कैसे  चलाया  जाता  है  ।  अपनी

 सिफारिशें  देते  समय  मजूरी  बोर्ड  ने  समा  चा  रपटों  में  पदों  के  तुलनात्मक कार्यों  की
 कौर  ध्यान

 महीं  दिया  |  dail  में  जाब  डिपार्टमेंट  के  कम्पोजीटर  की  हाथ  से  कार्य  करने  वाले  कम्पोजीटरों  के  कायें

 से  केसे  तलना  की  जा  सकती  है  ?

 इसका  परिणाम  यह  हम्ना  है  कि  छोट  समाचार  जाब-डिपार्टमेंट  में  गेर-पत्रकारों कते

 समान  मजूरी  देनी  पड़ती  हे
 ।

 मुझे  अपने  बम्बई  कार्यालय  से  पता  लगा  है  कि  हमारे  मजूरी  बिल  मसें

 विधियां  देनी उना
 30,000  रुपये  की  विधि  हो  गई  है  ।  जलाई  से  हमें  अतिरिक्त  वार्षिक  होंगी  जिसके
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 परिणामस्वरूप  प्रतिवर्ष  66,000  का  भ्र ति रिक्त  बोझ  पड़ेगा  ।  31  तक  हमें  2,65,000

 रुपये  की  हानि  हो  चुकी  है  ।

 इस  मजूरी  बोर्ड  ने  यह  नहीं  बताया  कि  कितने  घटे  काम  करने  के  लिए  कितनी  मजूरी  दी  जानी

 कुछ  संस्थाओं  में  काम  करने  केਂ  घंटे  है  कुछ  में  सात  तथा  प्राय
 संस्थाग्र॑ं, में छ: घंटे

 में  छः  घंटे  ही  काम

 लिया  जाता  हे  ।  न्या  इन  सभी  संस्थानों  में  जिन  में  काम  के  घंट  अलग-ग्रहण  गैर-पत्नकारों

 को  एक  समान  दा  जातों  है  ?  इसका  श्रम  मसाला  ने  भी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  |

 कम्पोज़र  :  दो  को  उनके  उत्पादन  के  अ्रनुसार  मजूरी  दी  जाती  है  ।  परन्तु  मजूरी  बोर्ड  ने  सभो

 प्रकार
 के  प्रोत्साहन  समाप्त

 कर दिये हैं
 |  एक  दक्ष  तथा

 कम्मोजीटर
 की

 समान  मजूरी
 मिलेगी  ।

 समाचारपत्रों  का  मुद्रा  करने  वाले  12  प्रेसों  के  अतिरिक्त  बम्बई  में  an  करनें

 वाले  त्रय  सौ  प्रेस  हैं  ।  यदि  इन  sat  मे  ईन्डर  मंगाये  जात  हैं  जिन  अभी  भी  मजूरी  पुराने  दरों

 फ्र  दी  जाती  ह  तो  हम  प्रतियाँ  गति  नहीं  कर  सकने  |  इस  सत्र  की  समाप्ति  पर  इस  विषय  पर

 सोचना  मेरा  पहला  काम  होगा  कि  हम  अपन  प्रेस  चलायें  अथवा  बन्द  कर  दें  ।

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi):  Newspapers  play  an  important  part  in  the  democracy.
 But  the  newspapers  are  not  being  puplished  in  our  country  to-day  [85  some  disputes  have  arises
 between  the  workers  and  the  proprietors.  This  is  a  sorry  state  of  affairs.

 The  policy  of  the  Government  of  appointing  different  wage  boards  for  different  industries

 whieh  recommends  different  pay  scales  for  same  type  of  work  is  basically  wrong.  Present

 difficulties  have  arises  due  to  this  wrong  policy  of  the  Government.  A  National  Wage  Board

 should  be  appointed  to  fix  minimum  wages  for  all  categories  of  workers.  So  far  as  the  question
 of  real  wages  is  Concerned  that  should  be  settled  through  negotiations.  Efficient  workers  should
 be  paid  more  as  compared  to  the  inefficient  workers.

 The  recommendations  of  the  Wage  Board  are  not  unanimous.  An  agreement  was  reached

 after  negotiations.  The  Government  should  see  that  the  recommendations  of  the  wage  Board
 are  implemented.  Proprietor  or  the  worker  whosoever  is  guilty  should  be  punished.  The

 Government  should  neither  become  a  toy  in  the  hands  of  capital  ists  nor  in  the  hands  of  workers.

 The  Government  should  work  only  in  the  interest  of  the  country.  || ड  there  is  any  difficulty  in

 getting  the  recommendations  of  the  Wage  Board  implemented  this  matter  should  be  referred  to

 arbitration  and  the  award  of  the  arbitrator  would  be  binding  on  both  sides.

 श्रेय  महोदय  पीठासीन  हए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 Paying  capacity  of  the  newspaper  should  also  be  taken  into  consideration  before  taking

 any  decision.  Efforts  should  be  made  to  solve  the  present  dispute  through  negotiations.
 If  it  is  not  solved  through  negotiations  then  it  should  be  referred  to  arbitrator  which{should
 be  asked  to  give  its  award  within  24  or  48  hours  so  that  newspaper  can  be  puplished  early.

 श्री
 के०

 कार
 यह

 तथा  निकोबार
 :  मैं  गर-पत्नकारों

 की
 मांगों

 का  समर्थन  करने  तथा  नियोजकों  के  कठोर  रवैये  की  निन्दा  जिन्होंने  मजूरी  ars  की
 सिफारिशों

 को  क्रियान्वित  नहीं  किया  के  लिए  खड़ा  gar  हूं  ।  सरकार  ने  कर्मचारियों  की  मजूरी  के  प्रश्न  पर

 करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त  किया  था
 ।

 इस  देश  के  मजदूरों  तथा  अरन्य
 कर्मचारियों का  यह  झ्रनुभव है  कि  मजूरी  बोर्ड  के  गठन  के  बाद  इसको  निर्णय  देने  में  दो  प्रिया  तीन

 ज  लग  जाते हैं  इसके  बाद  नियोजक  इस  निर्णय  के  विरुद्ध  अपील कर  देते  हैं  चाहे  वह
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 छ्  कार

 निर्णय  सर्वसम्मत  ही  क्यों  न  हो  ।  इससे  समूचा  मामला  जटिल  हो  जाता  है  कौर  इसके  परिणामस्वरूप

 हड़ताल हो  जाती  है  ।  यह  एक  मल  समस्या  है  कौर  सरकार  को  इसे  हल॑  करना  चाहिये |

 दूसरा  मूल  मामला  यह  है  कि  23  1968  को  इंडियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूज  पेपरज  सोसायटी

 तथा  अखिल  भारतीय  समाचार पत्न  कंमंचारी  संघ  के  बीच  एक  समझौता  हुआ  था  ।  नियोक्ता  इस

 समझौते रे  हैं  गौर  उनका  कहना  हैं  कि  समझौते  पर  अमल  करना  उनके  लिये  झ्रनिवासें

 नहीं  है  ।  इस  समझौते  के  अनुसार  कर्मचारियों  को  दी  जा  रही  मजूरी  तथा  मारी  ats  द्वारा  सिफारिश

 की  गई  मजूरी  में  जो  है  उसके  70  प्रतिशत  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिये  |  यह  भी  निश्चित

 किया  गया  था  कि  इसका  भुगतान  कब  कौर  कैसे  किया  जाना  है  ।

 इसमें  तीसरा  मूल  मामला  उद्योग  के  भुगतान  की  क्षमता  कुछ  मानवीय  सदस्यों  ने  जो

 तक  दिये  हूं  उससे  यह  सिद्ध  होता  हैं  कि  यदि  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  जाता  है  तो  उद्योग

 का
 दिवाला  निकल  जायेगा  परन्तु  सच  यह  है  कि  समाचारपत्रों  के  मुख्य  संगठन  ने  70  प्रतिशत का

 भुगतान  करना  स्वीकार किया  है  प्रौढ़  शेष  30  प्रतिशत  के  लिए  बाद  में  बातचीत  की  जानी  है  ।

 यह  सम्भव
 है  कि  छोटे  समाचार  पन्नों  में  भुगतान  की  क्षमता

 न
 हो  ।  परन्तु  संगठन  उनको  छूट

 ने  के  लिए  है  ।  अतः  मैं  सरकार से  अपील  करूंगा  कि  wat  बोर्ड  की  सिफारिशों को

 क्रियान्वित करने  के  लिये  कानन  बनाया  जाये

 श्री  feefana  )  मैं  हड़ताल कर  रहे  गैर-पत्नकारोंकी की  मांगों  का  समर्थन करने

 के
 लिये

 खड़ा  हुमा  हूं  ।  समाचार  पत्न  विश्व  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण उद्योग  है  ।  इस
 उद्योग

 के  माध्यम से  हमें  किसी  राष्ट्र  अथवा  क्षेत्र  अथवा समे  विश्व  में  घट  रही  घटनाओं का  पता

 लगता ह

 पिछले  एक  सप्ताह  से  हमारा  देश  भ्रन्धकार  में  है  क्योंकि  हड़ताल  के  कारण  प्रधिकांश  समाचार

 पत्न  प्रकाशित नहीं  हो  रहे  हैं  ।  अधिकांश  समाचार  पत्न  पूंजीपतियों  द्वारा  चलाये
 जा

 रहे  हैं

 यही  कारण  है  कि  सरकार  उनको  कुछ  निर्णय  करने
 के

 लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकी
 ।

 मजूरी  स्तर  निर्धारित  करने  के  ही  मजूरी  बोर्ड
 का

 गठन  किया  गया  था  |
 मजूरी  बोलें

 ने

 अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  परन्तु  समाचार  पत्तों  के  मालिक  तथा  उनके  प्रतिनिधि यह  कहते  हैं  कि

 उसके  प्रस्ताव  वास्तविक नहीं  हैं  शर  कि  उनको  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  समस्या  को

 कुछ  समय  के
 लिए  स्थगित करने  के  लिए  मजूरी  बोर्ड  एक  साधन  बन  कर  रह  गया  है  |

 सरकार  स्वयं  way  कर्मचारियों के  बारे  में  मजूरी  ate  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने

 में  हिचकिचा रही  है  सरकार  गैर  सरकारी  नियोक्ताओं  को  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  किस  प्रकार  बाध्य  कर  सकती  है  ।

 श्रम
 मंत्रालय

 ने  लगभग
 17

 उद्योगों  के  लिए  मजूरी  ats  गठित  किये  थे  परन्तु  उनकी  सिफारिशों
 को  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था नहीं  की  गई  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  मजूरी  बोर्ड की
 feat को  क्रियान्वित कराने  के  लिए

 कानून  बनाया  जाना  चाहिए
 ।

 श्रम  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा है
 कि

 गैर
 पत्रकार

 मजूरी  ats  की  सिफारिशों को  कानून
 द्वारा  क्रियान्वित  नहीं  कराया  जा  सकता  कौर  कि  इनकी  क्रियान्वित  को  परामर्श  तथा  बातचीत  दाश
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 30  1968  me  सम्पत्ति  विधेयक

 ही  सुनिश्चित करना  होगा  ।  परन्तु मैं  नहीं  जानता  कि  इस  समस्या  में  उनका  परामर्श  तथा  बातचीत

 किस हद  तक  सफल  होगी  ।  wa भी  यदि  सरकार  चाहे  at  वह  नियोक्ताओं को  मजूरी  बोर्डे  की

 सिफारिशों को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  बाध्य  कर  सकती  है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  मैं

 निवेदन  करूगा  कि  जो  समाचार पत्न  मारी  ate  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  करते  उनको

 विज्ञापन  तथा  अखबारी  कागज  का  कोटा  न  दिया  जाय े।

 at  ward  राव  पाटिल  यह  बड़ें  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  पत्रकारों  तथा

 गैर-पत्रकारों को  तीन  महीनों  में  दो  बार  हड़ताल  करनी  पड़ती  हैं  ।  श्रम  मंत्री  ने  दो  वक्तव्य  fet  हैं

 परन्  उनसे  किसी  को  संतोष नहीं  gare  ।

 यह  बड़ी  दुर्भाग्य  पूर्ण  स्थिति  है  कि  गतिरोध  शहरी  भी  बना  हुआ  है  ।  दोनों  पक्ष  एक  दूसरे  को

 दोषी  ठहरा रहे  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिये  दोनों  पक्षों  को  मिलाने  हेतु  सरकार  ने  क्या

 ठोस  कार्यवाही की  है  ।  मेरे  विचार  में  वर्तमान  गतिरोध  के  लिए  सरकार  तथा  नियोक्ता  दोनों  ही

 जिम्मेदार  हैं  ।  मैं  भी  गत  दस  वर्षों  से  अपने  समाचार  पत्न  को  घाटे  में  चला  रहा  हूं  इसके  बावजूद

 हमने  गैर-पत्रकारों  सम्बन्धी  23  अप्रैल  के  समझौते  की  सिफारिशों  को  लागू  करना  शुरू कर  दिया

 छोटे  तथा  मध्यम वर्ग  के  समाचार  Tal  में  मारी  ale  की  सिफारिशों  के  भ्रनसार  भुगतान  करने

 की  क्षमता नहीं  परन्तु यदि  पत्न कारों  तथा  गैर-पत्नकारों को  समान
 मजदूरी  नहीं  दी  जाती

 ्य  कि  मजूरी बोर्ड  द्वारा  सिफारिश कीं  गई  हे  समाचारपत्र  *  ला त  कटिन ठ
 |  के

 लिए  afi  fic  दों  को  गई  थी
 वे  कानूनी  तौर  पर  श्रनिवायें  थी  उनको  ate  ही

 क्रियान्वित  कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  गैर-पत्नकारों  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  है  |

 जहाँ  तक  बड़े  समाचार  का  प्रश्न  है  उनके  हारा  प्रेस  आयोग  को  सिफारिशों  के  विरुद्ध

 विज्ञापनों कें  लिए  70  प्रतिशत  स्थान का  प्रयोग  किया जा  रहा  उनके  दर  भी  बहुत  fae

 फिर  भी  वे  कह  रहे  हैं  कि  वें  मजूरी  बोड़ें  की  सिफारिशो ंके  अनुसार  भुगतान  करने  की  स्थिति

 में  नहीं हैं

 जहां  तक  समाचार  पत्तों  के  नियंत्रण  तथा  स्वामित्व  का  प्रश्न  है  प्रेस  arr  ने  सिफारिश

 की
 था

 कि  ग्रुपों  शादी को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  सरकार  ने  गत  20 वर्षों में

 इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया

 श्री  go  ना० ॉ  हमें  देश  में  काफी  दिन  से  लगातार  अखबारों

 के
 न

 होने  से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  पर  विचार  करना  हैं  ।  हमें  कया  करना  इस  बारे  में  हमें  बिल्कुल

 स्पष्ट होना  चाहियें  ।

 यह  एक  शोध  उदाहरण  है  कि  पूंजीपति  अपनी  निर्देश  शक्तियों से  समाचार  उद्योग  के

 कर्मचारियों
 को  दबाने  क॑  कोशिश  कर  रहा  हैं  ।  मजूरी  बोल  की  स्थापना  हुए  लगभग

 5
 कर्ष  हो  चुके

 हैं  कौर  नियोजक  विलम्बकारी  तरीके  अपना  रहे  हैं  कौर  झपने  किये  गये  वायदों  से  पीछे  हट  गये  हैं  ।  मजूरी

 are  कीं  सिफारिश  1962  में  arg  थी  ।  सरकार  ने  1967  मैं  नियोजकों

 के  पक्ष  में  कुछ  रुपभेद  किये  ।  नियोजकों  ने  करीब  कर्मचारियों  के  वेतन  में  थोड़ी  सी  वृद्धि
 रोकने

 के
 लिये

 सुप्रीम  कोर्ट  में  की  |  इसका  परिणाम  ag  हुआ  कि  24  जनवरी  को  एक  सांकेतिक  हड़ताल हुई
 1968  में  बातचीत  नसीर  हो  गई  ।  23  1968 को  कुछ  समझो  i  परन्तु

 नियोजकों  ने  इस  रूपरेखाओं  को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया ।
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 कलकत्ता  में  सिनेमा  के  कर्मचारियों  के  मामले  मैं  भी  ऐसा  ही  हुआ  at  कौर  नियोजकों  ने

 न्यायालय  से  हक  में  फैसला  करा  लिया  ।  क्या  सरकार  जैसे

 प  जी पतियों  जो  इस  देश  की  मत  राष्ट्रीय  नीतियों  के  विऋद्ध  कार्यवाही  करते  अपनी  स्थिति

 का अनचित लाभ  उठाने  क्या  मंत्री  महोदय  यह  नहीं  कह  कि  यह  शीघ्र  ही  एक  समझाते

 कराने  वाले  हैं  एक  कानून  लाने  वाले  हैं  ता  कि  कर्मचारियों  के  मामले में  मजूरी  बोर्ड
 के

 फैसले  को  लागू  किया  जा  सके
 |

 इस  बीच  यदि  वर्तमान  मजूरी  कौर  सिफारिश  की  गई  मजूरी  के  अन्तर

 के  70  प्रतिशत  का  भुगतान  करके  किसी  प्रकार  का  फैसला  हो  जाये  कौर
 शेष  के  बारे  में  बातचीत

 होती  तो  मुझे  ara
 है  कि  कुछ  जा  सकता  इन  व्यक्तियों के  कुटिल  तरीकों  को  कौर

 अधिक  सहन  नीं  किया  जा  सकता  |  सरकार  वर्तमान  परिस्थिति  को  देखते  हुए  कार्यवाही  करे  ।

 श्री  दी०
 च०

 :  यंह  लोकतन्त्र की  परीक्षा  का  समय  है  ।  कौर  जो
 भी  व्यक्ति

 कर्मचारियों  के  हित  के  प्रतिकूल  भारतीय  लोकतन्त्र  की  गरिमा  को  गिराता  है  तो  वह  देश  के  लिये

 बहुत  घातक होगा  |

 यह  मामला  केवल  कुछ  कर्मचारियों  का  नहीं  है  ।  यह  मामला  भारतीय  नागरिकों के  निर्वाह का

 प्राप्त  करने  वह  मारी  प्राप्त  करने  जिसक  भारत  सरकार  द्वारा  नियत  किये  गये  मजरी  ate

 ने  सिफारिश की  के  मलभूत  अधिकार  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रत्येक  बात  को  ध्यान  में  रखते  मजूरी  बोर्ड  में  बहुमत  से  दिये  गये

 प्रतिवेदन को  कानूनी  रूप  दिया  जाये  दौर  ae  इससे  पीछे  न  हटा  जाये  ।  मेरा  श्री  हाथी  से  way

 है  कि  वे  समाचार  पत्तों  के  मालिकों  की  धमकियों  कौर  ai  टिल  तरीकों  के  सामने  न  झुकें  ।  ये  बड़े

 पत्न  देश  के  लिये  क्या  कर  रहे  हैं  ।  ये  केवल  भुगतान  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ।  श्री  हाथी  दोनों  पक्षों को  खुश

 करने  की  कोशिश  न  करें  |  वह  खले  श्राम  स्पष्ट  शब्दों  में  कर्मचारियों  के  पक्ष  की  बात  करें  |

 श्री  प०  राममूर्ति  :  यह  सच  है  कि  मजूरी  ate  की  सिफारिश  एकमत  नहीं  हमारा

 बहुमत  की  सिफारिश  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
 श्री

 दांडेकर  के  श्री  वृहमैया एक
 निष्पक्ष

 व्यक्ति  हैं
 ।

 वह  अधिकतम  व्यापार  वर्ग  में  प्रसिद्ध  है  जिसमें  उनका  एक  लेख  परीक्षक  के  रूप  में  बहुत

 वर्षों  से  सम्बन्ध रहा  है

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  नियोजकों  जिनको  न्याय  कार्य  मृति  कहा  जाता

 के  महीने से  जब  सरकार  ने  मजूरी  बोर्ड  के  प्रतिवेदन को  स्वीकार  किया  था  कब  तक  कुछ  भी  क्यों

 नहीं  किया  जिसके  कारण  हड़ताल  हुई  ।  ये  लोग  बेईमान  चालाक  हैं  ।  कर्मचारियों  का  यह

 सोचना  कोई  आश्चर्य  कीं  बात  नहीं  है  कि  नियोजक  चालाक  व्यक्ति  है  जिनका  एकमात्र  उद्देश्य  मुनाफा

 कमाना  है

 झाऊ  इन  व्यक्तियों  ने  समस्त  संसद  सदस्यों  कों  एक  नोट  परिचालित  किया  है  उसमें  लिखा  है

 चोटें  ने  यह  माना  है  कि  इस  उद्योग  को  मुनाफे  पर  अनुचित  दबाव  से  इसको  पूंजी

 लाभप्रद  रोजगार  में
 नहीं

 लगेगी  re  स्वयं  पूंजी  के  निर्माण  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  समाचारपत्रों  का  यह  मत  है  कि  समस्त  उपलब्ध  बचत  का  उपयोग

 बढ़ी  हुई  मजूरी  की  अदायगी  के  लिये  नहीं  किया  जा  सकता  ।”
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 इसका  निर्णय  कौन  करेगा  ।  बहुमत
 से

 दिये  गये  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  यह  उनके  मुनाफे

 पर
 अनुचित  दबाव  नहीं  है

 ।
 परन्तु  ये  लोग  कहते  हूं  कि  ऐसा  है

 |

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हम  कोई  श्रष्यादेश  नहीं  ला  सकते  हैं  क्योंकि  संसद  की  बैठक  हो

 है  ।  परन्तु  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  यदि  सरकार  इस  मामले
 को

 कानूनी  मान्यता  देने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 पेश  करे  तो  यह  सभा  इसे  पारित  ।

 यदि  समाचारपत्रों  के  मालिक  मजूरी  बो  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  से  इन्कार  करते

 तो  सरकार  को  उन्हें  विज्ञापन  देना  बन्द  कर  देना  चाहिये  |  उसे  यह  कहना  चाहिये  कि
 जब  तक

 वे

 कर्मचारियों  से  सामूहिक  आधार  पर  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हो  जायेंगे  तब  तक  हम उन्हें

 कोई  विज्ञापन नहीं  देंगें  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  (Hamirpur):  The  -Government  is  itself  responsible  for  the

 present  dispute.  The  Government  appointed  various  Boards  and  Commissions  but  it’  did

 not  implement  those  recommendations  of  the  Boards  and  Commissions  which  were  against  the

 interest  of  the  capitalist  because  these  capitalist  exerted  pressure  on  the  Government.

 There  is  no  doubt  in  it  that  the  Member  of  Labour  has  tried  his  best  to  find  a  solution  of  the

 present  bottl  eneck  but  his  efforts  did  not  succeed.

 It  is  not  correct  to  say  that  the  owners  of  newspapers  cannot  pay  so  much  emoluments.
 18३  it  is  so,  how  the  chain  of  newspapers  has  been  in  increasing  day  by  day.  In  case,  the  owners  of

 newspapers  do  not  want  to  give  emoulments  to  the  employees,  Government  should  stop  circu-

 lation  of  ‘chain’  newspapers.

 The  recommendations  of  the  Wage  Board  should  be  made  binding  upon  newspaper  mono-

 polies  by  framing  an  appropriate  legislation.  Government  should  take  immediate  action  in  the

 matter.

 थी  सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी  किसी  सांविधिक  दायित्व  के  श्रभाव  क॑  कारण  मालिकों

 ने  मजूरी  बोले  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  यह  देखना  सरकार  का  नैतिक  उत्तरदायित्व है  कि

 वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  अमल  में  लाया  जाये
 ।

 श्रम  मंत्री  इस  वर्तमान  विवाद  में  मालिकों  को  इस  बात  के  लिये  सहमत  न  कर  सके  कि  उन्हें

 इन
 सिफारिशों  पर  भ्रमण  करना  चाहिये

 ।
 वें  उस  समझाते  से  भी  पीछे  हट  गये  हैं  जो  कुछ  महीनों  पहले

 किया  गया  था  ।  अरब  वे  प्रत्येक  एकक  से  समझाता  करने  के  लिये  कह  रहे  हैं  ।  लेकिन  जब  इस  प्रश्न  पर

 विचार  विमश  करने  के  लिये  मंत्री  जी  तथा  कर्मचारियों  के  साथ  सोसायटी  की  बैठक  हुई  कौर  वह  वेतनों
 में  70  प्रतिशत  wert  देने  के  लिये  सहमत  हो  गई  तो  उन्होंने  उस  समय  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  ।  इस

 लिये
 कर्ब

 ऐसा  कहने  का  समय  नहीं  है
 |

 बड़े  समाचार  को  वेतन  ats  की  सिफारिशों  के  च्  वेतन  में  कोई  कठिनाई  नहीं

 है  ।  सिफारिशों  को  झ्र मल  में  लाने  पर  भी  उन्हें  काफी  लाभ  होगा  ।

 वर्तमान  स्थिति  के  लिये  श्रम  मंत्री  कीं  भी  पूरी  जिम्मेदारी
 ।  इस  तथ्य  का  हल  किया

 जाना  चाहिये  था  जब  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  जो  भी  समझौता  होगा  वह  झ्निवाये  नहीं  होगा  बल्कि

 केवल  सिफारिशी  होगा  ।  सर्कार
 को  भी  उसी  समय  कुछ  कदम  उठाने  चाहिये  थे  ।  लेकिन

 उन्होंने  इस  में  विलम्ब  किया हैਂ  ।  यदि  सरकार  सिफारिशों  को  axe  में  लाने  के  लिये  कोई  विधान

 पेश  करेगी  तो  संसद  उस  का  समधन  करेगी  ।
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 श्री  में  बकटासुब्बया  :  मालिकों  के  लिये  वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशें  क्रियान्वित

 करना  अनिवार्य
 |  लेकिन वे  पीछें  हंट  गये  हैं

 ।
 इसके  लिये  उन्होंने  कुछ  बहाने  बनाये  हैं  जिन

 से  हन  संतुष्ट नहीं  हैं
 ।  बेधन  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  पुरा  पूरा  परमल  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  मंत्रालय

 को  अपनी  सभी  वैधानिक  तथा  कानूनी  शक्तियों  से  उन  सिफारिशों  को  कार्यसमिति  कराना  होगा  |

 मंत्री  महोदय  को  उन  कर्मचारियों  के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहियें  जो  छोटे

 तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचारपत्रों  में  काम  करते  हैं  ।  यदि  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचारपत्रों  की

 सहायता  करने  सेਂ  उन  में  काम  करने  वाले  तमंचा  रियों  के  कामकाज  की  परिस्थितियों  में  सुधार  हो

 तो  इस  में  कोई  बुराई  नहीं
 ।

 भविष्य में  ऐसे  भाषायी  छोटे  पत्तों  तथा  मध्यम  दर्जे  के  cat  को  प्रोत्साहित  करने

 का  पुरा  प्रयास  किया
 जाना  चाहिये  जिन

 से  जनमत
 तथा

 देश  के
 लोकतांत्रिक

 कार्यों
 का

 सही  चित्त

 होता  ।  मंत्री  महोदय  को  अवसर  से  लाभ  उठाकर  ऐसे  बड़े  समाचारपत्रों  का  एकाधिकार  खत्म

 करने  का  प्रयास  करना  चाहिये  जो  देश  के  लिये  हानिकारक  है  ।

 श्री  जी०  साज  कृपा लानी  :  इस  से  सरकार  का  गहरा  सम्बन्ध  मह
 सब

 सरदार  तथा  इन  रत्नों  के  बच  का  ।  उन्हें  इसमें  दिलचस्पी  है  ate  इसलिये  के  इस  प्रश्न

 को  हल  नहीं  कर  रहे  हैं  |

 हम  पूंजीपतियों  तथा  सरकार  के  बीच  इस  षड्यंत्र
 को

 सहन  नहीं  कर  सकतें ।  वे  विरोधी

 दलों  का  गला  घोटना  चाहते  हैं  ।

 जब  तक  सरकार  तथा  पूंजीपति  समाचारपत्रों  के  बीच  इस  सांठगांठ  को  समाप्त  नहीं  बिद्या

 जाता  तब  तक  यह  प्रश्न  हल  नहीं  होगा

 श्री  दत्तात्रेय  कपट  :  मेरे  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  आरोप  गया  है  ।  मुझें

 समय  दिया  जाना  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  मैं  आपके  विरूद्ध  लगाये  मये  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  देने

 की  अ्रतुमणि  दूँगा  ।

 थी  दत्तात्रेय  कुन्दे  :  मैं  बैनट  कोलमैन  कम्पनी
 का

 अध्यक्ष  हूं  ।
 मेरा  कम्पनी में  व्यक्तिगत

 वित्तीय हित  नहीं  है  ।  22
 तारीख  के  शाम

 को
 यूनियन  के  सेक्रेटरी  ने  जनरल  मैंनेजर

 से
 मा  ले  को

 हल  करनें  के  लिये  बातचीत  की  ।  मुझे  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  की  जानकारी  है  ।  में

 जनरल  मैनेजर  को  यह  सलाह  देता  रहा  किः  चाहे  दूसरे  समाचार  पत्तों  के  साथ  जो भीं  हमें  इस

 विवाद  हल  करने  बर्बाद  करना  चाहिये  |  इस  कम्पनी  में  कार्य  कर  रहे  15  प्रतिशत  कर्मचारियों

 पर  मजूरी  बोर्ड  कीं  सिफारिशें  लागू  नहीं  होतीं  ।

 यूनियन  इन  कर्मचारियों के  मा  ले  पर  विचार
 करने

 का  श्रतुरोध  कर  रही है  ।  मैंने इस
 वारे  में  जनरल  मैनेजर  को  सुझाव  दिया  है  कि  हमें  इन  कर्मचारियों के  मामले  पर  भी  fast  हद  तक

 विचार  करना  चाहिये  ।  यद्यपि  प्रबंधन  इस  बारें  में  पूरी  तौर  रो  विचार  करने  सें  समर्थ न  हो

 मैं  प्रपनी  संस्था  का  मामला  हल  करने  के  लिये  तैयार  हुं
 ।

 के  सेक्रेटरी  ने  जनरल
 मैनेजर  को  बताया  था  कि  अब  चहूं  फैडरेशन  से  बात  करें  ।  जनरल  मैनेजर  ने  कहा  कि  वह  यूनिट

 स्तर  पर  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  हमने  पंजाब  तथा  23  अप्रैल  के  समझौते  को

 कवित  किया  ax  70  प्रतिशत  दिया  जा  रहा  ।  जहां  तक  हमारी  संस्था  का  सम्बन्ध

 डस  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।
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 अ  wa  सम्पत्ति  विधेयक

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  कोलर्मन  कम्पनी  में  भारी  असन्तोष  है  और

 nfs  वह  इसको  हल  करना  चाहते  हैं  तो  वह  इसके  लिये  वातावरण  उत्पन्न  करें
 |

 श्री  दिवा जी राव  देशमुख :  दो  ay  पुर्व  बैनट  कोलमैन  कम्पनी  के  निर्देशकों
 को  6,  000

 रुपया

 देना  नियत  किया  गया  ।  निर्देशकों को  दिये  जाने  वाली  राशि  14  से  15  लांख  रुपये  हो  सकती

 है  जबकि  गरीब  पत्रकारों
 की

 मजूरी  में  पत्रकार  मंजूरी  बोर्ड  पंचाट  के  sere  पर  वृद्धि  नहीं  की  जा

 सकती

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  )  श्री  कुन्दे  ने  बताया  कि  वे  हड़ताल  सेਂ  एक  दिन

 22  जुलाई  को  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार  थे  ।  23  अप्रैल  के  समझौते  के  अनुसार  गैर-पत्र  कारों

 के  लिये  वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  विवाद  को  हल  करने  लिये  बातचीत  उस  तारीख

 से
 एक  महीने

 की
 water  के  अन्दर  पूरी  की  जानी थी

 ।  एक  महीन  पुरा  होने  से  पुर्व  बातचीत  पुरी

 क्यों  नहीं
 की  जा  सकती

 ?
 यदि  वह  अरब  भी  तैयार है तो  वह  इस  बात  घोषित  करें  कि  वे  वेतन

 ars  की  सिफारिशों  को  शत  प्रतिशत  क्रियान्वित  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री  दत्ता वय  मैं  बातचीत करने  के  लिये  तैयार हूं  ।

 ay  हाथी  :  areal  अब  यह  नहीं  कहना  चाहिये
 कि

 थ: ल  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार हुं
 ”

 अपितु  यह  कहना  चाहिये
 कि

 मैं  उन  सिफारिशों  को
 शत

 प्रतिशत  क्रियान्वित  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 समझौता  एक  महीने  के  अन्दर  किया  जाना  था  परन्तु  इस  बीच  एक  विवाद  खड़ा  हो  गया  वह  केवल

 सिफारिशी होगा  प्र निवार्य  नहीं  ।  कर्मचारियों के  संघ  ने  इंस  बात  oe  श्रांति की  wiz  गतिरोध

 उत्पन्न  हो  गया

 एक
 तो

 आप  राष्ट्रीय  स्तर
 पर

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  दूसरी
 अप

 यह  कहते  हैं  कि  वह  झ्रनिवायें  नहीं  मैंने  इसमें  हस्तक्षेप  करते  हुए  था  कि  जब

 दोनों  केन्द्रीय  seat  ने  समझौते  में  भाग  लिया  है  समझौता  श्रनिवायं  चाहिये  ।  लेकिन

 इण्डियन  एण्ड  ईस्टर्न  न्यूज  पेपर  सोसायटी  ने  कहा  कि  इसे  कानन  की  कोई  मंजूरी  नहीं  है
 ।  17

 जुलाई  को  इस  बारे  में  फिर  बातचीत  की  गई  परन्तु  वह  राइफल  रही  क्योंकि  नियोजक  केवल

 75 प्रतिशत के  लिये  तैयार  थे  जब  कि  कर्मचारी  इसके  लिए  तैयार  नहीं थे  ।

 मुझे  दुःख  है  कि  मैं  समझौता  नहीं  कर  सका  ।  मैंने  मालिक  सौर  कर्मचारियों को  राजी

 करने  का  प्रयास  किया  लेकिन  मैं  इसमें  सफल  न  हो  सका  |

 हमारे  यहां  सात  वर्गों  क
 समाचार  पत्र  हैं

 ।
 लेकिन  यह  झगड़ा  केवल  1,  2  कौर  3  के

 बारे  में  है  ।  वर्ग  4  से  सात  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ग्रोवर  न  ही  उन्होंने  हड़ताल  की  है  ।  वर्ग

 4
 से  at  7  के  बारे  में  कठिनाइयां  हैं  ।  प्रशन  केवल  बड़े  पन्नों  के  बारे  में  है  जिनकी  रुपये

 बढ़ाने की  क्षमता  है  पर  वह  देते  नहीं  ।  यदि  वह  मुझे  अब  भी  विश्वास  सके उनकी

 क्षमता  नहीं  है  तो  मैं  aa  भी  कर्मचारियों  को  यह  कहने  के  लिये  तैयार  हुं  कि  उन्हें  ऐसा  नहीं  करना

 चाहिये  ।  लेकिन  उनकी  देने  की  क्षमता  है  ।

 श्री  दांडेकर  ने  यह  प्रश्न  उठाया  था  कि  क्या  एक  ही  प्रदेश  में  प्रौढ़  विभिन्न  प्रदेशों  में  वेतन  मान

 प्रिक  ऊंचे  हैं  ।  विभिन्न  वर्गों  में  से  केवल  तीन  या  चार  वर्गों  के  बारे  में  निर्णय  किया  गया  है
 ।

 इनमें से  दो  मामले  में  संशोधन  किया  गया  है  काफी  हमने  फिर  इसकी  जांच  की  थी  ।
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 जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  हमने  वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशें स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  यदि

 इस  बारे  में  कोई  कठिनाइयां हैं  तो  उन्हें  बातचीत  दूर  किया
 जा

 सकता  है  |

 मत  बाजर  पक्का  तीसरे  दर्ज  का  समाचार  पत्न  है  लेकिन  उसने  इसे  किया

 |  धन्य  वर्म  4  से  7  तक  के  साचार  पत्र  समझौता  करना  चाहते  हैं  |

 हम  सबको  सहयोग  देना  चाहिये  ताकिਂ  हड़ताल  वापिस  ले  ली  जाये  ale  कर्मचारी  अपना  कार्य

 gray कर  दें  ।

 वेतन  बोर्डे  एक  गैर-सरकारी
 स

 विधिक  वेतन  बोर्ड  है
 ।

 ऐसा  जानबूझ  कर
 किया

 गया
 ।

 हमारे  लगभग  22  मजूरी बोर्ड  हैं  ।  उनमें से  19  की  हमें  सिफारिशें  प्राप्त  हो  चकी  हैं  ।  इनमें

 अघिकांश  के  मामलों  में  इनको  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  जैसा  कि  श्री  दांडकर  ने  सुझाव  दिया

 कि  यदि  दो  पक्ष  बातचीत  द्वारा  निबटारा  नहीं  कर  सकते  तो  सरकार  के  पास  दूसरा  रास्ता  नहीं  रहेगा

 श्र  इसे  सांविधिक  बनाना  पड़ेगा  झ्र  शक्तियां  झपने  हाथ  में  लेनी  पड़ेगी  ताकि  सिफारिशों  को  क्रिया

 frag  किया  जा  सके  |

 प्रत्येक  पक्ष
 को

 न्यायालय  में  जाने  का  अधिकार  है
 |

 परन्तु  इसके  परिणाम  स्वरूप  वापस  में
 कटुता  पैदा  होती है  ।  नत  मेरा  यही  है  aaa  है  कि  यदि ऐसा  आवश्यक  हो  तो  हम  ऐसा  करें

 परन्तु  जहां  तक  हो  हम  समस्या  का  हल  बातचीत  द्वारा  ही  करें  ।

 थी  कुन्दे  को  ag  चाहिये  कि  वह  यह  घोषित  करें  कि  वह  मजूरी  बो  की  शत  प्रतिशत  सीमा

 frat  क्रियान्वित  कर  रहे  यदि  मामले  को  न्यायनिर्णयन के  लिये  सौंपा  जाये  तो  इसमें  चार

 पांच  वर्ष  लग  जायेगे
 और

 कर्मचारी  इतनी  देर  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  जैसा
 कि

 श्री
 जोशो  ने

 कहा  किं  इसे  मध्यस्थ  निर्णय
 के  लिये  सौंपा  जा  सकता  है  बशर्तें  वह  बहुत  शीघ्र  और  श्रुति  हो  ।

 परन्तु  ऐसा  न  होने  पर  केवल  एक  ही  रास्ता  बच  जाता  है  कौर  वह  यह  कि  सरकार  शक्तियों  को  अपने

 हाथ  में  ले  ले  ताकि  उन्हें  क्रियान्वित किया  जा  सके  ।

 थी  राम मृ त्ति  मैं  23  ब्रेल  को
 दोनो  पक्षों  में  हुए  समझौते

 की
 शर्तों  को  पढ़  रहा

 है  इसमें  कहा  गया  कि  मंजूरी  बों  की  सिफारिशों  से  सम्बद्ध  गैर  पत्रकार  तमंचा  रियों  के  मामले  का

 हल  एक  मदीने  के  भीतर  पुरा  हो  जाना  चाहिये  ।

 शी  हाथी  :  यह  ठीक है

 इसके  पश्चात  लोक  सभा
 .31  196  द्ग  2  चन प्यारा a/a  SITaui  1890  फके

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 fThe  Lek  Sabha  then  adjourned till  Eleven  of  the  Clock  on  Wesdnesday,  July  30,  £968/9jSravana,

 1890:¢.Saha).]
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